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नजरलद 


| OL: लोकतंत्र आपातकाल (सन्‌ 1975- 
. 77) को घटनाओं का रोमांचक विवरण है। सरल- 

सीधी लोकप्रिय भाषा में लिखी गई और रोचक 
| घटनाओं से भरपूर यह केवल एक जेल डायरी नहीं है, न ही यह 
4 
: 
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सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है बल्कि ये उस लेखक के अंतस से 

निकले हुए शब्द हैं जो उस समय एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का | 
$ अध्यक्ष था और अब देश का गृहमंत्री है लेखक ने उन्‍नीस माह तक | 

देश की विभिन्‍न जेलों में बिताई अवधि के दौरान घटित घटनाओं और 
5 अपने विचारों को लिपिबद्ध किया है । इस पुस्तक की भूमिका में पूर्व 
३८ प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई लिखते हैं--''यह डायरी एक ऐसे 
: व्यक्तित्व को उद्घाटित करती है जो असामान्य रूप से ईमानदार, 
3 समर्पित, सुसंस्कृत और स्थिरचित्त है। यह उनकी उस प्रज्वलित 
आस्था को रेखांकित करती है जिसके माध्यम से वह सरकारी धूर्तता 
* के परिणामों के मुकाबले में Se रहे । एक संपादक के नाते प्रेस और 
अन्य जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता के प्रति उनके प्रगाढ़ लगाव को 
| भी यह डायरी प्रकट करती है।'' 


इस पुस्तक में लोकतंत्र समर्थक वे लेख भी शामिल हैं जो 
लेखक ने छद्म नाम से लिखे और गुप्त रूप से वितरित किए। 


लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति लेखक को 
प्रतिबद्धता, साथ ही एक पारदर्शी समाज और अपने आदर्शो पर 
चलने के जन-अधिकार में दूढ़ विश्वास इस पुस्तक में उभरकर 
सामने आते हैं । 


जीवन मूल्यों और आदर्शो के प्रति गहन आस्था रखनेवाले हर 
भारतीय के लिए पठनीय और संग्रहणीय पुस्तक । 
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विदा* 


हले संपादकीय में हमने लिखा था कि अपने पाठकों को आडंबरी नेताओं, धोखाधड़ों 
और स्वयं अपने पर हँसाना ही हमारा उद्देश्य है लेकिन वे लोग कैसे हैं जिनमें हास्य 

बोध अतिविकसित है ? ये वे लोग हैं, जो एक सभ्यतापूर्ण आचारसंहिता का पालन करते हैं, और ये 
वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सहिष्णुता है, करुणा है । जहाँ पर तानाशाही होती है वहाँ हास्य हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि प्रजा तानाशाह पर हँस सकती है, और वह चलेगा नहीं | हिटलर के पूरे शासन के दौरान 
न तो कोई अच्छा प्रहसन था, न कार्टून, न कोई पैरोडी थी और न ही कोई हास्यपूर्ण नकल | 

इस दृष्टि से दुनिया, और उसमें भी दुःखद रूप से भारत, की स्थिति कहीं अधिक विषादमय बन 
गई है । जहाँ कहीं थोड़ा-बहुत हास्य देखने में आता है, वह बेहद सीमित है । भाषा भी मात्र कामचलाऊ 
बनकर रह गई है, प्रत्येक पेशे में उसकी विशिष्ट शब्दावली विकसित हो गई है, जिसे उस पेशे के लोग 
ही समझ सकते हैं । अपने कार्यक्षेत्र से बाहर और अपने साथी अर्थशास्त्रयों से दूर कोई भी अर्थशास्त्री 
अपने को अजनबी के रूप में पाता है, मानो किसी अनजान जगह में आ गया हो। वह सदा भयभीत 
रहता है कि कहीं उसे अपरिचित भाषा न सुननी पड़े ! वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों और अन्य 
पेशों से संबद्ध लोगों का भी यही हाल है | 

इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि मानव कल्पना बीभत्स और विकृत चीजों को ओर 
उन्मुख होती जा रही है पुस्तकों और फिल्मों के पांस तो मानो हिंसा और सेक्स, यही दो विषय रह गए 
हैं। अप्रिय और आघातपूर्ण घटनाओं को छोड़कर कुछ भी मानव संवेदना को झकझोरता दिखाई नहीं 
देता | अब भले ही यह शब्दों और फिल्मों का प्रभाव हो या न हो, लेकिन समाज इन्हीं मानसिकताओं 
को प्रतिबिंन्षित करता है विमान अपहरण, लूटपाट, दुराचरण और हत्या दैनिक घटनाएँ बनती जा रही 
हैं । कभी-कभार तो इन घटनाओं को राजनीतिक रंग देकर सम्मानित कार्यों का जामा पहनाया जाता है । 

किंतु 'शंकर्स वीकली ' एक बेमिसाल आशावादी पत्र है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान 
परिस्थिति के बावजूद दुनिया एक दिन खुशनुमा और कहीं अधिक आरामदायक जगह बन जाएगी। 
अंत में मनुष्यता की भावना मृत्यु का कारोबार करनेवाली शक्तियों पर विजय प्राप्त करेगी और जीवन 
उस हद तक प्रफुल्लित हो जाएगा कि दुनिया में मानवता का सर्वोच्च उद्देश्य स्वयमेव पूर्ण हो जाएगा। 
कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं; हम इसे मानव की नियति कहना चाहते हैं, और इस विचार के साथ हम 
आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए आपसे सस्नेह विदा लेते हैं । 


* 'शंकर्स वीकली ' के 31 अगस्त, 1975 के अंक में प्रकाशित शंकर के अंतिम संपादकीय से लिये गए अंश। 
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प्रकाशकोय 


श्री लालकृष्ण आडवाणी की पुस्तक 'नज़रबंद लोकतंत्र' का पुनःप्रकाशन करते हुए हमें अपार 
प्रसन्नता हो रही है। यह पुस्तक पहले सन्‌ 1978 में प्रकाशित हुई थी। हमें गर्व है कि हमारे प्रकाशन 
संस्थान को पुन: इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 

परंतु लगभग चौथाई शताब्दी पूर्व घटित घटनाओं पर आधारित डायरीनुमा पुस्तक के पुन:प्रकाशन 
की आवश्यकता क्यों? एक बार यदि आप जान जाएँ कि ये घटनाएँ निर्विवाद रूप से स्वतंत्र भारत के 
सबसे निर्णायक काल से संबद्ध हैं और इसका लेखक भी निर्विवाद रूप से सर्वाधिक प्रभावी राजनेताओं 
में एक है, तो यह प्रश्‍न निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार अपने ही देश में शरणार्थी बन जाना किसी के लिए 
अस्वाभाविक बात है। यह आश्चर्यजनक और दुःखद है कि सम्मानित राष्ट्रीय नेता अपने ही देश में 
राजनीतिक बंदी बन जाएँ; परंतु दुर्भाग्यवश स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में सन्‌ 1975-77 के निरंकुश 
आपातकाल के दौरान ऐसा हुआ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा थोपा गया 
था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की सरकार ने लोकतंत्र के दमन और नागरिकों के मौलिक 
“ अधिकारों व स्वतंत्रता को छीनने का घृणित निर्णय किया। तानाशाही के इस क्रूर और अलोकप्रिय एजेंडे 
को बरकरार रखने के लिए उन हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं और विरोधियों को गिरफ्तार करना आवश्यक 
था, जो आपातकाल के खिलाफ थे। उनमें से कई “मध्य रात्रि की दस्तक” के शिकार हुए, क्योंकि 
आपातकाल 25-26 जून, 1975 की मध्य रात्रि को घोषित किया गया था। अधिकतर लोग मार्च 1977 को 
लोकतंत्र का सूर्यग्रहण समाप्त होने तक जेल में ही पड़े रहे। 

गिरफ्तार किए गए सर्वाधिक प्रभावी नेताओं में श्री आडवाणी भी एक थे, जो उस समय भारतीय 
जनसंघ के अध्यक्ष थे। बंगलौर जेल में उनके साथी कैदी थे श्री अटल निहारी वाजपेयी। यहाँ तक कि उस 
समय के सबसे प्रभावशाली जयप्रकाश नारायण तक को भी नहीं छोड़ा गया, और बीमार होने के बावजूद 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घृणित आपातकाल का क्या परिणाम हुआ, यह सभी जानते हें । उसके 
बाद से श्री बाजपेयी और श्री आडवाणी ने एक सफल राजनीतिक यात्रा तय की है, यह भी सर्वविदित है। 
यह अद्वितीय साहस, प्रेरक आदर्शवाद और राष्ट्र के मार्गदर्शक लक्ष्यों के प्रति दृढ़ समर्पण की यात्रा है। 
साथ ही, यह लोकतंत्र और राष्ट्रवादी शक्तियों की निर्बाध यात्रा रही है, जिसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी 
को भारत का प्रधानमंत्री और श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत का गृहमंत्री बनते देखा है। 
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एक नेता की दृढ़ता की परख विपरीत परिस्थितियों में ही होती है । श्री आडवाणी ने सलाखों के पीछे 
वे ' अंधकारमय उन्नीस माह' कैसे व्यतीत किए? संचार सुविधाओं से वंचित, यहाँ तक कि व्यक्तिगत 
संपर्क से भी वंचित (सिर्फ पारिवारिक सदस्यों द्वारा कभी-कभी मुलाकातों के अलावा) रहकर उन्होंने 
किस प्रकार भारत के फासीवाद से जबरन संबंध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ? उन्होंने अपने और अपने 
सहयोगियों के परीक्षण-काल के बारे में क्या सोचा ? सहयोगियों और मित्रों को लिखे गए उनके पत्र उनके 
व्यक्तित्व और राजनीतिक चिंतन के विषय में क्या प्रकट करते हैं ? यह पुस्तक इन सभी प्रश्नों के सटीक 
उत्तर प्रस्तुत करती है। 

' भूमिगत साहित्य' राजनीति के छात्रों और राजनीतिज्ञों के लिए विशेष रुचि का भाग है। इसमें 
आपातकाल के दौरान श्री आडवाणी द्वारा लिखित पाँच विश्लेषण-पत्र हैं, जो एक वैज्ञानिक की सूक्ष्म 
परीक्षण-दृष्टि की तरह एक समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता के उत्साह, आपातकाल के समर्थकों के गलत 
दावों और असंगत तकों का विश्लेषण करते हैं । शीर्षक ' जब कानून की अवज्ञा कर्तव्य होता है' में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ अधिवेशन के प्रतिनिधियों के नाम लिखे खुले पत्र से लिया गया यह 
छोटा सा उद्धरण देखिए-- 

“यह कांग्रेस जनों के विवेक के नाम अपील है। यह थोड़ा रुककर विचार करने का आग्रह है। वे 
कांग्रेस और विरोध पक्ष की भाषा में न सोचें। आज यह मुद्दा नहीं है। सवाल लोकतंत्र के भविष्य का है। 
सवाल नागरिक स्वतंत्रता का है। सवाल प्रेस-स्वातंत्र्य का है। 

“अगर चंडीगढ़ में एक भी आवाज इन सवालों पर साहस से उठी, अगर एक प्रतिनिधि भी जे.पी. 
के स्वास्थ्य-चिकित्सा के बारे में हुए क्रूर व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाता है तो वह एक आवाज बहुत 
ऊँची होगी और सबको सुनाई देगी। वह ढोंगी समर्थकों, चापलूसों और वाहवाही करनेवालों की भीड़ की 
आवाज से ऊँची होगी।'' 

आपातकाल स्वातंत्र्योत्तर भारत का सबसे अंधकारमय अध्याय था तो उसके विरुद्ध संघर्ष, जो 
लोकतंत्र की सफल पुनःस्थापना से समाप्त हुआ, अब तक का सबसे उज्ज्वल अध्याय रहा है। श्री 

आडवाणी उस संघर्ष के नायकों में एक थे। आपातकाल आज एक भूली-बिसरी बात हो सकती है जिसे 
कोई याद नहीं करना चाहेगा; परंतु प्रत्येक नई पीढ़ी को ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए पुस्तकों और 
कला-संस्कृति के माध्यम से देश के इतिहास के अंधकारमय व उज्ज्वल, दोनों पक्षों की जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिए। 

यह पुस्तक नई पीढ़ी, और साथ ही आपातकाल को भुगतनेवाली पीढ़ी को “बंदी” जीबन और उन 


अलोकतांत्रिक विचारों एवं मदहोश सत्ता को समझने में सहायक सिद्ध 'होगी-जिन्होंने भारत को उन्नीस 
महत्त्वपूर्ण महीनों के दौरान ' कारागृह ' में बदल दिया था। 
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आतंक राज्य में स्वतंत्रचेता व्यक्ति की सही जगह जेल होती है, यह सत्य एक बार फिर आपातकाल 
में सिद्ध हो गया। सन्‌ 1975-77 के खुले दमन ने न केवल लंबे और दुष्कर संघर्ष से प्राप्त सात 
स्वतंत्रताओं को खोया बल्कि मनमानी नज्रबंदियों, जब्तियों और अन्य अत्याचारों के विरुद्ध अदालती 
राहत पाने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए। 

आपातस्थिति शुद्ध व्यक्तिगत सत्ता को आकांक्षा की परिणति थी। इसने विरोध के अधिकार के 
प्रयोग के मामूली प्रयासों को दंडित करने का उपक्रम किया। 

गांधीजी ने हमें अपने मान-सम्मान एवं स्वतंत्रता पर होनेवाले हमलों को रोकने और कारावास 
काल को अपनी विरोध-क्षमता की दृढ़ता को प्रबल बनाने में उपयोग करने को सीख दी थी। आपातकाल 
और इसके पहले के कुछ काल ने राजनीति के हमारे बहुत से साथियों को गांधीजी के पाठ के इस शाश्‍वत 
सत्य का साक्षात्कार करने योग्य बनाया। देश में सत्याग्रहियों की नई पीढ़ी सामने आई। 

. जेल का उद्देश्य दंडित करना होता है। लेकिन सत्याग्रही इसे अपनी राजनीतिक आस्थाओं को 
गहराने और व्यक्तिगत क्षमताओं को प्रबल बनाने की चुनौती में बदल डालता है। जेल के साहचर्य ने 
साथ-साथ नजरबंद लोगों को देश की आवश्यकता पर विचार करने और अनिवार्य रूप से एक सक्षम, 
एकीकृत व विरोधी दल बनाने के लिए प्रवृत्त किया। सक्षम वैकल्पिक विरोधी दल बनाने के अब तक के 
प्रयास विफल रहे थे; लेकिन तत्कालीन सरकार की प्रतिकूलता ने इसे वास्तविकता बना डाला। इस तरह 
हमने देखा कि जीवन की बुराई में से भी एक अच्छाई निकली। 

आडवाणीजी उन्नीस महीने जेल में रहे | उन्हें बंगलौर में, जहाँ वह संसदीय समिति की एक बैठक 
में भाग लेने गए थे, गिरफ्तार किया गया। सच तो यह है कि उन्हें एक विचित्र अनुभव यह हुआ कि 
आपातस्थिति के लागू होने के पूर्व उन्हें गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी गई। कुछ दिनों को छोड़कर 
वह बंगलौर जेल में ही रहे। 

जेल में उन्हें सद्भावपूर्ण साहचर्य मिला और साथ ही जुझारू नौजवानों से राजनीतिक विषयों के 
आदान-प्रदान का अवसर मिला। यह उनका सौभाग्य था। लेकिन यह स्वातंत्र्य के अपहरण की क्षतिपूर्ति 
नहीं हो सकता था। 
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यह डायरी एक ऐसे व्यक्तित्व को उद्घाटित करती है जो असामान्य रूप से ईमानदार, समर्पित, 
सुसंस्कृत और स्थिरचित्त है। यह उनकी उस प्रज्वलित आस्था को रेखांकित करती है जिसके माध्यम से 
वह सरकारी धूर्तता के परिणामों के मुकाबले में डटे रहे एक संपादक के नाते प्रेस और अन्य जनसंचार 
माध्यमों की स्वतंत्रता के प्रति उनके प्रगाढ लगाव को भी यह डायरी प्रकट करती है। 

इस पुस्तक में समाहित किए गए उनके वे पैंफ्लेट, जो भूमिगत आंदोलन के उपयोग के लिए 
उन्होंने लिखे थे, उनकी विद्वत्ता के स्तर को प्रकट करते हैं और राजनीतिक पत्रकारिता के श्रेष्ठ उदाहरण 
हैं। यह आडवाणीजी की विशिष्ट विनम्रता का ही नमूना है कि उन्होंने इस पुस्तक को 'स्क्रैप-बुक' 
(कतरनों की किताब) कहा है। 

मुझे पूर्ण विश्‍वास है कि यह पुस्तक दूसरी आजादी के साहित्य कोश में महत्त्वपूर्ण योगदान साबित 


होगी। 

Meee, है ae 
नई दिल्ली ( मोरारजी देसाई ) 
7 अप्रैल, 1978 
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संपत्ति का नहीं, लोकतंत्र का सवाल 
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एक संशोधन मात्र नहीं बल्कि एक नया संविधान 
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1975 


बृहस्पतिवार, 26 जून--बंगलौर 
सुबह के करीब 7.30 बजे हैं टेलीफोन की घंटी बजने लगी । श्री श्यामनंदन मिश्र, जिनके साथ मैं 
विधायक निवास की पहली मंजिल के कमरे में साथ ही ठहरा हुआ हूँ, ने रिसीवर उठाया; लेकिन तुरंत 
ही यह कहते हुए कि 'फोन आपके लिए है, रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हम लोग यहाँ कल संसद्‌ 
की संयुक्‍त प्रवर समिति की बैठक में भाग लेने आए थे। इसमें दल-बदल विरोधी विधेयक पर विचार 
होना है। 
फोन स्थानीय जनसंघ कार्यालय से आया है। मेरे लिए दिल्ली से कोई अविलंब संदेश है। जनसंघ 
के एक सचिव श्री रामभाऊ गोडबोले ने प्रात: 3.30 के करीब यह कहला भेजा था कि श्री जयप्रकाश 
नारायण गिरफ्तार कर लिये गए। सर्वश्री मोरारजी भाई, राजनारायण, नानाजी देशमुख, चंद्रशेखर, मोहन 
धारिया और रामधन भी गिरफ्तार कर लिये गए। इनमें से अंत के तीन कांग्रेस सांसद हैं । लेकिन यह संदेश 
दो लोगों के बारे में गलत था। नानाजी देशमुख गिरफ्तार नहीं हुए थे। वह कुछ महीने भूमिगत रहे थे। श्री 
मोहन धारिया भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। गिरफ्तारियाँ जारी हैं। जनसंघ महासचिव श्री सुंदरसिंह भंडारी, 
श्री गोडबोले और जनसंघ के अनेक कार्यकर्ता अभी भी बंदी नहीं बनाए जा सके हैं। संदेश में कहा गया 
था कि पुलिस श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे लिए आ ही रही होगी। अटलजी भी प्रवर समिति के 
सदस्य हैं और वह हमसे दो दिन पहले यहाँ आ गए हैं। मैंने यह संदेश श्याम बाबू को बताया और 
अटलजी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया | हमने आपस में विचार किया कि हममें से किसी 
को भी गिरफ्तारी से कतराना नहीं चाहिए। वे आएँ और जहाँ चाहें, पकड़कर ले जाएँ। 
अपने कमरे में लौटकर मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एन. बालू को फोन किया। जब वह नई 
दिल्ली ऑफिस में थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ। एक मोटरदुर्घटना में उनकी एक टाँग जाती रही (तीन 
सप्ताह बाद वे फिर परिवार सहित दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें उनकी पत्नी का देहावसान हो गया) मैं 
उनसे पिछले दिन ही बुडलैंड होटल में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में मिला था। पत्रकार सम्मेलन 
को संबोधित करने के बाद हम लोग बातचीत करते रहे थे और अपने दोस्तों को याद करते रहे थे। 
बालू ने दिल्ली से आए संदेश को पुष्टि की और टेलीप्रिंट से आए समाचार को पढ़कर सुनाया। 
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इसमें गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं के नाम भी थे । इनमें सर्वश्री चौधरी चरणसिंह, पीलू मोदी, बीजू 
पटनायक और अमृतसर के श्री बलदेव प्रकाश तथा बलराम दासजी टंडन भी थे । एक समाचार को पढते- 
पढ़ते अचानक वह रुके और थोडा हँसते हुए बोले, 'एक दिलचस्प खबर है।' वह खबर पढ़ने लगे-- 
“गिरफ्तार किए गए नेताओं को सूची में जनसंघ अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी भी हैं (पी.टी.आई. के 
संवाददाता को हमेशा की तरह पुलिस स्रोत से ही खबर मिली होगी) ।' इस तरह मैंने अपनी गिरफ्तारी की 
खबर अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही प्राप्त कर ली। बालू ने मुझे समाचारों से अवगत रखने का प्रस्ताव 
अपनी तरफ से रखा। अगले दो घंटों तक वह हर आधे घंटे बाद मुझे नवीनतम खबरें देते रहे | 

सुबह 8 बजे को मुख्य समाचार बुलेटिन में मैंने यह सुनने के लिए रेडियो खोला कि देखें, इसमें 
और क्‍या कहा जाता है । देवकीनंदन पांडे, विनोद कश्यप और कृष्ण कुमार भार्गव की परिचित आवाजों 
की बजाय मैं सुन रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी की आवाज। श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषित किया कि 
राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक उत्पात की संभावना के कारण आपातस्थिति घोषित 
कर दी है। और आगे यह स्पष्ट करती रहीं कि अगर यह निर्णय नहीं लिया जाता तो 29 जून को कैसा 
प्रलय हो जाता। 25 जून को लोक संघर्ष समिति ने दिल्ली की एक सभा में 29 जून से सत्याग्रह चालू 
करने का निर्णय घोषित किया था, जिसमें श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की माँग की जाने वाली थी। श्रीमती 
गांधी से संघर्ष समिति द्वारा त्यागपत्र की माँग राजनीतिक परंपरा के हित में ही की गई थी। सर्वोच्च 
न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर ने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद अपीलों पर सशर्त स्थगन आदेश देते हुए 
श्रीमती इंदिरा गांधी के त्यागपत्र को 'राजनीतिक परंपरा और राजनीतिक धर्म' की इच्छा के रूप में वर्णित 
किया था। i 

शीघ्र ही अटलजी आए। उन्होंने कहा कि हम लोग नाश्ता कर लें और पुलिस को प्रतीक्षा करें। मैं 
स्नान कर चुका था, लेकिन श्याम बाबू ने अपनी नित्यक्रिया अभी पूरी नहीं की थी। इसलिए अटलजी 
और मैं नाश्ते के लिए निचली मंजिल की कैंटीन में गए। अभी हम नाश्ते को टेबल पर ही थे कि एक 
जनसंघ कार्यकर्ता आया। उसने बताया कि पुलिस आ गई है और बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। 

इस समय तक हमारी होनेवाली गिरफ्तारी की खबर विधायक निवास में फैल चुकी थी। प्रवर 
समिति के एक साथी, कांग्रेसी संसद्‌ सदस्य श्री हेनरी आस्टीन कैंटीन में आए और हमसे कहने लगे कि 
जो कुछ हो रहा है उससे वे खिन्न हैं। मैंने कहा कि श्री चंद्रशेखर और श्री रामधन भी गिरफ्तार कर लिये 
गए हैं। मैंने उन्हें गिरफ्तारियों की भर्त्सना करने का सुझाव दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा करने में अपनी 
असमर्थता प्रकट की। 

कैंटीन से बाहर निकलते ही हमारे सामने एक पुलिस अधिकारी आया। उसने कहा कि वह हमें 
गिरफ्तार करने आया है। हम लोग ऊपर अपने-अपने कमरे में अपना सामान तैयार करने लगे। 
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इस बीच कमरे में आधा दर्जन पत्रकार और बहुत से कार्यकर्ता एकत्र हो गए थे। पुलिस का कहना 
था कि वह श्री श्यामनंदन मिश्र को भी गिरफ्तार करने आई है। श्री मिश्र अभी प्रातःकालीन आसन पूरा 
नहीं कर पाए थे, इस कारण हमें पत्रकारों से बातचीत करने का थोड़ा समय मिल गया। अटलजी और मैंने 
एक संयुक्त वक्तव्य बनाया, जिसमें हमने श्री जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की 
भर्त्सना की तथा आपातस्थिति की निंदा की। साथ ही हमने यह भी कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 
26 जून, 1975 की बही महत्ता होगी जो स्वतंत्रता पूर्व काल में 9 अगस्त, 1942 की है। 
लेकिन पुलिस के साथ बाहर निकलने के पहले हमने उनसे गिरफ्तारी के वारंट या नजरबंदी के 
आदेश दिखाने को कहा। असमंजस भरे अस्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद वे गिरफ्तारी 
के आदेश दिखा देंगे। इसपर श्री मिश्र ने कहा कि बिना गिरफ्तारी के वारंट या लिखित कानूनी आदेश के 
वे नहीं जाएँगे। पुलिस अफसरों ने आपस में सलाह-मशविरा किया और हमारे पास लौट आए उन्होंने 
कहा कि वे हमें धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार कर रहे हैं इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती। इस धारा के 
अंतर्गत अशांति की आशंका पर गिरफ्तारी की जाती है। 
इस तरह लगभग 10 बजे हम विधायक निवास से पुलिस के साथ चले। चलते वक्त संयुक्त प्रवर 
समिति के अध्यक्ष श्री दरबारासिंह हमसे मिले और इस तरह की गई हमारी गिरफ्तारी पर व्यक्तिगत 
खिन्नता प्रकट को। 
हमें हाई ग्राउंड पुलिस थाने में ले जाया गया। बंगलौर का एक नौजवान जनसंघ कार्यकर्ता 
गोपीनाथ जेल में हमारे उपयोग के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर ले आया था। उन्नीस महीने बाद तक, 
जब हम जेल से मुक्त हुए, गोपीनाथ ही जेल के बाहर से हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता TE | जब 
भी जेल अधिकारियों द्वारा अनुमति मिलती थी, वह हमसे जेल में मिलता था। उसने यह जिम्मेदारी 
गिरफ्तारी के पूर्व से, जब हम विधायक निवास ही में थे, सँभाल ली थी। हम जे.पी. की गिरफ्तारी की 
खनर सुनने के लिए रेडियो की हर घंटे बाद आनेवाली समाचार बुलेटिन सुनते रहे, पर व्यर्थ | उन दिनों 
जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई, बहुत से संसद्‌ व विधायकों और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की 
गिरफ्तारी की खबर आकाशवाणी के लिए मात्र इतनी ही थी कि ' आपातस्थिति' के लागू होने के बाद 
कुछ लोगों को आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद कर लेना पड़ा है। 
दोपहर बाद हमें मालूम हुआ कि अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई है। 
हमें पुलिस स्टेशन में दिन भर प्रतीक्षात रखा गया। शायद पुलिस अधिकारी यह नहीं जानते थे कि 
` किस तरह के नज़रबंदी आदेश में हमें गिरफ्तार किया जाना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमें पता 
चला कि उनके पास दिल्ली से गिरफ्तार किए जानेवाले लोगों की एक लंबी सूची मात्र आई है। उसमें 
कहा गया था कि इस सूची में नामजद यदि कोई व्यक्ति बंगलौर में हो तो उसे मीसा में बंदी बनाया जाए। 
अंत में हमारी गिरफ्तारी का आदेश शाम 7 बजे दिया गया। इन आदेशों पर बंगलौर के पुलिस 
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आयुक्त के हस्ताक्षर थे। इस तरह कानून की नजर में हमें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी उक्त अधिकारी 
की हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि आंतरिक सुरक्षा कानून की धारा 3 के अनुसार पुलिस आयुक्त ने 
व्यक्तिगत रूप से समाधान कर लेने के बाद इसकी तसदीक की कि हमारी गिरफ्तारी राज्य की सुरक्षा और 
सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक थी। (इस आदेश में एक दोष रह गया था। इसी कारण बाद में 
17 जुलाई को हमें औपचारिक रूप से रिहा करना पड़ा। लेकिन बाद में तुरंत हमें पुन: गिरफ्तार कर लिया 
गया।) 

जब हम हाई ग्राउंड पुलिस थाने में थे, हमें बताया गया कि समाजवादी नेता श्री मधु दंडवते को 
भो गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे श्री दंडवते भी संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे, किंतु उनकी 
बंगलौर यात्रा आकलन समिति की बैठक के संबंध में थी। वह उस समिति के भी सदस्य थे। उन्हे 
अशोक होटल से गिरफ्तार किया गया। आकलन समिति के सदस्यों को वहीं ठहराया गया था। वहीं से 
उन्हें हाई ग्राउंड पुलिस थाने लाया गया था। हम चारों लोगों को रात 8 बजे जेल में ले जाया गया। जेल 
अधीक्षक श्री एच.एल. छबलानी हमें क्वार्टर में ले गए। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में उन्होंने यह 
तैयारी कौ है। दूसरे दिन बिस्तरं व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 

मैंने अपनी डायरी में लिखा-*26 जून, 1975 इतिहास में भारतीय लोकतंत्र का आखिरी दिन 
साबित होगा।' ऐसा ही हमने समझा था; पर आशा की थी कि यह आशंका निर्मूल सिद्ध होगी। 


शुक्रवार, 27 जून 

कर्नाटक प्रदेश के कारागार महानिरीक्षक श्री मल्लया सुबह हमसे मिलने आए। साथ में जेल 
अधीक्षक छबलानी और उप-अधीक्षक श्री देसाई भी थे। उन्होंने अपने उस आश्वासन को दोहराया कि 
बिस्तर-चादर, बरतन, रसोई की सामग्री आदि की हमारी जरूरतों को यथाशीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। 

इस बीच हमने अपनी नई रिहाइश और आस-पास की जगह को देखा। दो बड़े-बड़े, आमने- 
सामने बने आयताकार कमरे आनेवाले कुछ हफ्तों के लिए हमारे आवास बनने वाले थे। श्री दंडवते और 
श्याम बाबू ने एक कमरा लिया और दूसरे में अटलजी के साथ मैं था। कमरे बड़े घटिया ढंग के बने थे। 
ये जेल अस्पताल के भाग थे। उन्हें जेल के बाकी भाग से अस्पताल को पृथक्‌ करने के लिए बनाया गया 


था। जेल अधीक्षक ने कहा कि हम इन कमरों का 'उद्घाटन' कर रहे हैं। इसके पहले इन कमरों में कोई 
नहीं रहा था। 


रविवार, 29 जून 


यह हमारा चौथा दिन है और हम यहाँ रस-बस गए हैं। वादे के मुताबिक जेल अधिकारियों ने 
बरतन, क्रॉकरी, बिस्तर, चादर, कपड़े वगैरह उपलब्ध करा दिए। जेल नियमों के मुताबिक राशन व 
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सब्जी भी मिलने लगी है। अटलजी ने भोजन-व्यवस्था की देख-रेख के लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कां | 
यह स्मरणीय है कि लोकसभा 'हू इज हू' में भोजन बतौर हॉबी पकाने कौ कला भी दर्ज है। अतः भोजन 
का इतना अच्छा इंतजाम हो गया जैसाकि जेल में संभव था। हमारा भोजन सादा हैं, पर पौष्टिक और 
सुखद है। 

जेल में एक छोटा सा पुस्तकालय और वाचनालय भी है । यह केंद्रीय टॉवर के ठीक नीचे है। इसमें 
कन्नड की काफी पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी को भी हैं। फिर भी अब तक जितने जेल 
पुस्तकालयों को मैंने देखा है, उनमें यह सबसे अच्छा है। यह राज्य सरकार की बुद्धिमत्ता का ही परिणाम 
है कि यह जेल प्रशासन का एक भाग न होकर बंगलौर के केंद्रीय पुस्तकालय की एक उपशाखा है। 


सोमवार, 30 जून 

हम चारों ने पुस्तकालय से किताबें लीं। जेल अधीक्षक ने हमारे लिए ताश और कैरम बोर्ड भिजवा 
दिया है। हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो गई है। इसमें जेल की चहारदीवारी के भीतर दो मील घूमना भी 
शामिल है। श्याम बाबू की दिनचर्या में एक घंटे का आसन भी सम्मिलित है। 


बृहस्पतिवार, 3 जुलाई 

“टाइम्स ऑफ इंडिया” में श्रीमती इंदिरा गांधी की एक भेंटवार्ता छपी है। इसमें उन्होंने प्रेस 
सेंसरशिप के लिए एक आश्चर्यजनक स्पष्टीकरण दिया है- सन्‌ 1969 में मेरे विरुद्ध घृणा और मिथ्यावाद 
का अभियान चलाया गया, लेकिन प्रेस ने इसपर कोई आपत्ति नहीं को ।' श्रीमती गांधी का प्रेस के विरुद्ध 
उत्पन्न क्रोध कांग्रेस विभाजन के समय का है। यह श्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय चालू 
नहीं हुआ था। 

उन्होंने आगे कहा, “जब कुछ समय पहले विरोधी पार्टियों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के पुतले जलाए, 
गए तो कोई टिप्पणी नहीं की गई।' 

कम-से-कम मैंने पहली बार यह झूठ सुना है। कुछ समाचार छपे थे कि प्रधानमंत्री के निवास के 
सामने कुछ लोगों ने एकत्र होकर न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा के खिलाफ नारे लगाए थे। कुछ ने 
उनके पुतले भी जलाए थे। (हमारे पास इस समाचार के सत्यापन का कोई साधन नहीं था। हालाँकि 
“हिंदुस्तान टाइम्स' ने न्यायमूर्ति सिन्हा को सी.आई.ए. का एजेंट कहकर भर्त्सना करनेवाले पोस्टर छापे 
थे। लेकिन श्रीमती गांधी द्वारा मुख्य न्यायाधीश का पुतला विरोधी दल द्वारा जलाए जाने का आरोप लगाना 
अनर्गल और हास्यास्पद है । मुख्य न्यायाधीश इस बीच कहाँ से आ गए ?) 


ge 
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शुक्रवार, 4 जुलाई 

“डेकन हेरल्ड' और ' इंडियन एक्सप्रेस' का बंगलौर संस्करण हमें दिया जा रहा है । हम पुस्तकालय 
में 'हिंदू' का मद्रास संस्करण देख लेते हैं । लेकिन प्रेस सेंसरशिप के कारण विभिन्न अखबारों में शायद ही 
कोई अंतर होता है। सबके सब सरकारी विज्ञप्तियों से भरे होते हैं। सबके सब निरर्थक, फीके-फीके, 
उबाऊ और नीरस नजर आते हैं। इसलिए भारत के सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी रखनेवालों के लिए 
इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वे विदेशी प्रसारणों को सुनें। 

इसलिए मैंने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया कि बी.बी.सी., वॉयस ऑफ अमेरिका, वॉयस ऑफ 
जर्मनी और रेडियो ऑस्ट्रेलिया के प्रसारणों से भारत से संबंधित समाचारों से अवगत रखूँ। हमारा 
ट्रांजिस्टर इन स्टेशनों को पकड़ सकता था। इसके अलावा रेडियो मास्को, पीकिंग रेडियो और रेडियो 
पाकिस्तान भी सुनते थे। सुबह 4.30 बजे बी.बी.सी. ने प्रसारित किया था कि भारत सरकार ने पच्चीस 
संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है । मैंने इस समाचार को अंत में सुना जब मुख्य-मुख्य बातों को 
दोहराया जा रहा था। कुछ समय के लिए हमने सोचा कि संभवत: तमाम प्रतिपक्षी दलों को गैर कानूनी 
घोषित कर दिया गया है। हम सब यह तो पक्के तौर पर मानते थे कि प्रतिबंधित संस्थाओं में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ अवश्य होगा। आकाशवाणी के 6 बजे के बुलेटिन में हमने सुना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ इसमें था; पर किसी भी राजनीतिक दल को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। जमायते इसलामी, आनंद 
मार्ग और विभिन्न नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। 
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शनिवार, 5 जुलाई 


बंगलौर के संघचालक श्री नरसिंहाचार, “विक्रम के संपादक श्री मल्लया और संघ के बहुत से 
स्वयंसेवक पकड़कर लाए गए तथा उन्हें ' आंसुका' में बंद किया गया। जमायते इसलामी और आनंद मार्ग 
के भी कुछ लोग लाए गए। 

इन सबको केंद्रीय टॉवर के सामने के वाई में रखा गया, जहाँ तस्करी के आरोपवाले भी कैद थे। 
जेल अधिकारियों ने संघ और आनंद मार्ग के लोगों को एक साथ रखा; लेकिन जमायते इसलामी के लोगों 
को तस्करों के साथ रखा। उनका यह वर्गीकरण मजहब के आधार पर था। लेकिन जमायते इसलामी के 
लोगों ने आपत्ति की और कहा कि उन्हें संघ के लोगों के साथ रखा जाए। इसके बाद कुछ समायोजन 
तदनुसार किया गया। जो सरकार धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का दम भरती है, वह अपने हर कृत्य से 
मजहबी आधार पर अलगाव करती है; यह इसका स्पष्ट उदाहरण था। तमाम राजनीतिक कैदियों को एक 
साथ रखने को बजाय मजहब के आधार पर अलग रखने के कारण कुछ राजनीतिक कैदी अपराध के 


आरोपवाले कैदियों के साथ रखे गए हैं। यह हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने की नीति थी, 
जो धर्मनिरपेक्षता के दावेदारों द्वारा चलाई जा रही थी। 
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संघ के कुछ स्वयंसेवक भारत सुरक्षा अधिनियम में भी गिरफ्तार किए गए थे। इनमें कानून का 

एक ऐसा छात्र भी था जो संघ कार्यालय केशव कृपा में अपने एक साथी के साथ परीक्षा की तैयारी के 

लिए गया था और आम धर-पकड़ में पकड़ लिया गया। औरों की तरह आंसुका के बंदियों को भी हमसे 
अलग रखा गया था। उन्हें पुस्तकालय में आने की भी छूट नहीं थी। 


बृहस्पतिवार, 10 जुलाई 

उन तीन अधिवक्ताओं को भी भारत सुरक्षा अधिनियम में बंदी बनाकर जेल में लाया गया, जो 
केशव कृपा में भवन के मालिक ट्रस्ट की ओर से कानूनी सलाह-मशविरे के लिए वहाँ गए थे। 

मेरा एक मित्र और सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता अप्पा घटाटे हमसे मिले और हमें सलाह 
दी कि हम कर्नाटक उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस दायर करें। उन्होंने हमें यह भी बताया कि रोहतक 
जेल में लोग हैबियस कॉर्पस दायर करने के खिलाफ हैं । रोहतक में सर्वश्री अशोक मेहता, बीजू पटनायक, 
पीलू मोदी और अन्य लोग बंदी थे। इसलिए 'मदरलैंड' के संपादक श्री के.आर. मलकानी की पत्नी 
श्रीमती सुंदरी मलकानी की ओर से दायर की गई याचिका को वापस ले लिया गया था। हम लोगों ने 
विचार किया और याचिका दायर करने का फैसला किया। पहले श्याम बाबू इस मत के थे कि याचिका 
सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जाए। लेकिन अंत में उन्होंने भी तय किया कि शेष लोगों के साथ 
याचिका बंगलौर उच्च न्यायालय में ही दायर को जाए। 


शुक्रवार, 11 जुलाई 
अटलजी और मैंने निर्धारित विस्तृत फॉर्म में याचिका दायर को। श्री मिश्र और श्री दंडवते ने 
संक्षिप्त याचिका दायर कर दी। हमने अपनी याचिका में स्वयं मुकदंमे में बहस करने की अनुमति चाही 
| थी। 
faa तीन अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी। उन्होंने 
बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष दर्शकों से खचाखच भरा था। उनका अनुमान था कि उनको 
अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि वकीलगण लोगों से सहानुभूति रखते हैं । बंगलौर के 
वकीलों ने आपातकाल के विरोध में एक दिन न्यायालयों का बहिष्कार किया था। बहिष्कार पूरी तरह 
सफल रहा था। | 


शनिवार, 12 जुलाई 
अटलजी पिछले एक सप्ताह से पीठ में दर्द की शिकायत करते रहे थे। परीक्षण के लिए वह कई 
बार अस्पताल भी गए थे। भोजन के बाद उनकी पीठ में भयानक दर्द हुआ । उनको जाँच करनेवाले 
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डॉक्टर ने कहा कि संभव है, यह अपेंडिसाइटिस हो। कुछ समय बाद अटलजी को विक्टोरिया अस्पताल 
में ले जाया गया। 

शाम को हमारी मुलाकात नगर जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुंडैया शेट्टी से हुई। वह आंसुका में बंदी 
बनाकर लाए गए थे। श्री शेट्टी बंगलौर की बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। प्रतीत होता है कि 
वकीलों का विरोध आयोजित करने के कारण भी उनपर सरकार का कोप हुआ था। 
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रविवार, 13 जुलाई 

जेल अधीक्षक ने बताया कि अटलजी का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ हे । ऑपरेशन सफल 
रहा। हम तीनों ने उनसे मिलने को इच्छा प्रकट की; लेकिन जेल अधीक्षक ने इसकी अनुमति देने में 
अपनी असमर्थता प्रकट की। 

शाम को घूमकर लौटने के बाद मुझे अच्छी तरह से पैक किया हुआ चॉकलेट केक का एक डिब्बा 
मिला। यह अधीक्षक के मारफत आया था। लेकिन इसपर न तो भेजनेवाले का कोई नाम-पता था, न ही 
कोई संदेश। मेरा यह अनुमान है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे मिलने बंगलौर आए हें । लेकिन मुझे 
आश्चर्य है कि वे मुझसे मिल नहीं सके; हालाँकि दो दिन पहले अधीक्षक को मुलाकात के लिए अर्जी दी 


जा चुकी थी। यह सूचना मिली थी कि मेरे परिवार के लोग एक-दो दिन में ही मिलने के लिए बंगलौर 
आने वाले हैं। 


सोमवार, 14 जुलाई 


जेल अधीक्षक ने इस बात को पुष्ट किया कि मेरी पत्नी और बच्चे कल मुझसे मिलने आए थे, 
लेकिन वह मुलाकात की अनुमति नहीं दे पाए थे। जेल के कायदे-कानून के अनुसार मुलाकात की 
अनुमति देने का अधिकार जेल अधीक्षक को ही होता है। लेकिन तीन दिन पहले राज्य सरकार ने आंसुका 
केदियों के साथ मुलाकात करने का अधिकार उनसे ले लिया था। अब आंसुका बंदियों से मुलाकात की 
अनुमति देने का अधिकार राज्य के गृह सचिव के पास था। मुझे बताया गया कि मेरा परिवार आवश्यक 
अनुमति लेने का प्रयास कर रहा है। 

दोपहर को हमें कर्नाटक उच्च न्यायालय में ले जाया गया। हमारी हैबियस कॉर्पस याचिका 
प्राथमिक सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश श्री शंकर भट्ट की अध्यक्षता में बनी दो सदस्यीय न्यायपीठ 
के सम्मुख आई है। 

प्रतिवादी को तरफ से कर्नाटक के महाधिवक्ता श्री बायरा रेड्डी ने कहा कि अटलजी और मेरी 
याचिका कायदे से को गई है, बाकी कायदे से नहीं की गई हैं। श्री श्यामनंदन मिश्र ने न्यायाधीश का ध्यान 
इस तथ्य को ओर आकर्षित किया कि जेल में काफी कठिनाइयों में, और बिना कानूनी सलाह के उन्हें 
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याचिका बनानी पड़ी थी। श्री दंडवते ने कहा कि जहाँ तक हैबियस कॉर्पस याचिका का ताल्लुक हे. 
| सर्वोच्च न्यायालय तो बंदी बनाए गए व्यक्ति द्वारा एक पोस्टकार्ड पर लिखी याचिका को भी स्वीकार 

करता रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने स्थिति की कठिनाई को माना और कहा कि चारों याचिकाएँ वैध मानी 
| जाएँगी, भले ही इनमें से दो निर्धारित फॉर्म पर नहीं दी गई हैं। 
| इसपर महाधिवक्ता ने कहा कि वादियों ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, इसलिए उनका प्रति हलफनामा 
| दायर करने में सरकार को काफी समय लगेगा। उन्होंने केंद्रीय सरकार पर बदनीयती के आरोप का 
| उल्लेख करते हुए कहा कि संभव है, इनका खंडन करने के लिए महान्यायवादी स्वयं उपस्थित हों। 
| तीनों याचिकाकर्ताओं (अटलजी ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य-लाभ करने के कारण उपस्थित नहीं 
| हो सके थे) ने महाधिवक्ता के दावों का विरोध किया और कहा कि संसद्‌ का अगला सत्र ठीक एक 
। सप्ताह बाद 21 जुलाई से शुरू होना है। इसलिए हम इसकी सुनवाई और निर्णय इसके पहले चाहते हैं। 
मुख्य न्यायाधीश श्री भट्ट हमारे dal से सहमत प्रतीत हुए। उन्होंने महाधिवक्ता को कहा कि 
| इंग्लैंड में हैबियस कॉर्पस की तमाम याचिकाएँ बयालीस घंटे के अंदर निपटा दी जाती हैं। जहाँ तक प्रति 
! हलफनामा दायर करने का सवाल है, इसमें इतना समय क्यों लगना चाहिए, उन्हें इसका कोई कारण नहीं 
| दिख रहा था। 
। याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के समय अधिकारियों के पास तमाम संबंधित तथ्य होने चाहिए। 
| बिना नाम लिये उन्होंने कहा कि 'जब अपील के लिए सभी कागजात चौबीस घंटे के अंदर तैयार और 
मुद्रित किए जा सकते हैं तो इसके जवाब में क्या कठिनाई है ?' स्पष्ट था कि उनका यह हवाला श्रीमती 
इंदिरा गांधी के चुनाव केस की अपील के बारे में था। 

श्री बायरा रेड्डी ने संकेत पकड़ा और कहा, “वह प्रधानमंत्री की बात है, मैं यह नहीं कर सकता ।' 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको बुधवार तक यह कर लेना चाहिए। सुनवाई बृहस्पतिवार को हो 
जाएगी, ताकि संसद्‌ के आगामी सत्र के चालू होने से पहले मामले को निपटाया जा सके। श्री बायरा 
रेड्डी ने कहा कि ‘dae की बैठक तो वैसे भी होगी ही।' इसपर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ' संसद्‌ का 


$ विपक्षी दलों के बिना क्या मतलब होता है ?' 
] कट टिप्पणी की प्रतिक्रिया में महाधिवक्ता ने कहा कि “महामान्य, मैं तो इन राजनीतिक दलों के 
f बारे में तनिक भी अनुरक्त नहीं R | 


मुख्य न्यायाधीश ने उसी तेवर में कहा, “आप नहीं होंगे, पर क्या हम लोग संसदीय प्रजातंत्र को 
प्रणाली के देश में, जो वेस्टमिनिस्टर ढाँचे पर चलती है, नहीं रह रहे हैं ?' 

इसपर महाधिवक्ता ने सोच-समझकर चुप्पी लगा ली। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर 
लिया। 17 जुलाई को 10.30 बजे सुनवाई तय कर दी गई। वादियों को कानूनी सहायता देने के तथा 
कानूनी पालन करने के आदेश जारी कर दिए गए प्रतिवादियों के लिए सशर्त आदेश जारी कर दिए गए। 


hn SEE 
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प्राथमिक सुनवाई के समय अटलजी की ओर से बंगलौर के वरिष्ठ वकील श्री रामा जोइस पेश 

हुए थे। यह पहले नगर जनसंघ के मंत्री भी थे। जैसाकि उल्लेख किया जा चुका है, हम लोगों ने अपने 

मामले में व्यक्तिगत रूप से खुद बहस करने की इजाजत माँगी थी। हमने अपनी इस याचिका में लिखा 

था। फिर भी मुख्य न्यायाधीश इस बात पर जोर देते रहे कि हमें कानूनी सलाहकार रख लेना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि बाकी कारणों के अलावा यह भी एक मुद्दा है कि ' अपने मामले की पैरवी व्यक्ति खुद | 

न करे, क्या यह बेहतर नहीं रहेगा ?' | 
हम लोगों ने कहा कि “हम अपनी नहीं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हें ।' | 
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, Ù इसका निर्णय आप पर ही छोड़ता हूँ ।' | 
उसी रात हमने फैसला किया कि बहस हम नहीं करेंगे। हमारे वकील जब कानूनी मुद्दों पर बहस 

कर चुकेंगे तो आवश्यकतानुसार अपने राजनीतिक बदनीयती के आरोपों से संबंधित मुद्दों पर पूरक बहस 

करेंगे। न्यायालय जाने का मुझे व्यक्तिगत लाभ हुआ। मैं अपने परिवार से वहाँ मिल सका। मेरी पत्नी 

कमला और बच्चे जयंत व प्रतिभा ने गृह सचिव से जेल में मुझसे मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। 

लेकिन याचिका की सुनवाई की जानकारी मिलने से वे न्यायालय में ही आ गए थे। 
न्यायालय के बाद औपचारिक मुलाकात के लिए वे जेल आए। मुझे यह अनुभव करके प्रसन्नता 


हुई कि घटनाओं से कमला घबराई नहीं और मेरी नजरबंदी से होनेवाली परेशानियों के लिए उसने अपने 
को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। 


बुधवार, 16 जुलाई 

प्राथमिक सुनवाई के बाद के दो दिन तेजी से गुजरे। हमारे मुकदमे के कानूनी पहलुओं की 
जानकारी देने के लिए हमारे वकीलों ने मोटी-मोटी विधि रिपोर्ट भेजीं। श्री रामा जोइस और सर्वोच्च . 
न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के.एस. हेगड़े के पुत्र श्री एन. हेगड़े हमारे वकील हैं। हम तीनों इन 
रिपोर्टो को पढ़ते रहे। 

मेरे परिवार ने मुझसे मिलने की अनुमति फिर माँगी। लेकिन अनुमति नहीं दी गई। इसलिए उन्होंने 
हैबियस कॉर्पस को याचिका के निपटारे तक बंगलौर में ही ठहरने का निश्चय किया। मुझे बताया गया 
कि गुप्तचर विभाग के लोग मेरे परिवार के स्थानीय पते की जानकारी के लिए जेल अधिकारियों की 
खुशामद करते रहे। शायद सरकार अतिथि को परेशान करना चाहती हो। 


बृहस्पतिवार, 17 जुलाई 
सुबह के 6 बजे होंगे। जेल उप-अधीक्षक श्री देसाई ने हमें जगाकर कहा, ' तैयार हो जाइए, आप 
सबको रिहा कर दिया गया है। अधीक्षक आते ही होंगे। वह पूरा ब्योरा बताएँगे।' श्री देसाई ने अपनी 
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प्रसन्नता छिपाने की कोशिश नहीं की । कुछ ही समय में श्री छबलानी आए। वह मुसकरा रहे थे। उन्होंने 
बताया कि अटलजी सहित चारों को रिहा किया जाना है। 

यह समाचार चकित कम और भ्रमित ज्यादा कर रहा था। हम तीन संभावनाएँ देख पा रहे थे- 

1. आसन्न संसद्‌ सत्र के कारण सभी सांसदों को रिहा किया जा रहा है। 

2. हमें पुनः गिरफ्तार करने के लिए रिहा किया जा रहा है, क्योंकि पहले गिरफ्तारी-आदेश में 
कई कानूनी त्रुटियाँ रह गई हैं। 

3. भारत सरकार हैबियस कॉर्पस मुकदमे की प्राथमिक सुनवाई में प्रकट हुए कर्नाटक उच्च 
न्यायालय के रुख से चिंतित है और इसलिए हमें कर्नाटक उच्च न्यायालय की सीमा से बाहर 
दिल्ली में या कहीं और गिरफ्तार किया जाएगा। 

हमने अपना सामान तैयार कर लिया और आराम से नाश्ता किया। जब तक श्याम बाबू ने अपना 

आसन और नित्यकर्म पूरा किया, 9 बज गए। 
कृष्णप्पा, वेंकट राव और शंकरलाल त्राम के कैदी हमारे वार्ड में सहायक के तौर पर ड्यूटी पर 
थे। वे हमसे काफी हिल-मिल गए थे। उन्होंने हमारे जेल की अवधि समाप्त होने पर प्रसन्नता प्रकट की | 
मैंने वैसे ही कह दिया--' कौन जानता है, हम जल्दी ही वापस आ जाएँ।' और ठीक वैसा ही हुआ। हम 
लोगों ने श्री गोपीनाथ के निवास पर जाने का निर्णय किया। श्री देसाई ने टैक्सी मँगा ली। जैसे ही टैक्सी 
जेल के अहाते से निकली और बाई तरफ मुडी, पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। पुलिस की गाड़ियाँ 
कतारबद्ध खडी थीं। हमें बाद में पता चला कि वे 6 बजे से वहाँ हमारी प्रतीक्षा में खड़े थे। वरिष्ठ पुलिस 
अफसर श्री नायक ने आगे बढ़कर कहा, 'मुझे खेद है, आप लोगों को फिर से गिरफ्तार करने का दु:खद 
कार्य मुझे करना पड़ रहा है।' 

श्री नायक ने हमें पुलिस की कार में बैठने का निवेदन किया और टैक्सी को पीछे-पीछे थाने तक 
आने को कहा। 

थाने में हमें गिरफ्तारी का नया आदेश दिया गया। केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के उपसचिव श्री 
ए.जी. सेन के हस्ताक्षरों से आंसुका के तहत हमें गिरफ्तार किया गया था। हमें दिए गए एक अन्य 
दस्तावेज में कहा गया था कि.' आपातस्थिति को प्रभावी ढंग से लागू करने' के लिए हमारी गिरफ्तारी 
जरूरी थी। पहले की गिरफ्तारी रद्द करने और दोनों नए आदेशों पर 16 जुलाई की तारीख थी । इस तरह 
गिरफ्तारी का नया आदेश तब जारी किया गया था जब हम पहले ही गिरफ्तार थे। आंसुका की धारा 16अ 
के अंतर्गत हमें गिरफ्तारी का कारण बताना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं था। 

पंद्रह-बीस मिनट में औपचारिकताएँ पूरी कर ली गईं और हमें फिर जेल ले जाया गया। सामान 
पहुँचने के बाद 10.30 बजे हमें बताया गया कि उच्च न्यायालय में पेश होना है। उस दिन के पाखंडी 
नाटक का पहला दृश्य खत्म हुआ। 
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कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कक्ष खचाखच भरा था। दर्शक बरामदों और 
सीढ़ियों से सडक तक भरे थे। भीड़ ने हमारे आने पर उत्साहपूर्ण स्वागत किया। लेकिन न तो वे और न 
ही हमारे वकील जानते थे कि कर्नाटक सरकार के द्वारा 26 जून को की गई गिरफ्तारी का आदेश समाप्त 
किया जा चुका है और अब हम कर्नाटक में होते हुए भी भारत सरकार के मेहमान हैं । उच्च न्यायालय 
को हमारे बारे में बदली हुई स्थिति की जानकारी भारत के महान्यायवादी श्री निरेन डे ने दी। वह 
पिछली रात को बंगलौर आए थे। संभवत: गिरफ्तारी के पिछले आदेश के निरस्त करने और फिर 
गिरफ्तार करने के कागजात वह स्वयं लाए थे। जैसे ही सुनवाई प्रारंभ हुई, श्री निरेन डे खड़े हुए और 
कहने लगे कि उन्हें एक वक्तव्य देना है। श्री डे ने कहा कि 26 जून, 1975 के आदेश को भारत सरकार 
द्वारा रद्द कर दिया गया है। पुनः गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है और उसका परिपालन किया 
जा चुका है। इसलिए कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन याचिका निष्फल हो गई है, उसे रद्द कर 
दिया जाना चाहिए। 

श्री रामा जोइस और उनके बाद हम तीनों ने सरकारी Tau के खिलाफ आपत्ति की | हमने कहा कि 
हमें बाद में हुए परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाए। 

श्री जोइस ने कहा कि याचिका में आवेदकों ने नजरबंदी को रद्द करने भर की अपील नहीं की है 
बल्कि आपातस्थिति की दोनों घोषणाओं के अवैध करार देने और आंसुका के संशोधन अध्यादेश को रद्द 
करने को भी अपील को है। अगर रदूद किया गया है तो केवल पहले के प्रतिवादित नजरबंदी आदेश को। 
दूसरे मुद्दे अभी ज्यों-के-त्यों पड़े हैं। 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्थिति में नई याचिका दायर करना उचित होगा। जब उन्हें बताया 
गया कि नजरबंद नेताओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो उन्होंने कहा कि 
आवश्यक आदेश जारी किए जाएँगे | उन्होंने महान्यायवादी की तरफ मुखातिब होकर कहा कि आवश्यक 
कानूनी सहायता प्राप्त होने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। महान्यायवादी ने कहा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पहलेवाली याचिका रद्द कर दी और केंद्रीय कारागार के अधीक्षक के 
नाम आदेश जारी किया कि इन बंदियों को नई याचिका दायर करने के लिए कानूनी सलाहकारों से 
मशविरा करने को सुविधा दी जाए। इसके साथ ही इस दिन के नाटक का दूसरा दृश्य पूरा हुआ। 

न्यायालय से लौटने के बाद जेल अधीक्षक अपने कमरे में कुछ जेल अधिकारियों के साथ कॉफी 
पी रहे थे। बातचीत में जेल महानिदेशक श्री मलय्या ने कहा कि उन्हें हम चारों के बंगलौर से स्थानांतरित 
करने को संभावना प्रतीत होती है। “मैं पक्की तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकारियों ने मुझसे 
पूछा है कि क्या अटलजी का स्वास्थ्य स्थानांतरण के लिए उपयुक्त है? इससे मुझे लगता है कि 
स्थानांतरण होने वाला है।' ; 

ऐसा लगता है कि महान्यायवादी हम लोगों का स्थानांतरण आदेश भी अपने साथ लाए थे। और 
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जब वह कह रहे थे कि उन्हें न्यायालय द्वारा बंगलौर के जेल अधीक्षक के नाम बंदियों को कानूनी 
सलाहकार से मशविरे की सुविधा देने के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है तो वह न्यायालय को मानहानि 
कर रहे थे और उसे अंधकार में रखकर भ्रमित कर रहे थे। 

अटलजी की ओर से स्थानांतरण के संबंध में अगले दिन न्यायालय में दायर की गई याचिका में 
इस तथ्य को उठाया गया। कहा गया कि डॉक्टर उनके स्थानांतरण की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए उनके 
स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जा सकता। जब आवेदन न्यायालय के समक्ष आया तो उसने इस 
दौरान हुई घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लिया। न्यायालय ने सरकार को अटलजी के स्थानांतरण न करने 
का आदेश दिया। दोपहर के भोजन के समय तक स्थानांतरण का आदेश आ गया। उसमें कहा गया कि 
हमारा तबादला रोहतक कर दिया गया है और यह भी कि यहाँ से हवाई जहाज से ले जाया जाएगा। 

वायुसेना के विमान से हम तीनों को दिल्ली ले जाया गया | हमारे साथ जेल अधीक्षक छबलानीजी, 
जेल के डॉक्टर सदाशिव रेड्डी और सहायक पुलिस आयुक्त श्री नायक भी थे | 4.30 बजे यरलंका हवाई 
अड्डे से यान उड़ा। मौसम अच्छा नहीं था और डकोटा की उड़ान काफी झटकेदार थी। चाय के लिए 
हम हैदराबाद रुके | हैदराबाद के वायुसेना केंद्र से हमें रात्रि का भोजन साथ दे दिया गया। रास्ते में हमने 
भोजन किया। 

रात को 11.30 बजे हमारा यान पालम के टेक्निकल एरिया में उतरा। बरसात से पट्टी गीली थी। 
हलकी फुहार भी पड़ रही थी। 

कर्नाटक सरकार की विदाई की तुलना में केंद्रीय सरकार का दिल्ली में स्वागत बिलकुल विपरीत 
on | दिल्ली प्रशासन के एक थानेदार को पालम पर यह कहकर भेजा गया था कि तीन कैदी आ रहे हैं 
उन्हें रोहतक पहुँचाना È बाद में थानेदार इंदरजीतसिंह ने बताया कि उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि 
कैदी कौन हैं और किस दरजे के हैं। वह सोच रहा था कि तस्करी के आरोपवाले कैदी होंगे । 

जैसे ही हम उतरे वैसे ही वह अफसर बढ़कर मजाकिया ढंग से पूछने लगा, “कौन-कौन आए. 
हैं ?' जब वह करीब आया तो अपनी आवाज में फर्क करते हुए बोला, “आडवाणी साहब को जानता हूँ, 
और कौन-कौन आए हैं ?' मैंने श्याम बाबू और दंडवतेजी का परिचय कराया। उसने हमें अपने साथ लाए 
टूटे-फूटे ट्रक में बैठने को कहा। मैंने पूछा कि हमें रोहतक आज रात को ही जाना है या कल? उसने 
कहा, “में नहीं जानता। पहले पालम पुलिस स्टेशन पर चलना है और वहाँ हमें आगे के निर्देश मिलेंगे। 
टक में बैठ जाइए।' कर्नाटक के सभ्य और उचित व्यवहार के विपरीत यहाँ, दिल्ली में, अधिकारियों का 
बरताव लापरवाहीपूर्ण और अशिष्ट था। कर्नाटक के अधिकारियों सहित हम सबने यह अनुभव किया। 
श्याम बाबू तो विशेष रूप से कुपित थे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से थानेदार को झिड्कते हुए 
प्रकट कर दी, “हम आज रात नहीं जा सकते। हमारा स्वास्थ्य इसके लिए उपयुक्त नहीं है।' कुछ रुककर 
उन्होंने कहा, “तुम दूसरे वाहन का प्रबंध करो, हम इस ट्रक में नहीं जाएँगे। हम अपराधी कैदी नहीं, 
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राजनीतिक बंदी हैं।' इस अंतिम वाक्य को दंडवतेजी बाद में मजाक में प्रायः दोहराते रहे | 

इंदरजीत न तो हमसे उलझना चाहता था और न ही अपने अधिकारियों से निकम्मा ठहराया जाना | 
लेकिन इस उलझन से बचने का उसका तरीका सीधा नहीं था। अगर पालम पुलिस थाने ले जाने का 
उसका कोई इरादा पहले था तो श्याम बाबू की मुद्रा को देखकर उसने बदल डाला। बिना हमें बताए उसने 
ड्राइवर को सीधे रोहतक ले चलने को कह दिया। लेकिन बाद में वह क्षमा-याचना की मुद्रा में सफाई देता 
रहा कि यदि हम पालम जाते तो वैकल्पिक व्यवस्था में आप सबकी रात की नींद बेकार हो जाती। 

हममें से कोई भी रोहतक का जानकार नहीं था। इसलिए उसे अनेक स्थानों पर रोहतक जेल का 
पता पूछना पड़ा। सारे रास्ते हलकी बरसात होती रही थी। सुनसान रात | सड़कें उजाड | रोहतक हम सुबह 
के 2 बजे पहुँचे। 

रोहतक के जेल अधिकारी से हमारी पहली मुलाकात बड़ी दु:खद रही। जेल के उप-अधीक्षक श्री 
सैनी ने एक कैदी वार्डर से हमारे सामान की तलाशी लेने को कहा | कैसी विस्मयकारी तलाशी थी वह! 
वह हमारे कपड़ों और किताबों को झाड़-झाड़कर देखने और ढेर लगाने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने 
हमारी चप्पलों की एड़ी, पंजों तक को किन्हीं छिपे कागजों के लिए छान मारा । श्याम बाबू झटकेदार यात्रा 
और नींद खराब होने से पहले ही कुपित थे, जेल उप-अधीक्षक के इस व्यवहार से उसपर भड़क उठे। 
दंडवतेजी ने एक मजाक किया। उन्होंने कहा, ' श्रीमती गांधी ने आत्मनिरीक्षण (सोल सर्विंग) के लिए 
कहा है। लेकिन वह SOUL (आत्मा) है, न कि SOLE (जूते का तल्ला) ।' 

करीब 3 बजे हम बैरक में पहुँचे। वहाँ श्री बीजू पटनायक और अन्य लोग थे। वहाँ हम अगले 
दस हफ्तों तक रहे। इन मित्रों को यह तो पता था कि तीन-चार लोग इस जेल में लाए जा रहे हैं, पर यह 
नहीं जानते थे कि वे किस जेल से लाए जा रहे हैं या कि बिलकुल नई गिरफ्तारियाँ हैं। इस तरह 17 
जुलाई के नाटक का तीसरा दृश्य समाप्त हुआ। 


शुक्रवार, 18 जुलाई--रोहतक 

रोहतक में मित्रों और साथियों का मिलना आनंददायक था। श्री जयप्रकाश नारायण और श्री 
मोरारजी भाई को छोड़कर दिल्ली में पहली रात पकड़े गए तमाम नेताओं को रोहतक जेल में ही रखा गया 
था। चौधरी चरणसिंह अस्वस्थ थे, इसलिए उन्हें दिल्‍ली के तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 
जयप्रकाशजी और मोरारजी सोहना ले जाए गए थे। बाद में जयप्रकाशजी को सोहना से इलाज के लिए 
चंडीगढ़ ले जाया गया। 

रोहतक जेल में रखे गए लोगों में से भी कइयों को हमारे आने के दो-तीन दिन पहले स्थानांतरित 
कर दिया गया था। श्री चंद्रशेखर को पटियाला जेल, श्री के.आर. मलकानी को हिसार जेल, हरियाणा के 
नेताओं-श्री देवीलाल, श्री मंगल सेन, श्री मुख्तियार सिंह आदि--को अंबाला या महेंद्रगढ़ जेल और श्री 
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राजनारायण को सर्वोच्च न्यायालय में चल रही याचिका के कारण दिल्ली जेल में स्थानांतरित कर दिया 
गया था। 

लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अभी भी यहीं थे। संगठन कांग्रेस के श्री अशोक मेहता 
और श्री सिकंदर बख्त, भारतीय लोकदल के बीजू पटनायक और पीलू मोदी, सोशलिस्ट पार्टी के श्री 
समर गुहा, सत्ता कांग्रेस के श्री रामधन, जनसंघ के भाई महावीर, मार्क्सवादी पार्टी के मेजर जयपाल सिंह 
आदि थे। दिल्ली के सिख नेता बख्शी जगदेवसिंह भी थे। उन्होंने सौहार्दपूर्ण स्वभाव और दिल जीतनेवाले 
व्यवहार से अपने को सबका प्रिय बना लिया था। 


शनिवार, 19 जुलाई 

साथियों के लिहाज से रोहतक जेल बंगलौर से स्पष्टतः बेहतर था। लेकिन सहूलियतों की दूष्टि से 
बंगलौर के मुकाबले बहुत सी कमियाँ थीं। बंगलौर में हम एक कमरे में दो थे। यहाँ एक शयनशाला 
सरीखे हॉल में सात लोग थे-सर्वश्री पटनायक, भाई महावीर, रामधन, जयपाल सिंह, बख्शी, दंडवते 
और में। छोटे हॉल में सर्वश्री अशोक मेहता, सिकंदर बख्त, the मोदी और श्यामनंदन मिश्र थे। श्री समर 
गुहा ने एक छोटे से कमरे में रहना पसंद किया था, ताकि वह लिख सके। वह अपने दिलचस्प विषय 
नेताजी के गायब हो जाने के बारे में लिख रहे थे। 

मीसा बंदियों के लिए अलग-अलग राज्यों के अपने नियम लागू होते हैं। कर्नाटक में उन्हें दो 
वर्गो--'ए' और 'बी' में विभाजित किया जाता है। हमें T क्लास दिया गया था। “ए' क्लासवालों को 
एक तख्त, एक मच्छरदानी, एक टेबल, एक कुरसी और एक अलमारी मिलती है। “बी' क्लासवालों को 
यह नहीं मिलती। भोजन में भी फर्क होता है। “बी' क्लास बंदियों के भोजन का व्यय दस पैसा प्रति 
भोजन ज्यादा होता है। 'ए' क्लासवालों के लिए प्रतिदिन भोजन का व्यय छह रुपए सत्ताईस पैसे 
(शाकाहारी) और आठ रुपए दस पैसे (मांसाहारी) निर्धारित है। 

एक हफ्ते पहले मीसा बंदियों के लिए परिवारजनों से मिलने की अनुमति बिलकुल बंद कर दी 
गई है। इससे पहले बंदियों के रिश्तेदार समय-समय पर जेल में मिलने आ सकते थे। केंद्र के निर्देश पर 
इन नियमों का पालन हर राज्य में हो रहा है। 

हरियाणा में मीसा बंदियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। सभी एक ही श्रेणी में हैं। सबको तख्त, 
कुरसी, टेबल आदि उपलब्ध कराया जाता है। पर हमारे मामले में यह संभव नहीं था, क्योंकि इस कमरे में 
इतनी जगह नहीं थी। लेकिन भोजन आदि सामग्री देने की बजाय हर बंदी को चार रुपए और «ऊपर के 
खर्चे के लिए एक रुपया प्रतिदिन दिया जाता था। कर्नाटक के मुकाबले यहाँ का भोजन निश्चय ही निम्न 
स्तर का था। इसके बावजूद श्री सिकंदर बख्त की देख-रेख में भोजन व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से 
बढ़िया थी। कुछ अस्वस्थ लोग जेल डॉक्टर श्री सेनगुप्ता से पौष्टिक आहार को जरूरत लिखवाकर दूध 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


® 
28 * नज़रबंद लोकतंत्र 
और दही भी प्राप्त करते थे। कुछ लोग अनुमति प्राप्त कर टिन बंद वस्तुओं को बाहर से मँगाकर अपने 
भोजन की जरूरत को पूरा करते थे। 

रोहतक जेल में मीसा बंदियों के अलावा भारत रक्षा अधिनियम के तहत कोई एक सौ से ज्यादा 
लोग बंदी थे। हम लोगों के आने से पहले मीसा बंदी अन्य राजनीतिक बंदियों से मिल सकते थे। लेकिन 
कुछ दिनों से अलग-अलग रखने के नियम को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। बैरक एक पार्क के दो 
किनारों पर बना है। टहलते हुए भी दोनों को अलग-अलग ही रहना होता था। हम लोग अपनी तरफवाले 
रास्ते पर और वे अपनी तरफवाले रास्ते पर। चारों तरफ घूमने से भी नहीं मिल सकते थे। शायद सोचा 
जाता हो कि मिलने से कोई षड्यंत्र किया जाएगा | 


सोमवार, 21 जुलाई 

आज संसद्‌ का मानसून सत्र प्रारंभ होना है। हमारे संसदीय इतिहास में यह सबसे आश्चर्यजनक 
सत्र होगा। कार्यवाही के तमाम नियम निलंबित होंगे। कोई प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा। कोई विषय गैर- 
सरकारी तौर पर उठाया नहीं जा सकेगा। केवल सरकारी कामकाज ही होगा। यह सबकुछ लोकसभा में 
संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुरमैया और राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री ओम मेहता द्वारा एक 
औपचारिक प्रस्ताव रखने और उसे पास कर देने से हो जाएगा। इससे भी बदतर बात यह होगी कि 
कार्यवाही को अखबारों में छापा नहीं जा सकेगा। केवल मंत्रियों के भाषण छप सकेंगे | इसके लिए संसद्‌ 

' के किसी सदन की औपचारिक स्वीकृति तक की आवश्यकता नहीं समझी गई। कहा नहीं जा सकता कि 

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को इस बारे में विश्‍वास में लिया गया या नहीं, अथवा 
उनकी स्वीकृति को वैसे ही मान लिया गया है। यह हमारी वह संसद्‌ है जहाँ विट्ठलभाई पटेल सरीखे 
अध्यक्ष रहे हैं, जो ब्रिटिश वाइसराय तक को अपनी जगह पर रखते थे और स्पष्ट कर दिया था कि सदन 
में केवल एक शासन चल सकता है और वह है अध्यक्ष का। 

अब हमारी संसद्‌ में श्री गौड़ मुराहरि जैसे राज्यसभा के उपसभापति हैं, जिन्होंने हाल में ही मद्रास 
में न केवल आपातस्थिति को उचित बताया बल्कि संसद्‌ सदस्यों की गिरफ्तारी तक को उचित करार 
दिया। लोकसभा अध्यक्ष श्री गुरुदयालसिंह ढिल्लो देश भर में घूम-घूमकर समर्थन का कायर स्वर अलाप 
रहे हैं। 


*रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट' नामक पुस्तक में जॉन स्टुअर्ट मिल ने संसद्‌ के कार्यों का ब्योरा इस प्रकार 
दिया है-- 

' प्रतिनिधि सदन का कार्य सरकार के काम करना नहीं है। इसके लिए वह आधारभूत रूप से 
अयोग्य है। उसका काम सरकार पर निगरानी और नियंत्रण रखना है। उसके कार्यकलापों पर प्रचार से 
प्रकाश डालना है। कोई भी सदस्य जिसे आपत्तिजनक माने उसे उखाड्कर रख-देने को बाध्य करना और 
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उसके औचित्य की जवाबतलबी करना है । अगर वे भर्त्सनीय आचरण करते हैं तो उनसे अविश्वास प्रकट 
करना है। अगर सत्ताधीश लोग सौंपे गए विश्वास का दुरुपयोग करते हैं या यों कार्य करते हैं जो राष्ट्रीय 
हितों की धारणाओं से टकराती है, तो उन्हें सत्ता से हटा देना है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तराधिकारियों 
को पदासीन करना है। संसदीय लोकतंत्र में संसद्‌ शासन नहीं करती, वह निगरानी और नियंत्रण रखती 
है। वह उसके कार्यो को प्रकाश में लाती है। आपत्तिजनक समझे जानेवाले हर मामले के बारे में पूरा 
खुलासा करने को बाध्य करती है। उसके औचित्य के लिए जवाबतलब करती है। संसद्‌ पर श्रीमती इंदिरा 
गांधी का कोप इसी कारण है कि संसद्‌ अपना कार्य करना चाहती है।' 


मंगलवार, 22 जुलाई से शनिवार, 26 जुलाई तक 

सभी का ध्यान संसद्‌ की कार्यवाही पर लगा है। आकाशवाणी और अखबार मंत्रियों के भाषण 
और विभिन्न विषयों की बहस में भाग लेनेवाले सांसदों के नाम बताते हैं। विदेशी प्रचार तंत्र कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 

कम्युनिस्टों को छोड़कर तमाम प्रतिपक्षी दलों द्वारा संसद्‌ के सत्र के बहिष्कार की खबर को 
(राज्यसभा में 22 जुलाई को और लोकसभा में 26 जुलाई को) केवल बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ 
अमेरिका ने प्रसारित किया। राज्यसभा में बहिर्गमन का नेतृत्व एन:जी. गोरे और लोकसभा में श्री त्रिदिवकुमार 
चौधरी ने किया। दोनों सदस्यों ने अपने-अपने सदनों में एक तरह का बक्तव्य दिया, जिसमें आपातस्थिति 
लगाने, संसद्‌ सदस्यों की गिरफ्तारी, संसदीय कार्यवाही पर लगाई गई सेंसरशिप का विरोध किया गया। 
इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर लगभग तमाम विरोधी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। 

इस सप्ताह संसद्‌ ने आपातस्थिति लागू करने पर अपनी स्वीकृति दी। इसके अलावा मीसा में 
संशोधन किया, जिसके अनुसार किसी को गिरफ्तार करने पर संवैधानिक जरूरत के रूप में उसका कारण 
बताना जरूरी नहीं होगा। उनके मामले को किसी सलाहकार मंडल में विचारार्थ भेजना आवश्यक नहीं 
होगा। मीसा में एक अन्य संशोधन करके किसी भी सामान्य या प्राकृतिक नियम का हवाला देकर रिहाई 
प्राप्त करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। लोकसभा ने इसे पास कर दिया। राज्यसभा इसे 
अगले हफ्ते पास करेगी। विपक्ष की अनुपस्थिति में 39वाँ संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इस 
“विधेयक में आपातस्थिति की घोषणा को न्यायालय के दायरे से बाहर करके न्यायिकता करार दिया गया। 
यह विधेयक जब अधिनियम बना तो 38वाँ संशोधन हो गया। इसमें राष्ट्रपति के कारणों से ' संतुष्ट' हो 
जाने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; चाहे यह धारा 352 के तहत आपातस्थिति लागू करने 
की स्थिति हो या धारा 123 के तहत अध्यादेश जारी करने के अथवा धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 
लागू करने के। इसी तरह राज्यपालों के अध्यादेश जारी करने के अधिकारों को भी न्यायिकेतर बना दिया 


गया | 
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शनिवार, 26 जुलाई 

अप्पा घटाटे मुझसे मिलने आए उन्होंने मुझे बंगलौर जेल से हमारे स्थानांतरण के बारे में कर्नाटक 
उच्च न्यायालय को नाराजगी और श्री वाजपेयी के स्थानांतरण पर दिए गए स्थगन आदेश की सूचना दी | 
उन्होंने हैबियस कॉर्पस याचिका का नया मसौदा दिया । उन्होंने सुझाया कि बंगलौर से आए तीनों लोग 
एक साथ जेल से ही अपनी याचिका भेजें। अ 


सोमवार, 28 जुलाई से शुक्रवार, 1 अगस्त तक 

संसद्‌ सत्र की अवधि बढ़ाई जाती रही | यह कुछ आश्चर्यजनक लगता है। सरकार के जरूरी कार्य 
जल्दी-जल्दी में पूरे कर लिये गए हैं, जैसे आपातस्थिति का अनुमोदन, इसे न्यायिकेतर बनाना, मीसा और 
भारत सुरक्षा अधिनियम में संशोधन आदि | संसद्‌ को इस हफ्ते अहानिकर कार्यों में व्यस्त रखा जा रहा है; 
जैसे--दिल्ली बिक्रीकर विधेयक, बैंक सेवा आयोग विधेयक, कर्मचारी राज्य बीमा संशोधन विधेयक“ | 
इनमें से कोई भी कार्य-सूची में नहीं था, न ही इनमें से कोई अविलंबनीय था। 

हम लोग सत्र की अवधि बढ़ाए जाने के कारणों पर अंदाज लगाते रहे। क्या सरकार विपक्ष की 
अनुपस्थिति में संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन करनेवाला कोई विधेयक पास करा लेना चाहती है ? 


सोमवार, 4 अगस्त 


अंदाज लगाने का सिलसिला तब खत्म हुआ जब आज आकाशवाणी की 1.40 कौ पंजाबी 
बुलेटिन में यह बताया गया कि विधि मंत्री श्री गोखले ने लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 
भारतीय दंड संहिता के निम्न मामलों को प्रभावी रूप से परिभाषित करने के लिए संशोधन विधेयक रखा 
है-- 
1. व्यक्ति कब किसी चुनाव में प्रत्याशी हुआ माना जाता है। 
2. कब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी प्रत्याशी को की गई मदद भ्रष्टाचार माना जाएगा। 
3. कब से किसी सरकारी कर्मचारी का त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। 
कुछ मित्रों ने पंजाबी और उर्दू में 1.40 और 1.50 पर खबरें सुनीं। लेकिन जब 2 बजे बैरक के 
तमाम मित्र ट्रांजिस्टर के इर्द-गिर्द जमा हो गए तो उन्हे सिर्फ यह सुनने को मिला कि विधि मंत्री ने अमुक 
विधेयक लोकसभा में पेश किया। संशोधन विधेयक में कया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। 
इस बारे में यही चुप्पी 3, 6 और 8.45 के समाचार प्रसारणो में भी मिली। 
स्पष्ट है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा में किसी ने पंजाबी व उदू बुलेटिन में चुनाव कानून में 
प्रस्तावित संशोधन का ब्योरा देने में गड़बड़ी कर दी थी। कोई भी समझ सकता था कि इस संशोधन के 
जरिए क्या हासिल करने को इच्छा है। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के श्रीमती गांधी के चुनाव के बारे 
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में दिए गए फैसले को निरस्त कर देने की शर्मनाक कोशिश थी। यह ऐसा ही था जैसे किसी खेले हुए 
खेल के नियमों को हारनेवाले को विजयी घोषित करने की नीयत से बदल देना। आपातस्थिति का 
इलाहाबाद के फैसले या स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी से कोई लेना-देना नहीं है। सरकारी पक्ष की ओर से 
इस बारे में किए गए बड़े-बड़े प्रतिवादों का यह संशोधन विधेयक बड़े नाटकीय ढंग से पर्दाफाश करता 
है। कोई आश्चर्य नहीं कि सेंसर के मुख्य अधिकारी ने इसके ब्योरे को प्रसारित होने से तत्काल रोक दिया 
और लोगों को यह नहीं जानने दिया कि क्या हो रहा है। 

वॉयस ऑफ अमेरिका, बी.बी.सी., रेडियो ऑस्ट्रेलिया ने संशोधन के ब्योरे भी प्रसारित किए। वे 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से जुड़े इसके फलितार्थ का स्पष्टीकरण करने में भी नहीं चूके। 

हमें पता चला है कि मीसा बंदियों से परिवारजनों की मुलाकात के नियम को फिर बदला गया है। 
अब उन्हें अपने परिवारजनों से अर्थात्‌ पिता-माता, पत्नी व बच्चों से महीने में एक बार मिलने को 
अनुमति होगी । यह नियम मोरारजी भाई की पुत्रवधू द्वारा मिलने को सुविधा से इनकार करने पर न्यायालय 
में याचिका देने के बाद हुआ है । 


मंगलवार, 5 अगस्त 

दैनिक पत्रों में श्री गोखले द्वारा संसद्‌ में पिछले दिन पेश किए गए विधेयक का सेंसर से पास 
रहस्यमय ब्योरा छपा। इसमें कहा गया था कि विधेयक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड 
संहिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए है। लेकिन विदेशी प्रचार माध्यम संसद्‌ सत्र के प्रारंभ 
में सेंसर के प्रमुख द्वारा जारी किए गए निर्देशन पत्र की सीमा में सुरक्षित अनुभव करते रहे | इसमें सरकारी 
विधेयक का ब्योरा छपने पर कोई पाबंदी नहीं थी। अतः वे इसका पूरा विवरण और फलितार्थ देते रहे। 


बुधवार, 6 अगस्त 
कदाचित्‌ भारतीय प्रचार माध्यमों की हास्यास्पद और अविश्वसनीय स्थिति को भाँपकर सेंसर ने 


इस संशोधन के विवरण को छपने दिया। आकाशवाणी ने अपनी दोपहर की बुलेटिन में इसके प्रावधानों 
को बताया, पर उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। 


बृहस्पतिवार, 7 अगस्त 

दिल्ली के दैनिक पत्रों ने चुनाव कानून के संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के तीन दिन 
बाद और पास होने के दो दिन बाद आज छापा। भूतपूर्व मंत्री श्री मोहन धारिया ने इसका कड़ा विरोध . 
करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के हितों को रक्षा करना मात्र है। उन्होंने एक संशोधन 
रखकर इसको पूर्व प्रभावी रूप से न्यायालय द्वारा फैसलाशुदा मामलों में लागू न होने देने का आग्रह 
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किया। इस संशोधन का समर्थन प्रो. शेरसिंह ने किया | विरोध के बावजूद यह पास कर दिया गया। उक्त 
दो वक्ताओं के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के श्री इंद्रजीत गुप्त और अन्ना डी.एम.के. के श्री जी. विश्वनाथन 
इसपर बोले | 
दोनों ही सदनों में इस प्रमुख विधेयक की बहस को बहुत छोटा और औपचारिक रखा गया | मंत्री 
महोदय को छोड़कर सत्तापक्ष के किसी सदस्य को बोलने नहीं दिया गया। अलबत्ता नकली विरोधी पक्ष 
के दो-दो वकता बोले। लोकसभा के उक्त दो सदस्य और राज्यसभा में कम्युनिस्ट सदस्य श्री भूपेश गुप्त 
और रिपब्लिकन पार्टी के श्री कुंभारे से यह कर्तव्य पूरा कराया गया। 
चुनाव कानून में संशोधन के इस महत्त्वपूर्ण मामले के प्रति उदासीनता के विपरीत संसद्‌ सदस्यों 
के वेतन-भत्ते के विधेयक पर सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह लोकसभा में 6 अगस्त को और 
राज्यसभा में 7 अगस्त को पास हुआ। लोकसभा में पंद्रह सदस्यों और राज्यसभा की बहस में करीब दस 
सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इससे सांसदों की कुल आमदनी बढ़ने वाली थी। विदेशी प्रचार तंत्र और 
आकाशवाणी के प्रसारणों में अपने श्रोताओं व पाठकों के लिए आज एक और आश्चर्य था। यह था 
संविधान का 40वाँ संशोधन विधेयक, जो पास होने पर 39वाँ हो गया। यह किसी भी संसद्‌ के पास करने 
के लिए सबसे विचित्र संशोधन विधेयक था। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व 
लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन सांसदों के चुनाव को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। संशोधन 
में कहा गया था कि इन चुनावों को संसद्‌ द्वारा बनाए गए किसी विशेष निकाय में ही चुनौती दी जा 
सकेगी। 
इस विधेयक का सबसे आपत्तिजनक प्रावधान इसकी धारा 4 है। इसमें कहा गया है कि उच्च 
न्यायालय द्वारा इन चार पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में दिए गए फैसले रदूद माने जाएँगे। अपने इस 
संशोधन अधिकार से संसद्‌ ने न्यायपालिका के अधिकार हस्तगत कर लिये हैं। किसी न्यायालय के 
फैसले को रद्द करने का अधिकार उससे वरिष्ठ न्यायालय को यथोचित न्यायिक कार्रवाई से गुजरने के 
बाद होता है। उसे विधायिका के बहुमत से रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन यही संसद्‌ ने इस 
प्रावधान को विधेयक में सम्मिलित करके किया है। 
संविधान में इस तरह के मोड़, संशोधन की अनिवार्यता, को हम समझ नहीं पा रहे । क्योंकि चुनाव 
कानून में संशोधन करने के बाद और यह पक्का कर लेने के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय बदले हुए कानून 
के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव मुकदमे में दिए गए इलाहाबाद के निर्णय को रदूद करने के अलावा 
कुछ कर नहीं सकता, इस स्थिति में आखिर सरकार में दोहरी न्यूनताओं से ग्रस्त इस विधेयक को लाने 
को जरूरत क्यों समझी गई ? चुनाव कानून में परिवर्तन करने का तो औचित्य- प्रतिपादन कुछ प्रावधानों से 
स्पष्ट करने के नाम पर किया जा सकता था, जैसा कि किया भी गया, लेकिन इस संशोधन से तो सिर्फ 
एक व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी को ही लाभान्वित होना था। इसकी धारा 4 तो सिर्फ एक निर्णय यानी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


\ 


= क. Ss ~ rt rene 


ps 


SA समय के हस्ताक्षर + 33 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिन्हा के निर्णय पर लागू होती है। यह तो एक जी-हजूर संसद्‌ 
के बहुमत का एक व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए शर्मनाक दुरुपयोग है । व्यापक हितों का नाममात्र का 
आवरण भी उतार फेंका गया। फिर, इस संशोधन की कानूनी वैधता भी संदेहास्पद है । 

जब हम इसपर बातचीत कर रहे थे, भाई महावीर ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। पश्चिमी 
समाज में सास का मजाक उड़ाने का व्यापक चलन है। एक व्यक्ति की सास की अचानक मृत्यु का 
समाचार का तार मिला वह अपने परिवार के साथ रह रही थी। पर किसी मित्र से मिलने गई हुई थी । तार 
में पूछा गया था कि 'उन्हें दफनाया जाए कि दाह-संस्कार किया जाए? उत्तर की प्रतीक्षा है।' इसपर 
दामाद ने जवाब भेजा कि ' चांस पर मत छोड़िए--दोनों कर डालिए।' विधि मंत्री श्री गोखले भी चांस पर 
नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए दोनों किया। यह भाई महावीर की टिप्पणी थी। - 

इस विधेयक को पारित करने के बाद लोकसभा अनिश्‍चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 


शुक्रवार, 8 अगस्त 

आज राज्यसभा के सत्र का अंतिम दिन था। जैसा कि बी.बी.सी. और अन्य विदेशी समाचार 
माध्यमों से कहा गया कि श्रीमती गांधी को विमुक्त करनेवाले संशोधनों को पास करके राज्यसभा 
अनिश्‍चित काल के लिए स्थगित होने वाली है। सिद्धांतत: भारतीय संविधान आज भी गणतंत्रीय है। 
लेकिन व्यवहारतः कानूनों को इस तरह विकृत किया गया है कि इंग्लैंड की महारानी की तरह श्रीमती 
गांधी को भी किसी भी गलती के लिए कानूनी तौर से अनाक्रमणीय बना डाला गया है। लेकिन इस तरह 
की मुक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों के लिए नहीं है, जो कि आधारभूत रूप से राजनीतिक सत्ताधारी हैं 
और कानून के प्रति आम नागरिकों की तरह जवाबदार हैं । कानून की नजर में बराबरी गणतंत्रीय चरित्र का . 
अनिवार्य तत्त्व है। 

राष्ट्रपति और राज्यपालों को ऐसी विमुक्ति देने का तार्किक आधार यह है कि वे सिर्फ संवैधानिक 
प्रधान हैं, वे कार्यपालिका के कार्यों का वास्तविक निष्पादन नहीं करते, और वह विमुक्ति भी उनके 
कार्यकाल तक ही परिसीमित है। नया संशोधन उन्हें कार्यकाल के पहले से लेकर बाद तक ऐसी विमुक्ति 
प्रदान करता है और प्रधानमंत्री की विमुक्ति के लिए ऐसा ही किया गया है। कहा जाता है कि इस 
विधेयक का विचार लोकसभा के सत्रावसान के बाद-आया। यह भी हो सकता है कि सदन को थोड़े 
समय के लिए इसे पास करने के उद्देश्य से पुनः आहूत किया जाए। 

40वें और 41वें संशोधन को देखकर यूनानी लोककथा के डाकू प्रोकत्स को याद आती है, जो 
पकड़कर बंदी बनाए गए लोगों के अंगों को काट-छाँटकर अपना समतल बिस्तर बनाया करता था। सुरक्षा 
के लिए संविधान की काट-छाँटकर हत्या की जा रही है। 

श्री अप्प्रा घटाटे आज फिर मिलने आएं। उनके साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी मिलने के बदले हुए 
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कायदे का उपयोग करके आए। इसके बावजूद उन्हें मिलने की अनुमति प्राप्त करने में काफी कठिनाई 

उठानी पड़ी | संशोधित नियमों में कहा गया है कि परिवार के केवल दो सदस्यों को मिलने की अनुमति दी 

जा सकेगी। इसलिए कमला के साथ या तो साढ़े नौ साल का जयंत आ सकता था अथवा आठ साल को 

प्रतिभा आ सकती थी। मेरे एक मित्र सांसद के जरिए इस समस्या का निपटारा करने के लिए एक मंत्री को 

हस्तक्षेप करने को कहा गया। पर मुझे आश्चर्य है कि मंत्री ने अपनी असमर्थता प्रकट की । मैं समझता हूँ 

कि स्थानीय अधिकारी ज्यादा समझदार थे। फलत: माँ के साथ दोनों बच्चे मिल सके। अप्पा और कमला 

ने बताया कि अटलजी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, दिल्ली ले आया गया है। 
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बंदियों के उपयोग के लिए रोहतक जेल में एक टेलीविजन सेट है | हमारे छोटेवाले कमरे के पास 
स्थित कैंटीन में यह रखा है। सुबह ही हम सब स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण समारोह में श्रीमती इंदिरा 
गांधी का प्रदर्शन देखने कैंटीन में एकत्र हो गए। आपातकाल की घोषणा के बाद श्रीमती गांधी को यह 
पहली सार्वजनिक सभा थी। पिछले पखवाड़े के उनके भाषण साधारणतया जयप्रकाश और विपक्षी दलों 
के प्रति, मुख्यतया जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति, कटुता भरे रहे हैं पिछली रात आकाशवाणी 
से उनका टेप किया हुआ भाषण प्रसारित हुआ था। यह भाषण उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित 
कैथोलिक ईसाइयों के सम्मेलन में दिया था। उन्होंने इसमें जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि श्री जयप्रकाश नारायण गांधीवादी नहीं हैं और ईसाई श्रोताओं को 
बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अल्पसंख्यकों को खत्म कर देना चाहता है। 

हमें उन्हें उसी कटु आलोचक मुद्रा में देखने की आशा थी। पर प्रसन्नता की. बात रही कि हम 
निराश हुए। लाल किले के परकोटे से दिया गया उनका भाषण काफी नरम था। हालाँकि शुरू में ही 
विपक्षी दलों पर प्रहार था और श्रीमती गांधी को अपनी मुद्रा क्रुद्ध बनाने में प्रयास करना पड़ा। लेकिन 
. उनकी उत्तेजित मुद्रा किसी को प्रभावित नहीं कर सकी। जब श्रीमती गांधी ने विपक्षी नेताओं द्वारा तिरंगे 
झंडे को चिथड़े की तरह अपमान करने का हवाला दिया तब उनके दिमाग में क्या था, इस बारे में श्रोताओं 
को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हम लोग, जो सभी प्रतिपक्षी दलों के प्रतिनिधि थे, एक-दूसरे से पूछते रहे कि 
कौन नेता है जिसने तिरंगे का अपमान किया ? अंततः श्री दंडवते ने एक स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा 
कि दलित पैंथर के एक सदस्य ने इस तरह की एक टिप्पणी की थी। यह दलित पैंथर रिपब्लिकन पार्टी, 
महाराष्ट्र का एक टूटा हुआ अंग है। श्री दंडवते ने बताया कि जहाँ तक मुझे याद है, वह व्यक्ति दलित 
पैंथर के कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष का व्यक्ति था। साथ ही वह प्रबल इंदिरा-समर्थक था। यह चकित कर 
देनेवाला है कि प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल उपयुक्त समझा, जिसका संबंध विपक्ष से या उसके किसी 


व्यक्ति से नहीं था। हम इस असत्य का खंडन तक नहीं कर सकते। हो सकता है, कभी यह सत्य ही 
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समझा जाने लगे । यह राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का औपचारिक और आपातस्थिति की घोषणा के बाद 
प्रथम महत्त्वपूर्ण भाषण था। यह दावा किया गया है कि प्रतिपक्ष से उत्तेजित होकर यह कहा गया। विपक्ष 
पर देशद्रोहपूर्ण गतिविधियों के आरोप को पुष्ट करने के लिए दिया गया एकमात्र तर्क भी सफेद झूठ और 
बिलकुल अनुत्तरदायित्वपूर्ण था। जनता को बताया जाना चाहिए कि श्रीमती गांधी का प्रतिपक्ष का निंदा- 
अभियान कितना झूठा और धोखाधड़ी भरा है। 

लेकिन फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी के इस प्रारंभिक उत्तेजनाजनक अंश के अलावा उनका भाषण 
आश्चर्यजनक रूप से नरम था। जब हम लोग टेलीविजन देखकर बाहर निकले तो श्री अशोक मेहता ने 
टिप्पणी की कि वह आखिर इतनी धीमी और शांत क्यों हैं ? श्री मेहता के प्रश्न का उत्तर मिलने में ज्यादा 
विलंब नहीं हुआ। 8.40 पर मैंने वॉयस ऑफ अमेरिका लगाया। उसके करीब ही 8.30 बजे की समाचार 
बुलेटिन आ रही थी। इसलिए मैं सिर्फ शीर्षक सुन पाया। यह सुनकर मैं स्तंभित रह गया कि आज सुबह 
बँगलादेश में सैनिक राज्य विद्रोह हो गया और शेख मुजीबुरहमान की हत्या हो गई। सेना ने सत्ता संभाल 
ली । नाश्ते पर मैंने यह समाचार अशोक मेहता और अन्य मित्रों को बताया। वे सब मेरी तरह ही स्तंभित 
थे। इसपर विश्वास नहीं कर रहे थे। सबने एक साथ पूछा, “क्या मुझे पक्का यकीन है कि समाचार में यह 
कहा गया था ?' उनका संदेह वाजिब था। 

चार दिन पहले एक दिलचस्प घटना घटी थी। शास्त्रीय संगीत सुनने के शौकीन श्री मधु दंडवते 
रेडियो सुन रहे थे। बीच में उन्होंने सुना कि मंत्रिमंडल के आठ सदस्यों ने आर्थिक कार्यक्रमों में सरकार 
को मदद करने के लिए अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। रात के 11 बजे श्री दंडवते यह समाचार लेकर 
आए थे। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। इससे दो दिन पहले श्री घटाटे यह समाचार लाए थेकि 
मंत्रिमंडलीय परिवर्तन की अफवाहें नई दिल्ली में बड़ी गरम हैं। श्री दंडवते का यह समाचार इस 
पृष्ठभूमि में पूरी तरह पच गया। हम लोग आठ मंत्रियों के नामों के बारे में अनुमान लगाने लगे। हमने 
पूछा, ' क्या आपको पक्का यकीन है कि आठ मंत्री नहीं, आठ कैबिनेट मंत्री बोला गया था ?' उन्होंने 
बताया कि बोला तो कैबिनेट मंत्री ही गया था। बात भी ऐसी ही थी। लेकिन श्री दंडवते की गलती दूसरी 
of ये मंत्री भारत के नहीं, अर्जेंटीना के थे। यह पता तब लगा जब श्री अशोक मेहता ने अपनी आदत के 
विपरीत सुबह रेडियो खोला। इस पृष्ठभूमि में बँगलादेश के सैनिक राज्य विद्रोह की मेरी खबर के लिए 
भी स्वाभाविक रूप से समाचार के पुष्ट होने की इंतजारी की जा रही थी। 

मैंने मीडियम वेव पर प्रादेशिक समाचार पर कान लगाया। मराठी समाचार में कहा गया था कि 
शेख मुजीबुर्रहमान ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति के नाम संदेश भेजा है। तुरंत मैंने बी.बी.सी. 
और वॉयस ऑफ अमेरिका की बुलेटिनों को सुना। दोनों ने सुबह ढाका में घटी दर्दनाक घटनाओं का 
ब्योरा दिया था। समाचार में यह भी कहा गयां था कि ढाका रेडियो ने श्री मुजीब के मारे जाने और सेना के 
शासन हस्तगत कर लेने के समाचारों की पुष्टि की है। इससे श्री मेहता की श्रीमती गांधी की मनोदशा के 
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बारे में उठाई गई शंका का समाधान हो गया। जब वह लाल किले से भाषण देने आई थीं तो ढाका में हुई 
भयानक घटनाओं से. अवगत थीं। लोकतंत्र में सत्ता के प्रति वाजिब या गैर-वाजिब आक्रामक रुख 
विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। व्यापक लोक-असंतोष के प्रकट होने के लिए लोकतंत्र में कई सुरक्षा 
वाल्व होते हैं। अगर इन्हें बंद किया जाता है तो विस्फोट का खतरा पैदा हो जाता हे । पिछले साल शेख 
मुजीबुरहमान ने यही किया था। उन्होंने लोकतंत्र को उठाकर फेंक दिया, विरोधियों को जेल में डाल 
दिया, प्रेस को दबा दिया और बँगलादेश को एकदलीय राज्य बना डाला। शेख मुजीब ने वहाँ यह सब 
श्रीमती गांधी की सहमति से किया था। कम-से-कम यह माना तो जाता ही है कि जिस समय वह लाल 
किले से भाषण दे रही थीं तो अपने द्वारा शेख को दी गई सलाह और उसकी स्मृति का दबाव उनके 
दिमाग पर पड़ रहा होगा। किसी सर्वाधिकारवादी सत्ता के समाज में समाचार माध्यम जिस ढंग से 
व्यवहार करते हैं उसी के अनुरूप आकाशवाणी ने बँगलादेश की विभीषिका की खबर को दबाया। ढाका 
के सैनिक विद्रोह होने का समाचार दिया। इस समय भी उसने मुजीब की हत्यां का समाचार नहीं दिया। 
इसने सिर्फ यह बताया था कि मुजीब के बारे में परस्पर विरोधी खबरें मिल रही हैं। 

इसलिए हम दिन भर विदेशी स्टेशनों को बँगलादेश की घटनाओं का ब्योरा जानने के लिए सुनते 
रहे। स्वयं ढाका रेडियो ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, पुलिस के प्रमुख और अन्यो के नए शासनाध्यक्ष श्री 
खोंडाकर मुश्ताक अहमद के प्रति आस्था के वक्‍तव्य प्रसारित किए। शाम 6 बजे आकाशवाणी ने शेख 
मुजीब की हत्या का समाचार पहली बार दिया। यह एक सपाट खबर थी। इसमें इस बीभत्स घटना पर 
कोई शोक या आघात तक व्यक्त नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शोक-संदेश का उल्लेख 
भी इसमें नहीं था। इससे भी बदतर बात यहः थी कि राष्ट्रपति भवन में शाम को होनेवाली पार्टी भी 
यथावत्‌ हुई। , 

बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका ने मुजीब की स्मृति में शाम की एक विशेष बुलेटिन द्वारा 


शोकांजलि अर्पित को थी। पाकिस्तान की जेल से मुक्ति के बाद ढाका पहुँचने पर हुए उनके भव्य स्वागत 
को भी बी.बी.सी. कार्यक्रम में याद किया गया था। 


शनिवार, 16 अगस्त 


सत्ता कांग्रेस के साप्ताहिक पत्र “सोशलिस्ट इंडिया' के स्वतंत्रता दिवस विशेषांक में श्रीमती इंदिरा 

गांधी को एक विस्तृत भेंटवार्त्ता प्रकाशित की गई। इसमें से अधिकांश वही था जो प्रधानमंत्री पिछले दिनों 
बार-बार कहती रही थीं। फिर भी इसमें ध्यान दिए जाने योग्य प्रसंग भी थे। इनमें से एक यह था कि 
जनसंघ यह झूठा प्रचार करने का प्रयास कर रहा था कि मैं शराब पीती हूँ। लेकिन सच तो यह है कि में 


या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य न तो शराब पीता है और न धूम्रपान करता है। मेरे लड़के तो चाय- 
कॉफी तक नहीं पोते हैं। 
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जनसंघ के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत आदतों के बारे में कुछ नहीं 
कहा। लेकिन इस टिप्पणी से मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मैंने स्वयं दो वरिष्ठ कांग्रेसी सांसदों के 
बातचीत के समय सुना था। यह घटना सन्‌ 1972 के जुलाई की है। मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री गुरुदयाल 
सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था। प्राग में हमारे 
दूतावास द्वारा आयोजित रात्रिभोज के समय हमारे राजदूत श्री देसाई ने प्रसंगवश कहा कि करीब एक 
महीने पहले जब प्रधानमंत्री वहाँ अपनी यात्रा पर आई थीं तो औपचारिक भोजन में शराब की बजाय पानी 
से 'टोस्ट' की रस्म-अदायगी की गई थी। ; 

राजदूत के इस कथन पर हमारे एक साथी श्री बुद्धिप्रिय मौर्य ने उपहासपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की | 
इन दिनों वह प्रधानमंत्री के खास विश्वस्त हैं। उन्होंने कहा, ' पानी से क्यों, शराब से क्यों नहीं ?' राजदूत 
ने समझदारीपूर्वक चुप रहना बेहतर समझा। इसपर प्रतिनिधिमंडल की सदस्या कांग्रेस की ही श्रीमती 
पूरवी मुखर्जी ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, 'सिर्फ इसलिए कि वह नहीं पीतीं।' श्री मौर्य प्रभावित नहीं 
हुए और उन्होंने पूछा, 'आपसे किसने कहा ? मुझे उनके पीने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वयं भी 
यदाकदा पी लेता हूँ । लेकिन मैं पानी के साथ 'टोस्ट' की रस्म पूरी करने जैसा ढोंग नहीं करता।' 


सोमवार, 18 अगस्त 
तीन दिन की चुप्पी के बाद भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए शेख 
मुजीबुरहमान व उनके परिवार की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। 


सोमवार, 25 अगस्त | 

आज बहुत महत्त्वपूर्ण दिन है। सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध 
दी गई श्रीमती इंदिरा गांधी को अपील पर सुनवाई फिर आरंभ कर रहा है। मैं देश-विदेश के प्रसारण को 
बड़ी सावधानी से सुन रहा हूँ। एक विदेशी प्रसारण ने आज की सुनवाई शुरू होने की खबर के साथ 
निर्णय से संबंधित घटनाओं का ब्योरा दिया। आकाशवाणी चुप्पी साधे है। शाम 6 और 9 बजे को 
बुलेटिनों में न्यायालय की कार्यवाही को कोई खबर नहीं थी। जब शाम को बी.बी.सी. ने भी इस बारे में 
कुछ नहीं दिया तो हमें निराशा हुई | 9 बजे की बुलेटिन में वॉयस ऑफ अमेरिका ने न्यायालय में वकीलों 
के हल्ले-गुल्ले और विवाद के कारण कार्यवाही कई घंटे बाद चालू होने का जिक्र किया | हमें पता चला 
कि पिछले सोमवार को न्यायालय में वकीलों व पत्रकारों सहित सबकी अपमानास्पद तलाशी लेने के 
कारण बार एसोसिएशन ने न्यायालय की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया था। 

नहिष्कार की सूचना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को औपचारिक रूप से दे दी गई थी। 


उन्होंने आदेश देकर तलाशी की मनाही कर दी। लेकिन यह आदेश विलंब से आया, इसलिए बार 
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एसोसिएशन अपने बहिष्कार के निर्णय को सुनवाई शुरू होते समय तक बदल नहीं सका। इसलिए 
कार्यवाही स्थगित की गई, ताकि बार एसोसिएशन फिर मिल सके और आपने पूर्व निर्णय को प्रस्ताव के 
जरिए रद्द कर सके। जिस बैठक में बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, एक क्रुद्ध वकोल ने कहा था, 
“किससे और किसकी रक्षा की जरूरत है? प्रधानमंत्री तो आ नहीं रही हैं। फिर यह सब क्या श्री संजय 
गांधी के लिए हो रहा है ?' 
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मंगलवार, 26 अगस्त 

सर्वोच्च न्यायालय को सोमवार को कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट आज सुबह आकाशवाणी ने 
प्रसारित को। आश्चर्य है कि आज अखबारों में भी वह छपा है। कहा जाता है कि 39वें संविधान संशोधन 
के कारण सरकार को भरोसा है कि फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी के हक में होगा और कुछ ही दिनों में 
सबकुछ रफा-दफा हो जाएगा। संभवत: इसी कारण इस कार्यवाही को छपने दिया गया है। 

दोपहर बाद श्री जयपाल को पत्नी उनसे मिलने आई । उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी श्री भूपेश 
गुप्त को चचेरी बहन हैं। दो दिन पहले श्री भूपेश गुप्त उनसे मिले थे और जो कुछ हो रहा है, उसपर 
नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कह रहे थे कि मार्क्सवादी और श्रमिक नेताओं को भी बंदी बना लिया जाना 
दुःखद है। श्री भूपेश गुप्त बता रहे थे कि एक महीने के अंदर सभी राजनीतिक बंदियों के छूट जाने की 
उन्हें उम्मीद हे । मेजर जयपाल सिंह की पत्नी ने यह भी कहा कि नई दिल्ली बँगलादेश की घटनाओं से 
बहुत भयातुर व चिंतित है। 

शाम को बी.बी.सी. ने खबर दी कि कुलदीप नायर मौसा में गिरफ्तार कर लिये गए हैं। समाचार में 
गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है। लेकिन यह आम जानकारी है कि आपातस्थिति की घोषणा के 
बाद कुलदीप नायर ने प्रेस पर पाबंदी लगाने के खिलाफ और उसे हटाने की आवाज उठाने के लिए 
पत्रकारों की एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी। इसके अलावा श्री नायर ऐसे लेख लिखते रहे थे, 
जिनसे अधिकारियों को निगाह में आपातस्थिति पर wer आघात होते थे। हालाँकि वे सेंसर में पास होते 
थे। 3 जुलाई को उन्होंने ' भुट्टो! इतना पर्याप्त नहीं है' (नॉट एनफ मि. भुट्टो) शीर्षक से लेख लिखा 
था। 10 जुलाई को अमेरिका की द्विशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अमेरिका के नागरिक अधिकारों के 


आंदोलन का हवाला देते हुए लेख लिखा था। 17 जुलाई के अपने लेख में उन्होंने छात्रों को कैरियर के 
हिसाब से विचार करने के बजाय लक्ष्य-प्रधान जीवन बनाने को संबोधित किया था। 


बुधवार, 27 अगस्त 


श्री पीलू मोदी ने बताया कि संसद्‌ के केंद्रीय कक्ष में उनके और बीजू पटनायक के बारे में तरह- 
तरह की बातें की जा रही हैं। यह कि दोनों बहुत दुःखी हैं । खासकर पीलू बहुत दु:खी हैं और उन्होंने 
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अधिकारियों से अपने कुत्ते को जेल में रखने की अनुमति चाही है। बातों की ये कुछ झलकियाँ उनकी 
पत्नी ने कुछ दिन पहले हुई मुलाकात के वक्‍त बताई थीं। 

जहाँ तक श्री पीलू मोदी या बीजू पटनायक के दिल बैठने की बात है, हममें से कोई भी ऐसा नहीं 
मानता । उलटे ये इतने प्रफुल्ल रहते हैं कि उसका संक्रामक असर हम सब पर पडता है। जिस तरह के 
जीवन स्तर के ये दोनों अभ्यस्त रहे हैं, उनका विचार करते हुए जेल की असुविधा भरी जिंदगी को उन्होंने 
जिस जिंदादिली से अंगीकार किया है, वह प्रशंसा और आश्चर्य का विषय है। यह कहना कि जेल ने 
उनके नैतिक साहस को दुष्प्रभावित किया है, हद दरजे का घटियापन है और इस पर ध्यान नहीं दिया 
जाना चाहिए। 

मगर मैंने पूछा कि यह कुत्ते की बात कहाँ से उठ खड़ी हुई ? उन्होंने कहा, “जब पिछली बार मेरी 
पत्नी मुझसे मिलने आई थीं तो मैने कुत्ते की खैरियत पूछी थी और कहा था कि अगली बार उसे यहाँ लेती 
आओ। पास खड़े गुप्तचर की ओर इशारा करके यह कहा कि अगर उसे आपत्ति न हो। स्पष्ट है कि यह 
संवाद अधिकारियों को बता दिया गया। और वे अपने इच्छित निर्णय पर पहुँच गए कि श्री पीलू मोदी 
बहुत उदास हैं।' 


बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 

बख्शी जगदेवसिंह का परिवार आज दोपहर बाद उनसे मिलने आया। और चीजों के अलावा वह 
“हिंदुस्तान टाइम्स' का सांध्य संस्करण ' ईबनिंग न्यूज' की नवीनतम प्रति लेकर आए। 

‘Sahin न्यूज' का यह अंक वास्तव में आश्चर्यजनक है। प्रथम पृष्ठ पर चार समाचार हैं । चारों 
श्री संजय गांधी के बारे में । राष्ट्रीयकरण, कम्युनिस्ट पार्टी अन्य विपक्षी दलों, सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिक 
लाइसेंस और अन्य विषयों पर उनके चकित कर देनेवाले पोंगापंथी विरोधी विचार हैं। सर्वानुमोदन के 
दमघोंटू वातावरण में ' गीता' के संजय उवाच की शैली में प्रकट ये विचार ताजा हवा का झोंका लगते हैं 
सिर्फ इसलिए कि ये अनेक मुद्दों पर असहमतियाँ व्यक्त करते हैं । उसमें प्रकट विचार की गुणवत्ता को 
बात नहीं है यह। 


रविवार, 31 अगस्त 

आज भारतीय पत्रकारिता के लिए एक दुःखद दिन है। देश का एकमात्र व्यंग्य चित्र साप्ताहिक 
'शंकर्स वीकली' ने अपना प्रकाशन बंद कर देने का निर्णय किया है। अगर श्री शंकर और उनके 
साप्ताहिक को किसी मत के रूप में देखना ही हो तो यह वही शिविर होगा, जिसमें श्रीमती गांधी हैं। 
लेकिन वह भी आज के माहौल में दम घुटता हुआ महसूस करते हैं। और उन्होंने अपना साप्ताहिक बंद 
करने का निर्णय कर डाला। 31 अगस्त के अंतिम अंक में उन्होंने ‘harder’ (अलविदा) शीर्षक से 
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संपादकीय लिखा। आपातस्थिति के विरुद्ध इससे अधिक प्रताडक शायद ही कुछ लिखा जा सकता हो। 
श्री शंकर ने लिखा है--' हमने अपने प्रथम संपादकीय में लिखा था कि हमारा उद्देश्य पाठकों को दुनिया 
पर, आडंबरी नेताओं पर, छल-कपट पर, कमजोरियों पर और स्वयं पर भी हँसना है। हमने लोगों में 
` हँसी-मजाक की चेतना पैदा की। लेकिन तानाशाहियाँ हास्य को बरदाश्त नहीं कर सकतीं, क्योंकि लोग 
तानाशाह पर भी हँस सकते हैं और यह हो नहीं सकता। हिटलर के पूरे राज्यकाल में कोई भी बढ़िया 
कॉमेडी, यहाँ तक कि कोई भी बढ़िया व्यंग्य चित्र, कोई भी पैरोडी वगैरह नहीं रची गई।' 

इस दृष्टि से यह दु:ख और परेशानी की स्थिति है कि भारत भी ज्यादा दु:खमय हो गया है। हँसी- 
मजाक जहाँ कहीं भी है, डिबिया की सीमा में बंद है। भाषा भी कामचलाऊ व औपचारिक हो गई है। हर 
धंधे में अपनी लफ्फाजी पैदा हो गई है। अर्थशास्त्रियों की दुनिया से बाहर अर्थशास्त्री अजनबी बन गया 
है। अनजान क्षेत्रों में लड़खड़ाता हुआ, गैर-अर्थशास्त्रीय भाषा से वह डरता हुआ चल रहा है। यही बात 
वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों, अध्यापकों आदि पर लागू होती है। 

आज के माहौल में असहज और टूटे हुए अनुभव करनेवाले पत्रकार अकेले शंकर ही हों, ऐसी 
बात नहीं है। श्री दुर्गादास द्वारा चलाया गया पत्र ' स्टेट्स' भी बंद कर दिया गया है। मुझे निश्चित तौर पर 
लगता है कि सन्‌ 1975-76 की समाचार-पत्र पंजीयन अधिकारी की रिपोर्ट में दुःखद या महत्त्वपूर्ण 
जानकारियाँ होंगी। हिटलर ने जब सत्ता हथिया ली थी तो पत्र-पत्रिकाओं की संख्या चार हजार सात सौ 


थी। जब नाजी राज खत्म होने को हुआ तो यह संख्या हजार से भी कम हो गई थी। यह प्रवृत्ति चलती 
रही तो यहाँ भी यही होगा। 


सोमवार, 1 सितंबर 


सत्ता पलटने के लिए राज्य-विद्रोह का एक और समाचार आया। इस बार इक्वेडोर में । हालाँकि 


यह विफल हुआ। लगता है, अगस्त राज्य-विप्लव का महीना था। स्थापित सरकारों को बलातू उखाड़ 
फेंकने की अनेक घटनाएँ हुईं। 


शनिवार, 6 सितंबर 


कमला, जयंत और प्रतिभा मिलने आए। आज प्रतिभा का जन्मदिन है। वह हम लोगों के लिए 
केक लाई। बड़ौदा से मेरी बहन भी मुझसे मिलने आई। कमला ने मुझे बताया कि 29 अगस्त को नानाजी 
देशमुख गिरफ्तार कर लिये गए। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। 

घटाटे नागपुर गए हैं। बंगलौर के हैबियस कॉर्पस की हमारी याचिका के बारे में नवीनतम स्थिति 
से मुझे अवगत रखने का जिम्मा उन्होंने शिवकुमार को दे दिया है। प्राथमिक सुनवाई की तारीख 10 


सितंबर रखी गई है।. श्री शिवकुमार के अनुसार नानाजी एक जनसंघ कार्यकर्ता के कारण पकडे गए। 
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उसका पीछा हो रहा था। उन्हें चकमा देकर जाना चाहिए था। पर वह ऐसा नहीं कर सके। उनके साथ 
दल के दो वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कृष्णलाल मैनी और श्री कृष्णलाल शर्मा भी गिरफ्तार किए गए। 


बुधवार, 10 सितंबर 
` बी.बी.सी. ने समाचार दिया है कि श्री कुलदीप नायर की हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई 
समाप्त हो गई है और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। एक हफ्ते के अंदर उसे सुना दिया जाएगा। 


शुक्रवार, 12 सितंबर 

हरियाणा के एक मंत्री के जरिए दिल्ली से श्री बीजू पटनायक के पास एक संदेश आया है। केंद्रीय 
सरकार श्री बीजू पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हे । मंत्री महोदय ने कहा कि अगर वह चाहें तो 
उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करके हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। पिछले हफ्ते श्री पटनायक को पत्नी 
उनसे मिलने आई off उन्होंने बताया था कि गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी से मिलकर उन्होंने यह सुझाया है 
कि श्री पटनायक को दिल्ली में हाउस अरेस्ट में रखा जाए। इसपर श्री पटनायक क्रुद्ध हो गए थे कि वह 
गृहमंत्री से क्यों मिलीं । इसीलिए आधिकारिक सूत्रों से अनौपचारिक रूप से यह प्रस्ताव आया है। श्री 
पटनायक ने पहले की तरह इस बार भी प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। 

AAS ने बताया है कि श्री कुलदीप नायर को छोड़ दिया गया है । उसने मुकदमे का संक्षिप्त 
ब्योरा दिया और कहा कि अभी उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा या नहीं, यह मालूम नहीं है। 


रविवार, 14 सितंबर 

आज के समाचारों में यह दिलचस्प खबर छपी है। तमाम अखबारों में कहा गया है कि बिहार के 
बाढ-प्लावित क्षेत्रों का श्री संजय गांधी ने हवाई सर्वेक्षण किया। समाचार में कहा गया कि श्री संजय 
गांधी. के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी भी 
थे। है न यह मजेदार खबर! 

श्री पटनायक ने टिप्पणी की, “आनेवाली घटनाओं को छाया है यह। इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी 


की छवि बनाई गई थी।' 


सोमवार, 15 सितंबर 

श्री पीलू मोदी के लिए बुलावा आया। उनकी पत्नी आई हैं। लौटते हुए वह सामान्य से भी ज्यादा 
गद्गद थे। “आज मेरे कुत्ते-चारों के चारों-भी आए थे।' उन्होंने गौरवपूर्ण घोषणा को। 

शाम को बी.बी.सी. ने प्रसारित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलदीप नायर की गिरफ्तारी 
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को अवैध करार दिया। श्री नायर की रिहाई के बारे में न्यायालय की रिहाई से पहले उन्हें बताने की 
शालीनता भी न प्रदर्शित करने पर न्यायाधीश ने सरकार को फटकार लगाई है। अखबारों ने श्री कुलदीप 
नायर के मुकदमे के फैसले के बारे में एक भी शब्द नहीं छापा है। 
श्री घटाटे मुझसे मिलने आए! हमारी याचिका की सुनवाई 29 सितंबर रखी गई है। कर्नाटक उच्च 
न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि हमें 22 सितंबर तक बंगलौर ले आया जाए। श्री वाजपेयी ने अपनी 
अस्वस्थता के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की है। कुलदीप नायर की याचिका 
के फैसले में न्यायालय ने सरकार को कैसी झिड़की दी, श्री घटाटे ने यह भी बताया। सरकारी वकील ने 
न्यायाधीश की बड़ी मिन्नतें कीं कि वह फैसला न दें; क्योंकि श्री कुलदीप नायर को पहले ही रिहा कर 
दिया गया है, इसलिए निर्णय की आवश्यकता ही नहीं रही है। उच्च न्यायालय ने सरकार के तर्क को 
स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न्यायालय के साथ शालीनता भंग करने के लिए सरकारी अधिकारियों की 
खिंचाई की और यह फैसला दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी। 
श्री घटाटे ने यह भी बताया कि बंगलौर उच्च न्यायालय में हमारे मुकदमे की बहस करने के लिए 
श्री एम.सी. छागला सहमत हो गए हैं। 
मुझे बताया गया कि दस दिन पहले जब कमला मुझसे मिली थी, उस समय से अब तक उन्होंने 
मुझे तीन चिट्टियाँ डाली हैं; लेकिन आश्चर्य है कि मुझे एक भी चिट्ठी नहीं मिली। मुझे याद है, मैंने उसे 
8 सितंबर को एक पत्र लिखा था। मैंने जेल अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पत्रों के सेंसर 
करने को प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। इसलिए पत्रों के आदान-प्रदान में विलंब हो रहा है। अब 
रोहतक के मीसा बंदियों के तमाम पत्र चंडीगढ़ होकर आते-जाते हैं। जेल अधीक्षक ने इस परिवर्तन का 
कोई कारण नहीं बताया। पहले पत्र रोहतक के उपायुक्त के यहाँ ही सेंसर किए जाते थे। पत्रों के सेंसर 
करने की प्रणाली में परिवर्तन के कारण जानने की लगातार कोशिश से एक दिलचस्प सूचना मिली है। 
भारत सरकार को यह विश्वास दिलाया गया है कि रोहतक के राजनीतिक बंदी जेल की कठिनाइयों 
से तंग आ चुके हैं और टूट रहे हैं। जेल अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनकी सूचना बिलकुल निराधार 
है। इन Seal के हौसले बुलंद हैं। हाल की घटनाओं से उन्हें और बल मिला है। इन परस्पर विरोधी 
रिपोर्टो को छानबीन करने के लिए पत्राचार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है। चंडीगढ़ में इसके 
लिए एक विशेष विभाग खोला गया है। एक अपुष्ट खबर यह भी है कि चंडीगढ़ का सेंसर विभाग 
आर.ए.डब्ल्यू. (रिसर्च एंड अनालिसिस विंग) द्वारा चलाया जा रहा है। 
मुझे मालूम नहीं कि यह कसरत सरकार के लिए कितनी लाभदायक साबित हो रही है; पर हमारे 
लिए तो यह तंग करनेवाली स्थिति है। दिल्ली से मेरे पास कुछ पत्र तो तीन हफ्ते बाद पहुँचे और कुछ 
मिले ही नहीं। कर्नाटक उच्च न्यायालय में 10 सितंबर की सुनवाई के बाद हमारे वकील श्री रामा जोइस 
ने अगली तारीख 29 सितंबर की सूचना देते हुए पत्र लिखा था, वह पत्र मुझे 21 सितंबर को मिला। 
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शुक्रवार, 19 सितंबर 

यह अब निश्चित हो गया है कि श्री श्यामनंदन मिश्र, श्री दंडवते और मैं जल्दी ही बंगलौर जाएँगे। 
यह निर्णय किया गया है कि रोहतक जेल में रखे गए वरिष्ठ नेता स्थिति का जायजा लेकर वैकल्पिक 
रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे। 

तदनुसार हम लोग लगातार तीन दिनों तक दो-तीन घंटे तक सामूहिक रूप में बैठकर निम्न विषयों 
पर विचार-विमर्श करते रहे, यह मानकर कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हमें यह आशंका थी 
कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में जाएगा, ज्यादातर मीसा बंदी छोड़ दिए 
जाएँगे-- 

1. आपातस्थिति के बारे में हमारा कैसा रुख रहना चाहिए? 

2. विपक्षी दलों के आपसी संबंधों से हम कैसे आगे बढ़ेंगे ? 

3. हम अपनी चुनावी रणनीति कैसे बनाएँगे ? 

इस विचार-विमर्श में भाग लेनेवाले थे--सर्टश्री अशोक मेहता, श्यामनंदन मिश्र, सिकंदर बख्त, 
बीजू पटनायक, पीलू मोदी, समर गुहा, मधु दंडवते, भाई महावीर और मैं। एक सत्र में श्री रामधन और 
श्री जयपालसिंह ने भी भाग लिया। 


शनिवार, 20 सितंबर 

रेडियो और समाचार-पत्रों ने खबर दी है कि नानाजी देशमुख गिरफ्तार कर लिये गए। इस खबर 
का प्रकाशन रहस्यमय है। पिछले तीन महीनों में एक भी गिरफ्तारी की खबर प्रकाशित नहीं की गई है। 
यहाँ तक कि जे.पी. की गिरफ्तारी की भी नहीं | बंदियों का नाम प्रकाशित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। 
फिर भी नानाजी की गिरफ्तारी 29 अगस्त को हुई थी और आज तीन सप्ताह हो गए हैं। 

ऐसा लगता है कि विदेशी अखबारों में लोक संघर्ष समिति की भूमिगत गतिविधियों के बारे में 
प्रकाशित समाचारों से सरकार काफी कुपित है। भूमिगत नेताओं में प्रमुख हैं नानाजी देशमुख और जॉर्ज 
फर्नांडीज। नानाजी देशमुख की गिरफ्तारी का समाचार विदेशी प्रेक्षकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से 
प्रकाशित किया गया है--यह जताने के लिए भूमिगत गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोका जा रहा है। श्री 
पटनायक का खयाल है कि सरकार नानाजी को किसी षड्यंत्र के मुकदमे में फँसाएगी। हमें पता लगा है 
कि नानाजी की गिरफ्तारी तो मीसा में की गई है, पर उनपर भारत सुरक्षा अधिनियम की कुछ धाराएँ भी 
लागू की गई हैं। 

शाम को जेल अधीक्षक ने दिल्ली के पुलिस अधिकारी श्री जेटली के साथ आकर बताया कि 22 
सितंबर को सुबह हम हवाई जहाज से बंगलौर ले जाए जाएँगे। यानी दिल्ली से सुबह 7 बजे रवाना होना 
होगा। हमसे पूछा गया कि हम लोग सोमवार की सुबह जाना पसंद करेंगे या कि रविवार को? हमने 
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सोमवार की सुबह जाना ही तय किया । 
दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शित चिंता पिछली बार की लापरवाही के ठीक विपरीत थी | रोहतक आने 

के बाद श्री मिश्र और श्री दंडवते ने लोकसभा अध्यक्ष के नाम.हम लोगों के साथ किएं गए अक्खड़ 

व्यवहार के बारे में संयुक्त पत्र लिखा था। संभव है, यह परिवर्तन उसी का परिणाम हो। 


रविवार, 21 सितंबर । 

नई दिल्ली के ' संडे स्टैंडर्ड' में श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित 'लिविंग ऐन एरा' नामक 
आत्मकथा के कुछ दिलचस्प अंश छपे हैं। श्री मिश्र कांग्रेस विभाजन के समय श्रीमती इंदिरा गांधी के 
मुख्य सेनापति रहे थे । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की कुछ स्मृतियाँ लिखते हुए अनजाने में ही आज 
को घटनाओं को कुछ समानांतर घटनाएँ लिखी हैं। दांडी यात्रा के बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का 
स्मरण करते हुए वह लिखते हैं- 

“4 मई को रात 12.45 पर हाथ में पिस्तौल और साथ में तीस हथियारबंद पुलिस को लेकर 
गांधीजी को झोपड़ी को घेर लिया गया। ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें जगाया और सन्‌ 1827 के एक 
अध्यादेश की धारा 25 के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसमें सरकार किसी को भी, कभी भी, कितने ही 
समय के लिए आम व्यवस्था के खतरे के आरोप के नाम पर गिरफ्तार कर सकती थी। 

‘ARIS (कु. RE) ने टिप्पणी की-इस गहन रात्रि में चोर की तरह आए और उन्हे चुराकर ले 
गए।' 

25-26 जून को गहराई रात को पुलिस ठीक इसी तरह नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान से 
जे.पी. को ले गई। . 

लेकिन एक फर्क है। गांधीजी की गिरफ्तारी की खबर दूसरे दिन के अखबारों में मोटे-मोटे अक्षरों 
में छपी, पर जे.पी. की गिरफ्तारी ऊँचे दरजे का गोपनीय रहस्य था, जिसके प्रकाशन के भयानक परिणाम 


हो सकते थे। सेंसरशिप के आदेश तो दूसरे दिन जारी हुए। दिल्ली के अखबार तो 26 को ही इसे छाप 
सकते थे, पर उनकी बिजली काट दी गई थी। 


सोमवार, 22 सितंबर 


हम रोहतक से सुबह 5.15 बजे रवाना हुए। हमारे बैरक में श्री रामधन सबसे पहले उठे। उन्होंने 
रसोई के मशक्कतियों को हमारे लिए चाय बनाने को उठाया। फिर हमें उठा दिया। जब तक हम तैयार 
हुए, सब जाग गए थे। सब लोग जेल के दरवाजे तक हमें हार्दिक विदाई देने आए। जेल अधीक्षक, उनके 


सहायक और अन्य अधिकारी भी हमें विदा करने को खड़े थे। जहाँ तक कायदे की सीमा थी, वे सब 
हमारा लिहाज करते रहे थे। 
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श्री जेटली इस बार बिलकुल नई स्टेशन वैगन लेकर आए थे। हमें उस खटारा ट्रक को याद आई, 
जिसमें हम लाए गए थे। हम करीब 6 बजे पालम पहुँचे। इस बार हमें वायुसेना के यान से नहीं, सीमा 


, सुरक्षा बल के यान से जाना था। इसलिए वायु सेना द्वारा नियंत्रित टेक्निकल एरिया के बजाय हम नागरिक 


हवाई अड्डे पर गए। वैसे ही हमारे मन में यह इच्छा पैदा हुई कि हमें आज व्यापारिक उड़ान से ले जाया 
जाता। लेकिन हम भूल गए थे कि हम खतरनाक लोगनहैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट हैं। हमारा 
डकोटा यान सुबह 8.15 बजे उड़ा। दोपहर 1 बजे हम हैदराबाद पहुँचे और हवाई अड्डे के कैफे में हमने 
दोपहर का भोजन किया। वहाँ से 2.30 बजे रवाना हुए और 4.30 बजे बंगलौर पहुँच गए। हमारे वकील 
श्री रामा जोइस जेल के दरवाजे पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जेल अधीक्षक और उप-अधीक्षक को भी 
सूचना मिल चुकी थी। वे भी वहीं थे। श्री रामा जोइस ने सरकार की ओर से पेश किए 28 पेजी प्रति 
हलफनामे की प्रति दी। उन्होंने बताया कि वे अगले दिन संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए मिलेंगे। 

इस बार हमें 'ए' क्लास बंदियों के लिए बनाए गए विशेष वार्ड में रखा गया। वहाँ पहुँचने पर पता 


` चला कि वहाँ हमारे प्रिय साथी पहले ही मौजूद थे। प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष और विधायक श्री 


मल्लिकार्जुनैया और विधान परिषद्‌ में जनसंघ दल के नेता श्री सुब्बैया वहाँ थे। श्री रामा जोइस मिले । हम 
लोगों ने सरकार द्वारा दायर प्रति हलफनामे पर विचार किया । इसके जवानी वक्तव्य के मुद्दों पर भी 
विचार-विमर्श किया। 

श्री जोइस ने मेरे उस पत्र का हवाला दिया था जिसमें याचिका के मसौदे में जयप्रकाशजी को सेना 
ब पुलिस की टिप्पणी में बदल करने का मैने सुझाव दिया था। हम लोग जब रोहतक में थे तब यह मसौदा 
श्री जोइस ने बंगलौर में बनाया था। वैसे यह बहुत बढ़िया दस्तावेज था, पर यह जयप्रकाशजी के द्वारा 
सेना.व पुलिस को अवैध आदेश न मानने की सलाह पर अनावश्यक रूप से नरम हो गया था। जयप्रकाशजी 
के-आह्वान में नैतिक या कानूनी रूप में कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए हमारे जवाब में इस मुद्दे को 
स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसका हवाला देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय कानून में भी सैनिक को अवैध 
आदेश की अवज्ञा करने का हक स्वीकार किया जाता le 


बुधवार, 24 सितंबर ; | 

भारत सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार संघ के बारह स्वयंसेवक “बी' क्लास में रखे गए हैं। इन्हें 
लोक संघर्ष समिति की बुलेटिन प्रकाशित व वितरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लगता 
है, बंगलौर में भूमिगत प्रचार तंत्र काफी संगठित रहा है। एस. अनंतराम और शेषगिरि राव जैसे कुछ 
स्वयंसेवकों को तो पुलिस ने तीसरे दरजे के हथकंडों से उत्पीडित किया, ताकि भूमिगत प्रचार तंत्र के 


ढाँचे के बारे में जानकारी मिल सके। _ 
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रविवार, 28 सितंबर 

सरकार और आपातस्थिति की सीधी आलोचना को वर्जना के कारण लेखक ऐतिहासिक प्रसंगों 
और वर्तमान स्थिति पर परोक्ष रूप से कुछ निष्कर्ष निकालनेवाले संदर्भो का इस्तेमाल करने लगे हैं। 
'इलस्ट्रेटेड वीकली' में * भगतसिंह और आतंकवादी आंदोलन' शीर्षक से के.आर. सुंदरराजन का एक 
लेख प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ' भारत में आतंकवादी आंदोलन के जड़ न जमा सकने 
का एक महत्त्वपूर्ण कारण स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी" राष्ट्रवादियों से वार्त्ता बहुत कम काल के 
लिए नहीं चली । ब्रिटिश अधिकारियों, सैनिकों, पुलिसवालों की तुलना में, जो भारतीयों को दबाए रखना 
चाहते थे, लगभग उतने ही ब्रिटिश राजनेता, पत्रकार और श्रमिक नेता थे जो भारतीय आजादी का समर्थन 
करते थे और ब्रिटिश राज की काली करतूतों का पर्दाफाश करते थे। 

“जुलाई 1908 में राज्य सचिव मोरले ने लॉर्ड मिंटो को एक बहुत ही अर्थवान्‌ पत्र लिखा-मैं 
बहुत चिंता और खेद के साथ उन वक्‍्तव्यों की गर्जनाओं को सुनता रहा हूँ जो भारतीयों के राजद्रोह के 
सिलसिले में दिए जाते रहे हैं। हमें व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, पर आतंक की अति व्यवस्था बनाए 
रखने का मार्ग नहीं है। इसके विपरीत यह रास्ता बम की तरफ जाता है। 

“यहाँ तक कि ब्रिटिश मालिकों के उत्तर प्रदेश से निकलनेवाले अखबार ' पायोनियर ' ने लिखा-- 
हत्या व अपराधों की भयानकता शब्दों की सीमा के परे है; पर फिर भी यह कबूल किया जाना चाहिए, 
यही लोगों के लिए तानाशाही शासकों से संघर्ष का बचा हुआ रास्ता है। 

“ब्रिटिश शासकों ने अन्य सुरक्षा वाल्वों की व्यवस्था कर रखी थी। पत्रों में सरकार-विरोधी लेखन 
पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी जब तक वे हिंसा भड़कानेवाले और वह भी अगर लगातार न 
होता रहा हो। सामान्यतया बिना मुकदमे के कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी । उनकी कार्रवाई खुली अदालत 
में होती और इसके समाचार अखबारों में पूरी तौर से छप सकते थे। समाचार एक से दूसरे स्थान तक तेजी 
से पहुँच जाता था। उदाहरणार्थ, भगतसिंह की फाँसी का समाचार पंद्रह सौ मील की दूरी पर स्थित 
तिरुनेलवेली में मिनटों नहीं तो घंटों में पहुँच गया और पंद्रह हजार लोगों की भीड़ ने “शहीद भगतसिंह 

अमर रहें' के नारों से सड़कों को गुंजा fea’ 

इस लेख को सरसरी तौर से देखनेवाला भी इसके संकेतों को पकड़े बिना रह नहीं सकता। यह 
टिप्पणी और आलोचना दोनों हैं। टिप्पणी यह है कि मौजूदा सरकार ब्रिटिश सरकार से भी बदतर ढंग से 
व्यवहार कर रही है और चेतावनी यह है कि सरकार ने सुरक्षा तत्त्वों की व्यवस्था नहीं की तो आतंकवाद 
को नियंत्रित करेगी। यह बहुत संभव है कि लेखक के दिमाग में बँगलादेश की घटनाएँ भी रही हों। 

शाम को हमसे मिलने रामा जोइस, संतोष हेगड़े और अप्पा घटाटे आए। कल से चालू होनेवाली 
न्यायालय को सुनवाई की तैयारी के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए वे श्री एम.सी. छागला को 
होटल में छोड़कर सीधे आए थे। आज रविवार था, इसलिए मिलने के लिए उन्हें विशेष अनुमति लेनी 
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पडी । श्री हेगड़े ने बताया कि एम.के. नांबियार के पुत्र श्री वेणुगोपाल, जो मद्रास के बडे प्रसिद्ध वकील 
हैं, भी हमारे मुकदमे में बहस करने के लिए हमारी तरफ से पेश होने को सहपत हैं। 

श्री छागला औपचारिक रूप से श्री वाजपेयी की तरफ से पेश होंगे और हमारे मुकदमे की बहस 
की शुरुआत करेंगे। उनके बाद वेणुगोपाल, रामा जोइस और संतोष हेगड़े बहस करेंगे। 

घटाटे ने पहले बताया था कि श्री छागला हमारी गिरफ्तारी के पहलेवाले आदेश की वैधता और 
उसकी पूर्ववर्ती स्थितियों में गिरफ्तारी के औचित्य के बारे में बहस करेंगे। मेरा आग्रह था कि श्री छागला 
को आपातस्थिति लगाने की वैधता के बारे में भी अवश्य बहस करनी चाहिए। घटाटे ने बताया कि श्री 
छागला इसपर सहमत हो गए हैं। 


सोमवार, 29 सितंबर 

हम लोग 10.15 बजे न्यायालय पहुँचे। श्री छागला के आने पर हमने उनका अभिवादन किया और 
इस वय तथा स्वास्थ्य में इस केस के लिए बंगलौर आकर बहस करने का कष्ट उठाने के लिए आभार 
व्यक्त किया। उन्होंने अभिवादन का उत्तर दिया और कहा कि इस तरह के काम के लिए मैं मृत्यु-शय्या 
से भी उठकर आ सकता हूँ। छागला ने कहा कि गिरफ्तारी सूची में उनका नाम बिलकुल ऊपरी हिस्से में 
था। लगता है, अधिकारियों ने उसपर पुनर्विचार किया है। 

छागला ने देश के दमघोंटू माहौल की चर्चा की। उन्होंने बंबई में आयोजित अमेरिकी स्वातंत्र्य 
द्विशतान्दी कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्हें अध्यक्षता करनी थी। एक अमेरिकी विद्वान्‌ उसका उद्घाटन 
करने आने वाले थे। लेकिन प्रेस ने इस समारोह के बारे में एक लाइन भी नहीं छापी। 

कुछ मित्रों ने गांधी जयंती कार्यक्रम के लिए अनुमति माँगी थी; लेकिन अनुमति नहीं मिल सको। 
दंडवते ने कहा कि अगर यह इंदिरा गांधी जयंती होती तो अनुमति मिल जाती। 

ठीक 10.30 बजे दोनों न्यायाधीश आए। इस न्यायपीठ के दो सदस्य थे-न्यायमूर्ति डी.एम. 
चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति बी. वेंकटस्वामी । शुरू में सरकारी वकील श्री वी.पी. रामन ने प्राथमिक आपत्ति 
उठाई (इस मुकदमे के दौरान उन्हें अतिरिक्त महान्यायवादी नियुक्त किया गया। इनके पहले श्री नरीमन 
थे। आपातस्थिति लागू होते ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया) | श्री रामन की आपत्ति यह थी कि राष्ट्रपति ने 
संविधान की धारा 359 (1) के तहत हम लोगों को न्यायालय में जाने से वर्जित कर दिया है। इसी तरह 
न्यायालय को इस याचिका की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि 
इसीलिए इस याचिका को रद्द कर देना चाहिए। 

श्री छागला ने इस आपत्ति को सारहीन, देर से की गई और बहुविचारित बताया। उन्होंने कहा कि 
सरकार द्वारा पेश किए गए प्रतिवाद को इसमें उठाया तक नहीं गया है और अब इसे प्राथमिक आपत्ति 
बताया जा रहा है। देश की सर्वसामान्य स्थितियों के बारे में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 
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उन्होंने कहा, ' मैं कभी-कभी अपनी आँखें रगड़कर देखता हूँ कि जो कुछ मैं देश में आज देख रहा हूँ बह 
कहीं सपना तो नहीं है। आज देश सचमुच दुःस्वप्न के दौर से गुजर रहा है।' 
वेणुगोपाल ने बताया कि न 38वें संशोधन और न ही मीसा में किए गए नवीनतम संशोधन से 
आदेशों के गैर-कानूनी होने के आरोपों को कार्यपालिका पर लगाए जाने से रोका जा सकता है। हेगड़े 
और रामा जोइस ने भी इस तर्क को आगे बढ़ाया और आपत्ति को अमान्य कर देने की अपील की। 
हमारी तरफ से दिए गए तरको पर रामन के जवाब सुनने के बाद न्यायालय ने आपत्ति को रद्द कर 
दिया और छागला ने अपनी बहस आरंभ की। 


मंगलवार, 30 सितंबर 

प्रात: सत्र में श्री छागला ने बहस को। अपराह्न सत्र में भी श्री छागला द्वारा बहस आरंभ करने के 
पहले कर्नाटक के महाधिवक्ता श्री बायरा रेड्डी ने एक आश्चर्यजनक आपत्ति Sore | उन्होंने न्यायालय में 
हमारी उपस्थिति पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि हमारी उपस्थिति से सुरक्षा और यातायात की व्यापक 
व्यवस्था को जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ कि बंदियों को न्यायालय में न आने की 
हिदायत दे दी जाए। 

न्यायमूर्ति ने महाधिवक्ता को फटकारा और आपत्ति रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी 
नजाकत को समझने में असमर्थ हूँ। क्या वे यहाँ से भाग जाएँगे वे अपने वकील को कुछ सलाह देना 
चाह सकते हैं। उस दिन की सुनवाई होने तक उनकी बहस समाप्त नहीं हुई। 

बी.बी.सी. ने पश्चिमी जर्मनी के पत्र ' दो स्पीगल' द्वारा न्यायमूर्ति श्री जगमोहनलाल सिन्हा द्वारा दी 
गई भेंटवार्त्त को प्रसारित किया। उन्होंने यह भेंटवार्त्ता देना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे इंदिरा गांधी 
के केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होने न्यायपालिका की सर्वसामान्य भूमिका की चर्चा की और 

` कहा कि यह कहना गलत है कि न्यायपालिका सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक है। 


बुधवार, 1 अक्तूबर 

जब हम न्यायालय पहुँचे तो घटाटे ने बताया कि कल 30 सितंबर को श्री छागला का जन्मदिवस 
था। हमने उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने परिवारजनों को यह बताया कि जन्मदिवस 
के दिन मैं बंगलौर में tem तो वे कितने खिन्न हुए। उन्होंने श्री छागला को बंगलौर न जाने को मनाना 


चाहा। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने से बेहतर कौन सा तरीका जन्मदिवस 
मनाने का हो सकता हे ? 


छागला ने अपराह्न सत्र तक अपनी बहस समाप्त कर दी। 


भोजनोपरांत श्री रामन ने उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक आपत्ति रद्द करने पर इसकी सर्वोच्च 
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न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति चाही। उच्च न्यायालय ने अनुमति देने से इनकार कर 
दिया। जब छागला ने अपनी बहस समाप्त कर दी तो श्री रामन ने एक बार फिर अनुमति माँगने का तर्क 
दोहराया। उन्होंने कहा कि महान्यायवादी श्री निरेन डे इस मामले में उपस्थित होना चाहते हैं। वे अभी 
अस्वस्थ हैं। इसलिए उनकी अपील है कि सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी जाए। 

न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने कहा कि न्यायालय चाहेगा कि वह श्री निरेन डे को सुने। लेकिन 
न्यायालय हैबियस कॉर्पस के इस मामले को स्थगित करना नहीं चाहता। इसके अलावा यह मामला जारी 
रहेगा। श्री डे अगले हफ्ते प्रस्तुत हो सकते हैं। 

वेणुगोपाल ने बहस आरंभ की | उनकी बहस पूरी नहीं हुई । अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। 


बृहस्पतिवार, 2 अक्तूबर ( गांधी जयंती ) 

कौन इसकी कल्पना कर सकता था कि एक दिन भारत ऐसी दुर्निवार घाटी में फँसेगा कि गांधी 
जयंती समारोह मनाना निषिद्ध कर दिया जाएगा। श्री छागला ने हमें बंबई की घटना के बारे में बताया। 
कुछ मित्र, जो इस दिन सम्मुखानंद हॉल में कवि-सम्मेलन करना चाहते थे, उनको पहले अनुमति दे दी 
गई और बाद में वह निरस्त कर दी गई। वे न्यायालय गए। न्यायालय ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा 
और स्पष्ट कर दिया कि वे कोई लँगडा तर्क सुनने को तैयार नहीं हैं। अधिकारियों ने लिखित अनुमति दी . 
और कवि-सम्मेलन काफी सफल रहा। i 

अन्यत्र भी स्थिति खराब ही थी। कई स्थानों पर लोग गांधी जयंती समारोह करने पर गिरफ्तार 
किए गए। गांधी-समाधि, राजघाट, पर गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी तक प्रार्थना सभा में पुलिस के 
बीच घिर गए। आचार्य कृपलानी के संग थे महात्मा गांधी के पौत्र श्री राजमोहन गांधी और एच.वी. 
कामथ। और कई लोग वहाँ भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए | 

दोपहर बाद करोड़ों तमिल लोगों के चहेते नेता कामराज का निधन 3 बजे हो गया। आकाशवाणी 
से हमने यह खबर 5 बजे सुनी। 

भारत सरकार ने नशाबंदी की तरफ पहले कदम के रूप में 12 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया। इसके 
पीछे की प्रेरणा का पता लगाना कुछ कठिन है । क्या श्रीमती गांधी नशाबंदी से सचमुच प्रतिबद्ध हैं ? अगर 
ऐसा है तो विगत कुछ वर्षों से वह शराबबंदी विरोधी नीति क्यों अपनाती रही हैं? उनके खास समर्थक 
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल नशाबंदी को जोर-शोर से प्रोत्साहन क्यों देते रहे हैं श्री बंसीलाल 
बिना 1, सफदरजंग की सहमति के अँगुली भी नहीं उठाते। मुझे शक है, शायद ही किसी दूसरे राज्य में 
सरकार-संचालित इतने बार हों जितने हरियाणा में हैं । तो फिर नीति पश्चिम से पूरब कैसे हो गई ? शायद 


विनोबा के नाम यह रिश्वत हो। 
कुछ भी हो, मैं यह मानता हूँ कि नशाबंदी के मामले में अधमनापन ढोंग की तरह विनाशकारी है। 
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अगर दुनिया में कोई एक देश है जहाँ नशाबंदी के सफल होने की संभावना मानी जा सकती है, तो वह 
भारत है। लेकिन इसकी सफलता के लिए शारीरिक संयम और कार्यकुशलता आदि से ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
इस प्रश्न पर संभ्रांत वर्ग का वातावरण है। और उद्योगपतियों, राजनेताओं, पत्रकारों तथा ऐसे अन्य वर्गों में 4 
शराब स्वीकृत है तो इस नीति की सफलता संदिग्ध है | | 
'न्यू स्टेट्समैन' के एक लेख के हवाले से बी.बी.सी. ने आज प्रसारित किया है कि भारत में 
गिरफ्तारियों का सरकारी आँकड़ा अट्ठाईस हजार है (बीस राज्यों में) लेकिन गैर-सरकारी आकलन 
पचहत्तर हजार से डेढ़ लाख तक है। 'न्यू स्टेट्समैन' के संवाददाता ने भारत के छह राज्यों के प्रवास के 
बाद यह लेख लिखा है। उसने लिखा है कि नेताओं को जेलों में ठीक से रखा जा रहा है। परंतु गिरफ्तार | 
कार्यकर्ताओं की उचित देखभाल के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आंध्र, मध्य प्रदेश, बिहार और 
पश्चिम बंगाल की जेलों की दशा बहुत खराब है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पी.सी. सेठी ने नई दिल्‍ली की 
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में पाँच हजार एक सौ लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनमें दो हजार छह सौ 
अभी जेलों में हैं। बी.बी.सी. ने यह भी प्रसारित किया कि नई दिल्ली ने जर्मन पत्र 'दी स्पीगल' के 
दिल्ली संवाददाता का 'एक्रोडिशन' रदूद कर दिया है। पत्र ने मामला जुरिच के अंतरराष्ट्रीय प्रेस इंस्टीट्यूट 
में दिया है । रिपोर्ट में संवाददाता के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया। हो सकता है, यह 
कार्रवाई न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा की भेंटवार्त्ता प्रकाशित करने के सिलसिले में हो। 
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रविवार, 5 अक्तूबर | 
श्रीमती गांधी का दिल्‍ली में दिया गया भाषण आकाशवाणी ने प्रसारित किया है। उसमें कहा गया । 
है कि कामराज आपातस्थिति के विरोध में नहीं थे, और उन्होंने अपने अनुयायियों को इसकी आलोचना | 
करने से रोका था। कहा जाता है कि पाप के कई हथियार होते हैं, पर झूठ की मूठ उन सबमें ठीक से लग 
जाती है। श्री कामराज काफी समय से बीमार थे। वह मद्रास से बाहर कई महीने से नहीं गए। लेकिन | 
कुछ राजनीतिक नेता उनसे इस दौरान मिले हैं। कर्नाटक विधान परिषद्‌ में संगठन कांग्रेस के नेता श्री 
रामकृष्ण हेगड़े ने हमें बताया कि वह श्री वीरेंद्र पाटिल के साथ आपातस्थिति की घोषणा के बाद श्री | 
कामराज से दो बार मिले। कामराज आपातस्थिति लागू करने से बहुत नाराज थे । उनके विचार तमिलनाडु 
संगठन कांग्रेस की कार्य समिति के प्रस्ताव में औपचारिक रूप से दर्ज किए गए। यह प्रस्ताव 4 जुलाई, 
1975 को पारित हुआ। प्रस्ताव में आपातस्थिति, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशिप | 
और अन्य ऐसे कदमों को कड़ी आलोचना की गई और सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि नागरिक | 
स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों का दमन जारी रहा तो हिंसक वारदातें हो सकती हैं। इस प्रस्ताव को | 
हमारे हैबियस कॉर्पस केस में परिशिष्ट के रूप में दिया गया। : | 
जब श्याम बाबू ने श्रीमती गांधी को कामराज संबंधी इस टिप्पणी को सुना तो कहा कि यही उनकी | 
ः 
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चारित्रिक विशेषता है। जनवरी में श्री एल.एन. मिश्र की दुःखद मृत्यु के बाद सरकारी कर्मचारियों को 
एक पूर्व आयोजित सभा में जे.पी. भी उपस्थित थे। इस मृत्यु के कारण उसे शोकसभा का रूप दे दिया 
गया। कांग्रेस ने शोकसभा दूसरे दिन आयोजित की। श्रीमती गांधी मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने इस शोकसभा 
को राजनीति सभा बना दिया। उन्होंने इस मंच से जे.पी. आंदोलन की क्रूर आलोचना की और यहाँ तक 
कह गई कि श्री मिश्र की हत्या उनकी हत्या का पूर्वाभ्यास है | 

` श्याम बाबू ने बताया कि 'सन्‌ 1969 के कांग्रेस विभाजन के बाद संगठन कांग्रेस कार्य समिति की 
पहली बैठक हो रही थी। श्री कामराज मेरै पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी का एकसूत्री 
कार्यक्रम हो सकता है--' इंदिरा हटाओ'।' 


सोमवार, 6 अक्तूबर 
हमारी हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई आरंभ हुई। श्री वेणुगोपाल ने दिन भर बहस को। 


मंगलवार, 7 अक्तूबर 

ईद की वजह से आज न्यायालय का अवकाश है । अखबार तमिलनाडु संगठन कांग्रेस को खबरों 
से भरे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु संगठन कांग्रेस के सत्ता कांग्रेस में मिल जाने की संभावना है। 

अखबारी रिपोर्ट अगर ठीक है तो माना जा सकता है कि कामराज को मृत्यु से तमिलनाडु संगठन 
कांग्रेस को गहरा धक्का लगा È पार्टी किस तरह विभाजित होती है, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है; लेकिन एक 
परिणाम स्पष्ट है कि तमिलनाडु में संगठन कांग्रेस कभी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती। 

शाम को श्याम बाबू, मधु दंडवते और मैं जेल के अहाते में टहल रहे हैं। गुलाब का एक सुंदर 
बगीचा है यहाँ। हम लोग एक पतले GAL रास्ते में, जो बगीचे से सटकर गुजरता है, प्रवेश करते हैं। 
रास्ता ऐसा है जिसमें एक आदमी ही चल सकता है। श्याम बाबू आगे चलते हैं। मैं उनके पीछे हूँ। मधु 
मेरे पीछे हैं। हम दोनों ने एक साथ कहा, “कृपया हमें सत्ता कांग्रेस को तरफ मत ले जाइए ।' 

हमारे कहने पर जेल अधीक्षक हमें फाँसीघर दिखाने ले गया। फाँसी की सजा पाए तीन कैदी जेल 
में हैं। उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। पिछले समय में फाँसी के नियमों में कुछ 
परिवर्तन हुए हैं । पहले हत्या के मामलों में मृत्युदंड का नियम था और और आजन्म कैद अपवाद होती थी 
(विशेष रूप से एक हद तक क्षम्य स्थितियों में हुई हत्या के मामलों में) | अब मृत्युदंड बर्बर हत्या- 
मामलों में और कुछ अपवाद स्थितियों में दिया जाता है। यह पर्याप्त नहीं है, फिर एक बढ़ा हुआ कदम तो 
है ही। यह समय है जब मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। कई पश्चिमी देशों में मृत्युदंड समाप्त कर 
देने से हत्या-अपराध बढ़े नहीं हैं और इस तरह इस धारणा को कमजोर करते हैं कि मृत्युदंड का विधान 
हत्या-अपराध की प्रवृत्ति को रोकता है। 
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हमने जेल अधीक्षक से पूछा कि क्‍या अमेरिका में मृत्युदंड के लिए प्रयुक्त विद्युतू-कुरसी को 
फाँसी से ज्यादा मानवीय मानते हैं? उनका कहना था, ' नहीं । विद्युत्‌ धारा से होनेवाली मृत्यु फाँसी के 
मुकाबले ज्यादा त्रासदायक होती है ।' 


बुधवार, 8 अक्तूबर 

उच्च न्यायालय में श्री वेणुगोपाल ने अपनी अधूरी बहस आज जारी रखी। भोजनकाल के थोड़ी 
देर बाद न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सुनवाई दशहरा के बाद 20 अक्तूबर 
तक के लिए स्थगित हो गई। 

समाचार-पत्रों को पढ़ते हुए मैंने 'डेकन हेरल्ड' में एक दिलचस्प खबर देखी। इसमें कहा गया 
है--कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने अपने टी.वी. चैनल से राष्ट्रपति फोर्ड को कर कटौती की घोषणा 
करने देने से इनकार कर दिया है। सी.बी.सी. के अध्यक्ष ने कहा कि यदि वह श्री फोर्ड को समय देते हैं 
तो कानूनी तौर पर अगले साल रिपब्लिकन प्रत्याशी को उतना ही समय देने के लिए संघीय संचार 
अधिनियम के तहत बाध्य होंगे। 

जहाँ समाचार संचार माध्यम कार्यपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति को कानून हाथ में लेकर जवाब दे 
सकते हों वहाँ इन्हें स्वतंत्र माना जा सकता है। 

समाचार-पत्रो के अनुसार विदेश मंत्री श्री चव्हाण ने वाशिंगटन में कहा कि भारत में गिरफ्तारियाँ 
भारी संख्या में नहीं हुई हैं, जैसा कि पश्चिमी पत्रों में छपा है ज्यादातर गिरफ्तारियाँ तस्करों, कालाबाजारियों, 
जमाखोरों, विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं और आर्थिक अपराधियों की हुई हैं। 

आपातस्थिति के कुछ ही दिनों बाद वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत श्री टी.एन. कौल का वह 
वक्तव्य बहुत प्रचारित हुआ था कि आर्थिक अपराधियों को जेल में रखा गया है और राजनीतिक कैदियों 
को ' आवास-कारावास' में। 

पहले कौल ने कहा और फिर चव्हाण ने। इस धृष्टतापूर्ण गलतबयानी को सुनकर आश्चर्य होता 
है। जेल में तथ्यों के सत्यापन का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है और आँकड़े इसको 
सिद्ध करेंगे कि ब्रिटिश राज में भी कभी इतने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में नहीं बंद किया 
गया। 

बी.बी.सी. ने प्रसारित किया है कि दिल्ली में 'रायटर' के टेलीफोन काट दिए गए हैं, क्योंकि 
उन्होंने सेंसरशिप के कानूनों को तोड़ा। ' रायटर' ने तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों की पिटाई का 
समाचार दिया था, बताते हैं । हमें पता चला है कि जेल में बेटन से पिटाई कराई गई । उसके बाद सामूहिक 


भूख हड्ताल हुई। और इसमें चौधरी चरणसिंह, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और नानाजी देशमुख ने भी 
भाग लिया। 
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बृहस्पतिवार, 9 अक्तूबर 

सर्वोच्च न्यायालय में इलाहाबाद निर्णय पर श्रीमती गांधी की याचिका पर सुनवाई पूर्ण हुई। 
न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा | 

अब तक की बहस 39वें संशोधन और चुनाव कानून के संशोधनों के बारे में होती रही । अखबारी 
खबरों के आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राजनारायण के वकील श्री शांतिभूषण ने बहुत प्रशंसनीय 
बहस की है । 

उन्होंने 39वें संविधान संशोधन विधेयक और चुनाव कानून संशोधन दोनों को अवैध बताया | जिस 
तरह के सवाल न्यायपीठ की ओर से महान्यायवादी और श्रीमती गांधी के वकील अशोक सेन से पूछे गए 
उससे यह प्रतीत होता है कि न्यायालय 39वें संविधान संशोधन को स्वीकार नहीं करेगा। यह कहना 
कठिन है कि चुनाव कानून संशोधन के बारे में उनका क्या रुख रहेगा। इस बारे में उन्होंने उक्त दोनों 
महानुभावों से कोई विशेष सवाल नहीं पूछे। 

नोबेल कमेटी ने इस वर्ष के 'शांति पुरस्कार' के लिए सोवियत लेखक निकोलाई सखारोब का 
नाम घोषित किया है। बी.बी.सी. ने प्रसारित किया है कि मॉस्को इसपर चुप है। 


शुक्रवार, 10 अक्तूबर 

श्री रामा जोइस ने हमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विशेष स्थगन का आग्रह मान 
लिया है। श्री निरेन डे ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। हमारी 
तरफ से श्री शांतिभूषण पेश हुए और उन्होंने इस तर्क का विरोध किया। स्थगन नहीं दिया गया। लेकिन 
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को यह निर्देश दिया है कि इस याचिका पर विधिवत्‌ विचार करने 
के पहले उच्च न्यायालय प्राथमिक आपत्ति के बारे में दोनों पक्षों की सुनवाई करे और अपना निर्णय इसपर 
दे कि क्या उठाई गई आपत्ति प्राथमिक है ? 

जोइस ने बताया कि यहाँ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बारे में कुतूहल और चिंता 
अनुभव कर रहे हैं। आखिर उच्च न्यायालय ने आपत्ति की प्राथमिकता के बारे में निर्णय दे दिया है। उन्हे 
फिर से आपत्ति सुननी होगी और फिर से निर्णय देना होगा। जोइस ने सुझाया कि हम श्री शांतिभूषण को 
तार देकर कहें कि वह हमारे केस में बंगलौर में भी बहस करें। इस सुझाव के अनुसार हमने इलाहाबाद 
तार भेज दिया। 

बी.बी.सी. ने हमारे मामले के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई का ब्योरा दिया और कहा कि 
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के द्वारा मीसा बंदियों के हैबियस कॉर्पस को याचिका सुनने का 
अधिकार मान लिया है। उसने यह भी कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में चार विपक्षी नेताओं द्वारा 
दायर की गई याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा उठाए गए मामले पर यह निर्णय हुआ। 
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वॉयस ऑफ अमेरिका ने सखारोव को दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में सोवियत समाचार 

एजेंसी 'तास' द्वारा की गई आलोचना को प्रसारित किया। तास ने सखारोव को देशभक्ति को चुनौती दी 
और नोबेल पुरस्कार को सोवियत-विरोध के लिए दिया गया पुरस्कार बताया। 


शनिवार, 11 अक्तूबर 

भारतीय श्रोताओं ने शिकागो में चव्हाण को प्रश्‍न पूछ-पूछकर तंग कर दिया। यह आश्चर्यजनक 
नहीं है। लेकिन आश्चर्यजनक है इस समाचार का, संक्षेप में ही सही, भारतीय पत्रों में प्रकाशित हो जाना। 
हमें बाद में बताया गया कि अमेरिका में चव्हाण की यात्रा के समाचारों की पूरी तरह उपेक्षा की गई। 
शिकागो को सभा में विदेश मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को चुनौती दी कि वे अपनी बहादुरी भारत में दिखाएँ। 

आज प्रातःकालीन समाचार-पत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के एक फैसले 
'का समाचार छपा। इसमें उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के विलंबन के लिए सरकार को सबसे बड़ा अपराधी 
माना है। यह टिप्पणी इसलिए भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सरकारी प्रवक्ता न्यायपालिका पर इस 
आधार पर भी प्रहार करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में बहुत विलंब होता है । इस जेल में ऐसी तीन महिलाएँ 
हैं जिन्होंने परचे बाँटे थे और भारत सुरक्षा अधिनियम में उन्हें 15 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 
परचों में आपातस्थिति और जे.पी. व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की आलोचना की गई थी । उनका नेतृत्व 
कर्नाटक जनसंघ की महिला विभाग की प्रमुख पद्मा जोशी ने किया था। दो महीने हो गए हैं, पर अब 
तक उनपर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इनमें से एक सत्याग्रही गर्भवती है। जब उसके रिश्तेदारों ने 
उसे रिहा कराने की कोशिश की तो न्यायाधीश ने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की । उन्होंने कहा था कि 


अगर यह हत्या का मामला होता तो मैं सीधे जमानत मंजूर कर लेता; लेकिन भारत सुरक्षा अधिनियम के 
मामले में उनके हाथ बँधे हैं। 


सोमवार, 13 अक्तूबर 


पद्मा जोशी और उनके साथ की दो साथिनों को अंततः आरोप पत्र दिया गया। उनमें से एक 
आरोप था कि वे ' भारत माता की जय' बोलीं। 

आरोप पत्र में वह परचा भी लगा था, जिसे बाँटने का उनपर आरोप था। इसमें हिरण्यकशिपु की 
कथा थी। उसने अमरता के लिए कई वरदान प्राप्त किए थे। इनके अनुसार कोई मनुष्य या जानवर उसे 
नहीं मार सकता था। जल-थल या अंबर, कहीं भी वह नहीं मर सकता था। रात या दिन दोनों में से किसी 
समय वह नहीं मारा जा सकता था। इस परचे में कहा गया था कि श्रीमती गांधी हिरण्यकशिपु को तरह 
संविधान संशोधन और चुनाव कानून संशोधन आदि वरदानों से लैस हो रही हैं, ताकि किसी भी तरह उन्हे 
सत्ता से न न हटाया जा सके। पदमा जोशी ने आरोप स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश चंद्रशेखर ने कहा कि मैं 
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इस परचे से सहमत नहीं हूँ; लेकिन मैं यह समझना चाहूँगा कि यह परचा बाँटना भारत सुरक्षा अधिनियम 
के तहत कैसे दंडनीय है। 


बुधवार, 15 अक्तूबर 

लोक संघर्ष समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक आज बंगलौर में हो रही है। नवंबर में देशव्यापी 
सत्याग्रह करने की जोरदार तैयारियाँ चल रही हैं। निश्चित तिथि 1 नवंबर को दिल्ली बैठक में तय को 
जाएगी। आज कुछ वरिष्ठ नेता बंगलौर में हैं। 


बृहस्पतिवार, 16 अक्तूबर ः 

रामा जोइस और संतोष हेगडे आज हमसे मिले और उन्होंने सूचित किया कि शांतिभूषण ने हमारे 
मुकदमे में बहस करना स्वीकार कर लिया है। महान्यायवादी भी उपस्थित होंगे, ताकि इस प्राथमिक स्तर 
पर ही हमारी याचिका की सुनवाई समाप्त करवा सकें। 


शनिवार, 18 अक्तूबर 

खंडवा जिला जेल में बंद जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं--नाना गदरे, परमानंद, बृजमोहन मिश्र, 
वीरसिंह, छगनलाल, प्रकाश शोलापुरकर--ने विजयादशमी की बधाई भेजी है। उसमें सत्य पर असत्य 
की, अंधकार पर प्रकाश की विजय की कामना की है। लेकिन सबसे खूबसूरत है जेल का एक चित्र। 
इसमें छड़ें हैं, खिड़कियाँ हैं और शीर्षक है--'मीसानगर '। नीचे महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध वाक्य 
है--' असत्य, अन्याय और दमन के समक्ष झुकना कायरता है | पोस्टकार्ड पर खंडवा जेल के अधिकारियों 
की मुहर लगी है। 

भारतीय लोक दल, कर्नाटक के अध्यक्ष श्री गणपैया, जिनकी याचिका पर विचार हमारे साथ चल 
रहा है, आज रिहा कर दिए गए और नए आदेश के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिये गए 

नई गिरफ्तारी मीसा की धारा 16ए के तहत हुई है । जबकि पहली गिरफ्तारी नजरबंदी आपातस्थिति 
को प्रभावी ढंग से चालू करने के लिए हुई थी। धारा 16ए नज़रबंदी के कारण बताने से या मामले के 
सलाहकार परिषद्‌ के विचारार्थ भेजने से वर्जित करती है। हमारे केस सुनवाई के समय वेणुगोपाल ने 
आपातघोषणा के परिणामों का विस्तार से वर्णन किया था। हमारी गिरफ्तारी में भी उसी तरह को 
शब्दावली का प्रयोग था। इस बहस का ही यह परिणाम हुआ प्रतीत होता है कि गणपैया की रिहाई और 
पुन: गिरफ्तारी हुई। 

वेणुगोपाल ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि मीसा की धारा 11ए में आपातस्थिति 
की दी गई परिभाषा में आंतरिक कारणों और बाह्य आक्रमण-दोनों से लागू आपातस्थिति आ जाती है। 


| 
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उन्होंने श्री वाजपेयी और मेरी याचिका में दर्ज उस मुददे को उठाया जब सन्‌ 1962, 1965 और 1971 के 
बाह्य आक्रमण के समय जनसंघ ने सरकार का भरपूर समर्थन किया था। सरकार के प्रति हलफनामे में 
कहा गया कि जनसंघ का युद्ध के समय देशभक्तिपूर्ण व्यवहार आज सन्‌ 1975 में आंतरिक अशांति के 
लिए खड़े किए गए खतरे का उत्तर नहीं है। इसका अर्थ है कि याचिकादाताओं को गिरफ्तारी का सन्‌ 
1971 वाली आपातस्थिति से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा है तो घोषणा में यह स्पष्ट किया जाना 
चाहिए था। ऐसा न करके गिरफ्तार करनेवाले अधिकारियों ने दुष्ट योग उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने 
सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जिनमें गिरफ्तारी के दिए गए अनेक कारणों में से एक 
गलत, असंगत या भ्रमग्रस्त पाए जाने पर पूर्ण नजरबंदी आदेश रद्द कर दिया गया। कुछ अन्य आरोप 
ठोस हैं; इसका कुछ मतलब नहीं बनता। 

भारत सरकार के वकील इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कर्नाटक के महाधिवक्ता श्री 
बायरा रेड्डी प्रभावित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने राज्य सरकार को तदनुसार सुझाया होगा। 
गणपैया के दिए गए नए आदेश में सन्‌ 1975 की आपातस्थिति का स्पष्ट उल्लेख है 1 श्री जोइस ने बताया 
कि शांतिभूषण और निरेन डे दोनों एक ही बात मानते आए हैं। 
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रविवार, 19 अक्तूबर 

गुजरात में एक महत्त्वपूर्ण शक्ति-परीक्षण है। राजकोट को इक्यावन सदस्यीय नगर निगम चुनने 
हैं। अखबारी समाचारों का कहना है कि जनता पार्टी उतनी-एकताबद्ध नहीं है जितनी विधानसभा चुनावों 
के दौरान थी। ये समाचार निष्पक्ष कम, प्रेरित ज्यादा नजर आते हैं। जनता पार्टी के दो पक्षों में से राजकोट 
में जनसंघ मजबूत है। तीन विधानसभा सीटों में से जनसंघ ने दो सीटें जीती थीं। 


सोमवार, 20 अक्तूबर 


हैनियस कॉर्पस केस की सुनवाई आज आरंभ हो गई। प्रारंभ में ही न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने कहा 

कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें प्राथमिक आपत्ति पर फैसला करने का आदेश दिया है। उन्होंने महान्यायवादी 

से अपनी आपत्ति रखने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा धारा 359 के तहत आदेश जारी करने के 

बाद याचिकाकर्ता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का दावा न्यायालय से नहीं माँग सकता। उन्होंने कहा कि 

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक उच्च न्यायालय को इस समय सिर्फ दो मुद्दों पर विचार करना 

है--(क) क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश दिया जा सकता था, (ख) क्‍या नजरबंदी करनेवाले 
अधिकारियों ने उसपर विचार किया था? 

श्री शांतिभूषण और वेणुगोपाल की बहस को सुनने के बाद उच्च न्यायालय का मत बना कि इस 

स्तर पर विचार करने के लिए छह मुद्दे हैं । पहले दो तो आपातस्थिति के औचित्य का न्यायालय के दायरे 
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में होने या न होने के बारे में, दूसरे दो 38वें और 39वें संविधान संशोधन विधेयक की वैधता के बारे में 
और अंतिम दो राष्ट्रपति द्वारा धारा 359 के तहत आदेश जारी करने के बाद इन आदेशों पर न्यायालय में 
विचार हो सकने की वैधानिकता पर। महान्यायवादी ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय विश्लेषण को 
मानता है तो यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा और इसलिए अवैध होगा। श्री डे ने 
कहा कि इसपर सुनवाई स्थगित कर दी जाए, ताकि वे सर्वोच्च न्यायालय से उनके आदेश के अर्थ का 
स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें। उन्हें पक्का विश्वास था कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से उचित स्पष्टीकरण 
मिल जाएगा। 

न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुन लिया है और वे आदेश देंगे, उसके बाद 
ही सरकारी आपत्ति की सुनवाई हो सकेगी। मगर महान्यायवादी उस आदेश के खिलाफ अपील करना 
चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद छह प्रश्नों को बताते हुए विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें 
कहा गया कि इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किए बिना प्राथमिक आपत्ति पर निर्णय देना संभव नहीं है। उसके 
बाद सुनवाई 27 अक्तूबर तक के लिए स्थगित हो गई। इसलिए अगर केंद्रीय सरकार चाहे तो अपील कर 
सकती है। 

शांतिभूषण कहते हैं कि निरेन डे चुनाव कानून और संविधान में पूर्व प्रभावी रूप से संशोधन करने 
से नाखुश हैं । उन्होंने अपने कुछ मित्रों से कहा कि वह त्यागपत्र देना चाहते हैं, लेकिन इसके परिणामों से 
वह आशंकित हैं। 

बी.बी.सी. ने पिछले सप्ताह जे.पी. के चौहत्तरवें जन्मदिवस के एकांत जेल में मित्र-रिश्तेदार 
विहीन ढंग से गुजरने का बड़ा भावुक वर्णन किया है। हमें पता चला कि उन्हें अस्पताल के एक कमरे में, 
जहाँ कोई खिड़की या घूमने-फिरने की जगह नहीं थी, महीनों से रख छोड़ा गया था। एक महीने पहले 


` उनके स्वास्थ्य और उनकी की जा रही चिकित्सा को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई। 


सरकार ने तत्काल उन्हें एक निजी मकान में स्थानांतरित कर दिया, जिसमें खिड़कियाँ थीं और चलने- 
फिरने की जगह भी थी। 


मंगलवार, 21 अक्तूबर 

आज सुबह के अखबारों में केशवानंद भारती केस के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए विशेष 
बेंच बनाने की संभावना का समाचार था। यह स्पष्ट है कि निरेन डे को इसकी जानकारी उस समय भी 
होगी जब वह कल बहस कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि केशवानंद भारती केस के बारे में 
सर्वोच्च न्यायालय एक विशेष पीठ का गठन निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कर सकता है। अब सर्वोच्च 
न्यायालय में स्थगन प्राप्त करने के लिए इसे अतिरिक्त मुद्दा बना सकते हैं। 

हमने राजकोट चुनाव के बारे में समाचार जानने की कोशिश की, पर कोई समाचार नहीं मिला। 
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कोई समाचार न होने का अर्थ है अच्छा समाचार | यह हम अनुभव कर रहे थे। आज भी राजकोट के बारे 
में अखबारों में कोई समाचार नहीं मिला । मैंने गुजरात के आकाशवाणी केंद्रों से कुछ समाचार पाने की 
कोशिश की। एक बार गुजराती समाचार मिला। पर ध्यान देने पर पता चला कि यह मॉस्को है। मुझे शक 
है कि किसी विदेशी रेडियो में मॉस्को से ज्यादा भारतीय भाषाओं का प्रसारण होता होगा। | 

दोपहर 1 बजे आकाशवाणी ने राजकोट के चुनावों के परिणाम बताए। जनता मोर्चे को उनतालीस 
सीटें मिली थीं और सत्ता कांग्रेस को अठारह। यह समाचार गलती से एक बुलेटिन में आ गया। बाकी 
किसी बुलेटिन में यह प्रसारित नहीं हुआ। मैंने बधाई का तार श्री चिमनभाई शुक्ला को भेजा। बाद में मुझे 
पता चला कि वह खुद भी लड़े थे और जीते। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरा तार पहुँचा कि नहीं। 


शुक्रवार, 24 अक्तूबर 

चुनाव होने के पाँच दिन बाद समाचार-पत्रों को राजकोट के चुनावों के परिणाम प्रकाशित करने 
की अनुमति मिली। वह पहले की जनता मोर्चो की फूट की खबरों को गलत साबित करनेवाली जीत की 
खबर थी। 

एक कम्युनिस्ट केंद्रीय समाचार सेवा को भेंटवार्त्ता देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि केवल 
बड़े नेता ही सरकार को पंगु बनाने के षड्यंत्र में लगे थे, उन्हें बंदी बनाया गया है। ' हिंदू' में प्रकाशित 
एक प्रेरित खबर में कहा गया है कि गिरफ्तार लोगों में से 40-50 प्रतिशत को रिहा कर दिया गया है। 
केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को नज्ञरबंदी के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हम लोग 
रोहतक और बंगलौर के बारे में जानते हैं। हम लोग दिल्ली और कुछ अन्य जेलों से पत्र-संपर्क में रहे हें । 
लेकिन हमें अब तक एक भी राजनीतिक बंदी की रिहाई की जानकारी नहीँ मिली है। हमें तस्करी में 
गिरफ्तार लोगों में से कुछ के रिहा होने के समाचार मिले हैं। केवल बंगलौर जेल से ही करीब एक दर्जन 
ऐसे लोग रिहा कर दिए गए हैं। रिहाई की खबरें लगातार आना, प्रतिशत बढ़ा-बढ़ाकर बताते जाना जनता 
को धोखा देने का अभियान है | 

बंगलौर के संघचालक श्री नरसिंहाचार उपचार के लिए यहाँ लाए गए हैं। बेलगाँव स्टेशन पर 
उनकी मुलाकात श्री जगन्नाथराव जोशी से हुई थी। उन्होंने बताया कि वे यरवदा जेल में बालासाहब 
देवरस से मिले हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है। 

बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका ने प्रसारित किया है कि विश्व चर्च परिषदू ने भारत की 
स्थिति के बारे में विरोध प्रकट करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को चार पृष्ठों का एक पत्र लिखा है। यह 
परिषद्‌ अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम को सक्रिय सहयोग देती रही है । पत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं को 
बहाल करने को अपील की गई है। इसने निवारक नजरबंदी कानूनों के इस्तेमाल और जे.पी. जैसे नेताओं 
को एकांत कारावास में रखने का विशेष विरोध किया है । यह पत्र भारत के चर्चा को लिखा गया है, ताकि 
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वे स्थिति को बदलने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। 
कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में विशेष सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज होने 
वाली है। 


शनिवार, 25 अक्तूबर 

सुबह के समाचार-पत्रों में हमारे लिए एक आश्चर्य था। ‘इंडियन एक्सप्रेस ' में समाचार है कि 
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका को रदूद कर दिया है। यह पहला दिन था जब किसी भारतीय 
पत्र ने हमारे मुकदमे से संबंधित समाचार छापा था। पर नाम नहीं छापा था। 

आज ही दिल्ली से लौटकर आए श्री रामा जोइस ने सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई का विस्तृत 
ब्योरा दिया। जब महान्यायवादी कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से विरोध प्रकट करने खड़े हुए और 
कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है, तो न्यायमूर्ति श्री Hey ने फटकारते हुए कहा 
कि न्यायालय को महान्यावादी ने गलत जानकारी दी। जब निरेन डे ने इसे इस आधार पर रोकने का तर्क 
दिया कि केशवानंद भारती केस के फैसले पर पुनर्विचार हो रहा है, इसलिए स्थगन दिया जाए, तो उन्होंने 
कहा कि कोई पहले ही यह कैसे सोच बैठे कि वह निर्णय बदला जाएगा। जहाँ तक उच्च न्यायालय का 
संबंध है, केशवानंद भारती संबंधी फैसला कानूनन है। अगर किसी को उच्च न्यायालय के निर्णय से 
शिकायत हो तो वह निश्चय ही हमारे पास आ सकता E | 


रविवार, 26 अक्तूबर 

अनुमोदक पत्रकारों के रेगिस्तान में अबू अब्राहम का व्यंग्य चित्र हरा-भरा बगीचा है। यह तथ्य है 
कि अबू जे.पी. आंदोलन के आलोचक थे, परंतु आज आपात व्यवस्था-विरोधी उनके तीखे व्यंग्य चित्र 
ज्यादा प्रभावी हैं । आज ' संडे Ss’ में आम आदमी कीलों के बिस्तर पर सोया बताया गया है। पहली 
नजर में व्यंग्य चित्र खास प्रभाव पैदा नहीं करता; लेकिन कीलों की गिनती ठीक बीस है। 

आज नयनतारा सहगल का एक बहुत साहसी लेख छपा है | शीर्षक है- शुद्ध विवेक को पुकार '। 
इसमें इतिहास के महान्‌ शहीदों-सुकरात, ईसा, एमोस्टला पीटर और गुरु तेगबहादुर आदि के उदाहरण 
थे और कहा गया था कि उन्होंने जान कुर्बान कर दी, पर आतंक के आगे झुके नहीं। कोई भी पाठक आज 
की स्थिति से उसका सादूश्य-संबंध पहचानने में चूक नहीं सकता। शायद ऐसा हो भी जाता, पर अंतिम 
पैरा में नयनतारा सहगल ने लिखा-- औरंगजेब को समझ जाना चाहिए था कि शहीद के खून से विद्रोह 
पैदा होता है। लेकिन लगता है, इतिहास एक बुरा शिक्षक है। हम इससे कभी Grad नहीं ।' 
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` सोमवार, 27 अक्तूबर 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हमारे केस की सुनवाई आरंभ को । शांतिभूषण आ गए हैं। जहाँ तक 
मालूम हुआ है, fata डे नहीं आए हैं । वेणुगोपाल ने अपनी बहस खत्म कर दी। शांतिभूषण अपनी बहस 
चालू करते हैं । न्यायालय में एक विदेशी पर नजर गई। पता चला, यह ' न्यूयॉर्क टाइम्स' का दिल्ली स्थित 
संवाददाता है। हमने देखा है कि राज्य के महाधिवक्ता एक गुप्तचर अधिकारी को तरफ बढ़े और उन्हें 
विदेशी पत्रकार की तरफ संकेत करते हुए कुछ कहा। वह अफसर नोट लेने के बहाने से ठीक हमारे पीछे 
बैठ जाते थे, पर असल में हमपर निगरानी रखते थे। हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ने उस विदेशी 
पत्रकार को बुलाया। बाद में पता चला कि उसका नाम-पता लिया गया। 


बृहस्पतिवार, 30 अक्तूबर 
यह घोषित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय 10 नवंबर से केशवानंद भारती केस के फैसले पर 
पुनर्विचार की सुनवाई आरंभ करेगा। शांतिभूषण ने बताया कि दिल्ली बार के वकील इसका बहिष्कार 
करने का विचार कर रहे हैं । वास्तव में उसके पुनर्विचार का यह कोई अवसर नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने 
स्वयं इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इसपर पुनर्विचार चाहती है। लेकिन शांतिभूषण कहते हैं 
कि मुख्य न्यायाधीश भले ही कुछ भी सोचते हो, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पूर्ण पीठ हमारे 
विरोध में फैसला देगा। इसलिए बहिष्कार प्रस्ताव के विरोध में अपना मत जाहिर करते हैं। हम मानते हैं 
कि हमारा कार्यपालिका से कोई समालाप नहीं है। हमने उनमें अपना घोर अविश्वास कभी नहीं छिपाया। 
इसका बहिष्कार करके हम न्यायपालिका के बारे में अपना अविश्वास व्यक्त कर रहे होंगे। विश्व की 
दृष्टि में इससे हमारी स्थिति और कमजोर होगी। इसके अलावा आपातस्थिति में राज्य के किसी अंग ने 
यदि साहस और नैतिकता प्रदर्शित की है तो बह न्यायपालिका ही है। 
शांतिभूषण ने आज अपनी बहस खत्म की। केंद्रीय सरकार की ओर से रामन ने बहस चालू को। 
आज जेल में एक अस्वाभाविक घटना घट गई। एक कैदी भाग गया। कृष्णा नाम का यह चोर एक 
साल को सजा काट रहा था। साथ ही आधे दर्जन अन्य अपराधों की सजाएँ भी इसपर चल रही थीं। 
कृष्णा बिजली की मरम्मत का कुछ काम हमारे वॉर्ड में कर रहा था। वॉर्ड के कोने में एक गोदाम है। 
इसके अंदर से जेल की मुख्य दीवार के नीचे से एक रास्ता काट लिया। यह सब एक चीफ वार्डर पर 
अपना विशवास जमाकर उसने किया। वह गोदाम की चाभी ले लेता और मरम्मत आदि के काम के साथ 
भागने का रास्ता बनाता था। इस तरह के कार्य ऐसे अपराधियों को नहीं दिए जाते। कृष्णा ने विश्‍वास का 
अनुचित लाभ उठाया और भागने में सफल हो गया। मुख्य वार्डर का निलंबन समझ में आता है; लेकिन 
कृष्णप्पा और गुजरप्पा, जो सहायता के लिए हमें दिए गए थे, को जेल में बंद करना अन्यायपूर्ण और 
तर्कहीन है। 
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- शुक्रवार, 31 अक्तूबर 


दीवाली यानी 5 अक्तूबर तक हमारे केस की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। रामन की बहस जारी 
है। मैंने आनेवाले छह महीनों की कुछ घटनीर संभावनाओं की परिगणना करना आरंभ किया। इसका 
ब्योरा परिशिष्ट में दिया जा रहा है। हमें बाहर चलनेवाली सत्याग्रह की तैयारी को पहली सूचना वरदराज 
आयंगर के जेल लाए जाने पर मिली। श्री आयंगर बंगलौर जिला भागदी तहसील के भारतीय जनसंघ के 
सचिव हैं। उन्हें भारत सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है । 

आयंगर सत्याग्रहियों की भती कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सहित खुद भी सत्याग्रह करने का 
फैसला किया था। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के आह्वान का बड़ा उत्साहजनक स्वागत हो रहा है। मैंने 
पूछा कि क्या पुलिस आपके घर में आपत्तिजनक कही जानेवाली सामग्री खोज पाई ? उन्होंने बताया कि 
पुलिस ने छापा मारा और महात्मा गांधी तथा गुरुजी स्व. माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक) के चित्र ले गई। 

वॉयस ऑफ अमेरिका ने एक समाचार टी.एन. कौल के बारे में प्रसारित किया। उन्होंने वाशिंगटन 
महिला क्लब को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में भारी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, यह कहना 
गलत है। संख्या बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पंद्रह नेता और करीब एक हजार अनुयायी 
गिरफ्तार किए गए। ये पंद्रह वे थे जिन्होंने 25 जून को विपक्ष को बैठक में भाग लिया था ( उनमें से हम 
तीन तो 25 जून को बंगलौर में थे), उनमें से तीन रिहा कर दिए गए हैं। एक हजार कार्यकर्ता वे हैं जो 26 
जून को सड़कों पर पत्थर बरसा रहे थे। उनमें से तीन सौ छोड़ दिए WEI 

हिटलर ने 'मीनकांफ' में लिखा है कि झूठ का आकार इसकी विश्वसनीयता का मुख्य कारण 
होता है। लोग अपने दिमागों के आदिम सीधेपन में छोटे के मुकाबले इन बड़े झूठों के सरलता से शिकार 
बनते हैं । छोटे-छोटे झूठ तो वे बोलते ही रहते हैं, पर बड़े झूठ बोलने में शरमाते हैं । नाजी तानाशाह भारत 
के इस राजनयिक में अपना एक होनहार शिष्य पाता। 

आजकल दिल्ली में हो रहे राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन के समाचार जानने को हम बहुत 
उत्सुक हैं । इससे यह प्रकट होगा कि हमारे साथियों ने इसे दमघोंटू सरकारी तमाशा नहीं बनने दिया होगा। 
आज शाम बी.बी.सी. ने.खबर दी कि इस सम्मेलन से श्री त्रिदिवकुमार चौधरी के नेतृत्व में पाँच विपक्षी 
सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया, क्योंकि उन्हें “लोकतंत्र के लिए आंतरिक खतरा' विषय पर नहीं बोलने 
दिया गया। वह भारत के विपक्ष को ओर से भारतीय स्थिति के बारे में अपने विचार रखना चाहते थे। 
बहिर्गमन की शुरुआत कर्नाटक के Fock आनंद राव ने की। यह कर्नाटक विधान परिषद्‌ के सदस्य हैं। 
कुछ दिनों बाद इन्हें इसका दंड भौ मिला। उन्हें मीसा में बंदी बनाकर बंगलौर जेल में, हमारे साहचर्य के 


लिए, डाल दिया गया | 
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रविवार, 2 नवंबर 
आज अखबारों में संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुरमैया का बड़ा बचकाना सा स्पष्टीकरण इस बारे में 
छपा कि श्री त्रिदिवकुमार चौधरी क्यों नहीं बोल सके | लेकिन विपक्ष के प्रतिनिधियों ने बहिर्गमन किया, 
इस तथ्य को सेंसर ने दबा दिया। 


62 * नजरबंद लोकतंत्र 


सोमवार, 3 नवंबर 
आज दीपावली है। बहुत से बधाई-पत्रो में एक बधाई बंगलौर के एक अज्ञात मित्र की भी है। 
इसमें लिखा है-- 
स्वतंत्रता नहीं तो 
दीवाली नहीं 
और न ही बधाई। 
--एक बंधु की ओर से 


मंगलवार, 4 नवंबर 

बंबई के ' टाइम्स ऑफ इंडिया' में अफ्रीका के जायरे में तालियों के द्वारा हुए चुनाव की खबर 
छपी। ये चुनाव 2 नवंबर को हुए। कोई चुनाव केंद्र नहीं था। पहचान-पत्र या मत-पत्र भी नहीं थे। 
स्थानीय अधिकारी प्रत्याशियों के नाम पढ देते थे। लोगों से कहा गया कि अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम 
पर ताली बजाएँ। परिणाम तालियों के कम या ज्यादा जोरदार गड़गड़ाहट के अधिकारी द्वारा को गई नाप 


से निकाला गया। कोई सोच सकता है कि नई दिल्ली इस चुनाव-पद्धति को स्वीकार करने को सहमत हो 
जाए। 


बुधवार, 5 नवंबर 
उच्च न्यायालय ने हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखी। बहस श्री रामन ने 
को। 
बृहस्पतिवार, 6 नवंबर 
रामन ने अपनी बहस समाप्त की | महाधिवक्ता बायरा रेड्डी ने अपनी बहस आरंभ की। 


शुक्रवार, 7 नवंबर 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्रीमती गांधी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 
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आज फैसला सुनाने वाला है। इसलिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता और उनके वकील सहित 
सब लोगों को बायरा रेड्डी की बहस में दिलचस्पी नहीं है । हमारे कान दिल्ली के समाचार की तरफ लगे 
हैं। 12.30 पर हमें खबर मिली कि श्रीमती गांधी का चुनाव वैध ठहराया गया हमने पूछा कि संविधान 
संशोधन विधेयक के आधार पर या कि चुनाव कानून संशोधन के आधार पर ? हमारे सूत्रों का कहना था 
कि दोनों को वैध माना गया। 39वें संविधान संशोधन विधेयक को वैध माना जाना काफी आघात 
पहुँचानेवाला था । इसलिए हम लोग भोजन के लिए जब जेल लौटे तो बहुत बुझे हुए और भारी मन:स्थिति 
में थे। 2 बजे हमने आकाशवाणी से समाचार सुने। वही जो हम पहले जानते थे कि श्रीमती गांधी का 
चुनाव वैध ठहराया गया। उसमें कहा गया कि चुनाव कानून में संशोधन को न्यायालय ने वैध ठहराया। 
लेकिन संविधान संशोधन के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा जाना हमें बहुत महत्त्वपूर्ण लगा। अपराह में 
न्यायालय में विविध परस्पर विरोधी समाचार मिलते रहे। कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि 
सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन विधेयक को बैध ठहराया या नहीं | 

बायरा रेड्डी ने अपनी बहस पूरी की। लेकिन मीसा कैदियों के न्यायिक पुनरीक्षण के मामलों में 
भारत सरकार के वकील श्री रामन तर्कपथ से अलग हट गए थे। रामन ने न्यायिक पड़ताल को कुछ 
गुंजाइश स्वीकार की। उन्होंने कहा कि यदि प्राइमाफेसी केस ही बुरा है तो न्यायिक पड़तालें हो सकती 
हैं। उन्होंने कहा कि यदि 'क' की बजाय 'ख' को ही बंदी बना लिया गया हो अथवा बजाय सक्षम 
अधिकारी के कोई मामूली अधिकारी ने नज़रबंदी आदेश पर दस्तखत किए हों तो न्यायालय याचिका पर 
विचार कर सकता है। बायरा रेड्डी फिर भी असहमत थे। उनका कहना था कि जब तक आपातस्थिति 
रहती है तब तक न्यायालय का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता। भले ही गलत पहचान के कारण दूसरा 
आदमी पकड़ लिया गया हो अथवा आदेश पर हस्ताक्षर करनेवाला सक्षम अधिकारी नहीं हो। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्राथमिक आपत्ति का उत्तर श्री रामा जोइस ने दिया। उन्होंने अपने पक्ष 
के पूर्ववर्ती वकीलों के तर्को को आगे बढ़ाया। न्यायालय उठने तक उनकी बहस खत्म नहीं हुई थी। 

29वें संविधान संशोधन के बारे में भ्रम रात को तब समाप्त हुआ जब हमने बी.बी.सी. और वॉयस 
ऑफ अमेरिका की यह घोषणा सुनी कि 39वें संविधान संशोधन विधेयक को धारा 4 को सर्वोच्च 
न्यायालय ने अवैध करार देकर रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसे पास करना संसदू को 


विधायी क्षमता में नहीं है। 


शनिवार, 8 नवंबर 
कल शाम से ही बधाई के तार आ रहे हैं। आज मेरा जन्मदिवस है। आज मैं बयालीस वर्ष पूरे कर 


रहा हूँ। पहले कुछ तार भेजनेवालों में कमला और बच्चे हैं। यहाँ मित्रों में मधु को सबसे पहले इसका 
आभास हुआ। बड़े स्नेहभाव से उन्होंने बिना तैयारी के तात्कालिक रूप से एक छोटा सा मिलन कार्यक्रम 
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कर डाला। श्याम बाबू ने हार्दिक बधाई दी और गर्मजोशी से गले मिले। मधु ने पोस्टकार्ड पर लिखा 
था--' यह दिन बहुत बार आए। ईश्वर आपको अपने आदर्शो पर रहने के लिए लंबी जिंदगी दे।' ईश्वर 
मुझे इस बधाई की पैमाइश पर पूरा उतरने को क्षमता प्रदान करे । 
आज के अखबारों में श्रीमती गांधी का यह कथन छपा है कि अगर मैंने सावधानी से कदम नहीं 
उठाए होते तो बँगलादेश जैसी घटनाएँ यहाँ भी होतीं । चूँकि अब श्रीमती गांधी ने यह कह दिया है तो इस 
बात को देश भर में कांग्रेसी दोहराएँगे, यह जानते हुए भी कि यह पूरी तरह झूठ है। जे.पी., मोरारजी, 
चरणसिंह, वाजपेयी--जे.पी. आंदोलन के चार शीर्ष नेता हिंसा की सरल वर्जना करते रहे हैं। वे खूनी 
राज्य-क्रांति को योजना बना रहे थे, इसका संकेत मात्र करना एक अपमानजनक, निराधार और नीच निंदा 


है। 


सोमवार, 10 नवंबर 
उच्च न्यायालय में श्री रामा जोइस ने अपनी बहस समाप्त की ! न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने प्राथमिक 
आपत्ति पर निर्णय सुरक्षित रखने की घोषणा की। 
हमें पता लगा कि देशव्यापी वकील सम्मेलनों के सिलसिले में बंगलौर में सरकार द्वारा आयोजित 
वकील सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। ये सम्मेलन सरकार की नीतियों के समर्थन के लिए हो रहे हैं। 
हालाँकि निमंत्रण बड़ी सावधानी से चुनिंदा तौर पर ही दिए गए हैं, फिर भी कर्नाटक के विभिन्‍न बार 
एसोसिएशनों ने इसका बहिष्कार इस आधार पर किया है कि यह मात्र सरकारी तमाशा है। 
आयोजकों ने अनेक प्रस्ताव पास करने की योजना बनाई थी। इनमें से 20 सूत्री कार्यक्रम का 
समर्थन और न्यायालयों के अधिकारों की कटौती के लिए संविधान में संशोधन की माँग भी थी। लेकिन 
उन्हें सम्मेलन की मन:स्थिति का पता तब ही चल गया जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी के 
चुनाव वैध ठहराने के उपलक्ष्य में श्रीमती गांधी को बधाई देने का प्रस्ताव आया। 
छह सौ उपस्थित लोगों में से केवल ग्यारह लोगों ने इसका समर्थन किया। आयोजकों ने प्रस्ताव 
पास कराने का कार्यक्रम ही रद्द कर डाला। 
आकाशवाणी की खेल बुलेटिन के बीच में यह प्रसारित किया गया कि कल श्रीमती गांधी 8 बजे 
शाम को जनता को संबोधित करेंगी। इस घोषणा से एक नई अटकलबाजी चल Wet यह कि स्थितियाँ 
कुछ मोड़ लेने वाली हैं। हर घंटे बाद यह घोषणा आकाशवाणी से दोहराई जा रही है। 31 अक्तूबर को 
मैंने संभावनाओं का जो चार्ट बनाया था, उसमें 'ग' खंड के घटनाक्रम को घटित होने की संभावना 
अधिक माना था। उसमें यह था कि सत्याग्रह के कारण बंदियों की रिहाई नहीं होगी, आसन्न चुनाव नहीं 
होंगे। पर मैंने यह संभावना भी की थी कि श्रीमती गांधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और 
सत्याग्रह प्रारंभ होने के पहले सामूहिक रूप से बंदियों को रिहा करके सत्याग्रह की मन:स्थिति पर पूर्व 
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प्रहार कर सकती हें । श्रीमती गांधी के भाषण के कार्यक्रम से मुझे लगा कि शायद घटनाक्रम यह मोड़ लेने 
जा रहा है। 

सत्याग्रह को तैयारी के समाचार काफी उत्साहवर्धक हें । सत्याग्रह के लक्ष्य हैं-(1) आपातस्थिति 
हटाओ, (2) बंदियों को रिहा करो, (3) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठनों पर से प्रतिबंध 
हटाओ, (4) प्रेस को स्वतंत्रता पर लगाए गए अंकुश--सेंसरशिप को हटाओ। इनमें से जो सबसे ज्यादा 
जन-सहानुभूति पैदा करती है वह है--बंदियों को रिहा करो। अगर सरकार स्वयं ही यह करती है तो 
सत्याग्रह की एक प्रबल माँग खत्म हो जाएगी | लेकिन बंदियों की रिहाई की संभावना से मैं कुछ चिंतित 
हो गया हूँ। अपने मित्र के साथ विचार करते हुए मैंने कहा, “इस समय की रिहाई वैसी ही अपमानजनक 
होगी जैसी सन्‌ 1962 में चीनियों की वापसी थी। वे जहाँ से चाहते थे, हट गए और जहाँ बने रहना चाहते 
थे, बने रहे ।' 

अब तक सरकार ने देश और दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि जे.पी. व अन्य नेता तथा 
हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, परंतु कहीं से किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। प्रस्तावित सत्याग्रह 
शांतिपूर्ण, पर शक्तिशाली विरोध होगा। हमारी धातु कसौटी पर होगी। हमारी रिहाई हमसे यह अवसर 
छीन लेगी। आज रात मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान्‌! श्रीमती गांधी बंदियों को रिहाई करने का कार्यक्रम 
न चलाएँ। 

सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के फैसले पर पुनर्विचार आरंभ किया। 


मंगलवार, 11 नवंबर 

विद्यार्थी परिषद्‌ के चार कार्यकर्ता स्थानीय अशोक होटल में लोक संघर्ष सम्रिति के परचे बाँटते 
हुए शुक्रवार, 7 नवंबर को पकड़े गए। आज वे जेल लाए गए। होटल को इसलिए चुना गया, क्योंकि 
राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रतिनिधि कर्नाटक प्रवास के सिलसिले में वहीं set हुए हैं। मुझे पता चला है कि 
प्रतिनिधियों को दिल्ली में और बाद में बंगलौर में लोक संघर्ष समिति का काफी साहित्य दिया गया है। 
देश के जिस भी भाग में वे गए, उन्होंने आपातस्थिति के व्यापक विरोध का प्रदर्शन देखा। 

अधिकारी क्रुद्ध हैं और उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक है । वे विश्व जनमत को कई महीने से यह 
बताते रहे हैं कि आपातस्थिति का कहीं विरोध नहीं है और यह काफी लोकप्रिय है रष्ट्रमंडलीय सांसदों 
के सम्मेलन के समय किए गए प्रदर्शन ने इस भ्रम का पर्दाफाश कर दिया। 

कानून के मुताबिक इन विद्यार्थियों को चौबीस घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना 
चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय उन्हें गुप्तचर पुलिस को सौंप दिया गया। विद्यार्थियों के 
साथ तीसरे दरजे के पुलिस हथकंडों का प्रयोग यह जानकारी लेने के लिए किया गया कि उक्त साहित्य 
का असली स्रोत कहाँ है। 10 नवंबर को इनमें से एक को माँ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्च 
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न्यायालय में दायर कर दी। इसने सरकार को बाध्य किया | इसलिए आज इन छात्रों को मीसा में गिरफ्तार 
करके जेल में लाया गया | 

8 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुप्रचारित भाषण दिया | जिस तरह को उत्कंठा जाग्रत्‌ करके यह 
भाषण आया, उसके कारण भाषण का कथ्य अपने आपमें फीका और महत्त्वहीन था। हमें थोडी राहत 
मिली, यह जानकर कि रिहाई नहीं होनेवाली और सत्याग्रह यथा कार्यक्रम होगा । लोक संघर्ष समिति के 
सचिव श्री रवींद्र वर्मा ने इंदिरा गांधी को पहले ही इसकी सूचना दे दी है कि 14 नवंबर से देशव्यापी 
सत्याग्रह प्रारंभ हो रहा है। 

अपने भाषण में श्रीमती गांधी ने आपातस्थिति को “एक कड़वी दवाई' कहा और बताया कि देश 
के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह देना जरूरी था। उन्होंने इसकी उपलब्धियाँ बताई। कहा कि अनुशासन 
पैदा हुआ है। हड़तालें खत्म हो गई। सवाल यह है कि जनता को दृष्टि से स्वास्थ्य हम किसे कहेंगे ? | 
इसका निर्णय कौन करेगा? नेपोलियन से हिटलर तक और मुसोलिनी से फ्रेंको तक तमाम तानाशाहों ने ! 
स्वतंत्रता को अस्वास्थ्यकर और विरोध को बीमारी माना है । उन सबने अपने को ही देश के भले-बुरे का 
निर्णय करने का अकेला अधिकारी माना। इंदिरा गांधी उनसे जुदा नहीं हैं। नेपोलियन के लिए कहा जाता 
हे कि एक बार स्नान करते हुए उसने अपने एक सहायक से पूछा कि कहते हैं, इंग्लैंड में विरोध है । क्या 
वाकई है ? में अब तक समझ नहीं सका हूँ कि विपक्ष से आखिर क्या भला होता है । फ्रांस में तो एक पार्टी 
है और एक लोक इच्छा है (पत्रकारों के बारे में उसकी राय थी कि पत्रकार शिकायत का पुतला होता है 
और एक हजार की फौज से भी ज्यादा चार अखबारों का डर होता है) | 

जब मुसोलिनी ने सत्ता सँभाली तो उसने कहा कि सच यह है कि मनुष्य स्वतंत्रताओं से तंग आ 
गया है। यह इन्हें कुछ ज्यादा ही मिल गई। जनता को जो शब्द आज ज्यादा प्रभावी लगते हैं, वे हैं- 
' अनुशासन' और 'व्यवस्था'। 

लोकतंत्र के बारे में हिटलर की अपमानजनक धारणा बहुज्ञात है। उसकी राजनीतिक नैतिकता की 
अवधारणा बहुत सीधी-सादी है। 'मीनकैंफ' में उसने लिखा है कि सफलता ही व्यावहारिक जगत्‌ में 
सही या गलत का असली निर्णायक है। लेकिन वह भी युद्ध-पिपासु कहे जाने पर चिढ़ता था--' मेरा यह 
बार-बार कहकर अपमान किया जाता है कि में युद्ध चाहता हूँ। क्या मैं मूर्ख हूँ युद्ध से कोई निपटारा 
नहीं होगा।' 

श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध भी इसी तरह के हैं । जैसे हिटलर युद्ध इसलिए नहीं चाहता था कि 
इससे किसी समस्या का निपटारा नहीं हुआ करता, उसी तरह श्रीमती गांधी तानाशाही से यह कहकर 


इसके प्रति अपनी नफरत जाहिर करती हैं कि भारत जैसे बड़े देश की समस्याओं का इलाज तानाशाही से 
नहीं हो सकता। 
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बृहस्पतिवार, 13 नवंबर 

आज के समाचार-पत्रो में हमारे लिए चकित कर देनेवाला एक रहस्यमय समाचार था। पी.टी.आई. 
की खबर थी कि जे.पी. को चंडीगढ़ से पैरोल पर छोड़ दिया गया है। हमने अधिक जानने के लिए 
आकाशवाणी की खबर सुनी | इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। इतना भी नहीं जितना समाचार-पत्रों में कहा 
गया। हमने फिर अपने ट्रांजिस्टर पर बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका लगाया। दोनों ने जे.पी. की 
रिहाई की खबर दी; पर 'पैरोल' शब्द का प्रयोग नहीं था। बी.बी.सी. ने कहा कि कदाचित्‌ स्वास्थ्य के 
कारण उन्हें रिहा किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि बताते हुए इसमें टिप्पणी को गई कि शायद 
सरकार चिंतित थी कि अगर जेल में उन्हें कुछ हो गया तो देश में इसकी प्रतिक्रिया होगी। वॉयस ऑफ 
अमेरिका ने भी स्वास्थ्य ही कारण बताया। हमने दिल्ली के पते पर एक तार दिया और स्वास्थ्य के प्रति 
चिंतायुक्त जिज्ञासा व्यक्त को | 


शुक्रवार, 14 नवंबर 

आज सत्याग्रह के श्रीगणेश का दिन है। लोक संघर्ष समिति के परिपत्र के मुताबिक आज का दिन 
उपवास और प्रार्थना का दिन है। बंगलौर जेल के सभी राजनीतिक बंदियों ने आज चौबीस घंटे उपवास 
रखने की लिखित सूचना भेज दी है। 

हमें पता चला कि बंगलौर में सत्याग्रह कार्यक्रम भव्य रूप से सफल रहा | छह से आठ सत्याग्रहियों 
ने आठ स्थानों पर सत्याग्रह किया। कुल पचास लोगों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह देखने के लिए बड़ी 
संख्या में लोग उपस्थित थे। राज्य विधान परिषद्‌ में संगठन कांग्रेस के नेता श्री रामकृष्ण हेगड़े ने बैंक 
चौक पर सत्याग्रह किया । गिरफ्तार सत्याग्रहियों के कल जेल पहुँचने की संभावना है । लेकिन सत्याग्रहियों 
के दो जत्थे शाम को ही पहुँच गए। यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। इनको संख्या अट्ठाईस थी। 


बंगलौर जिले के डोडा बालपुर के ये थे। 
एक चिंताजनक समाचार है कि जे.पी. की दशा गंभीर है। उनकी रिहाई का यही एक कारण मुझे 
प्रतीत होता है। 


आज नेहरू जयंती है । मैंने हाल में ही डी.एफ. कराका लिखित नेहरू की जीवनी ' द लोटस ईटर 
ऑफ कश्मीर! पढ़ा है । इसमें सन्‌ 1936 के लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण दिया गया है। उसका 
एक उद्धरण आज की स्थिति के लिए भी बहुत प्रासंगिक है-- 

' साथियो ! मनोविज्ञान में दिलचस्पी रखने के कारण मैं यह देखता रहा हूँ कि नैतिक व बौद्धिक 
हास की प्रक्रिया कैसे बढती है और पहले से कहीं ज्यादा गहराई से मैंने अनुभव किया है कि कैसे 
एकतंत्री शासन भ्रष्ट, विकृत और अभद्र बनाता है। | 

“एक बात मैं अवश्य कहूँगा, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान्‌ चीज है, वह है 
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भारत में नागरिक स्वतंत्रता का हनन। | 

“जिस सरकार को दंड संहिता के संशोधनों और ऐसे कानूनों पर निर्भर रहना पडता है, जो प्रेस 
और साहित्य का दमन करती है, जो सैकड़ों संगठनों पर प्रतिबंध लगाती है, जो लोगों को बिना मुकदमा 
चलाए जेलों में बंद रखती है और ऐसे अनेक कृत्य करती है, जो आज भारत में हो रहे हैं, उसे बने रहने 
का तनिक भी न्यायोचित अधिकार नहीं है। 

“मैं इन स्थितियों से कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और फिर भी आज अपने बहुत से 
देशवासियों को इसके बारे में उदासीन देखता हूँ। कुछ तो उनका समर्थन तक करते हैं, कुछ कगार पर 
बैठने को ललित कला में माहिर हो गए हैं और जब महत्त्वपूर्ण सवालों पर बहस होती है तो वे तटस्थ 
भाव धारण कर लेते हैं।' 

नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रेस के दमन, संगठनों पर पाबंदी, बिना मुकदमे चलाए लोगों के जेल 
में डालने के आधार पर नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के लिए कायल रहने का रत्ती भर न्यायोचित अधिकार 
नहीं माना था। सन्‌ 1936 में ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया वह सब आज की सरकार द्वारा किए गए 
कार्यों की तुलना में बहुत कम थे। 

नेहरू ने नेतिक और बौद्धिक हास तथा एकतावादी सत्ता के विकृतीकरण पर निराशा व्यक्त की 
थी। उन्होंने इसपर दुःख व्यक्त किया था कि जब सबकुछ हो रहा था तब कुछ लोग कगार पर तटस्थ 
बैठकर ललित कला की महारत हासिल कर रहे थे। अगर आज वह होते तो उन कांग्रेसजनों को देखकर 
क्या सोचते, जब अधिसंख्य कांग्रेसजन अपनी अप्रसन्नता निजी बातचीत में प्रकट करते हैं, किंतु प्रकटतः | 
एक-दूसरे से बढ़कर ढोंगी समर्थन में प्रशस्ति करते हैं। | 

इन छह महीनों के पाप केवल श्रीमती इंदिरा गांधी के पाप नहीं हैं। यह उन सब कांग्रेसियों का | 
सामूहिक अपराध है जिन्होंने श्रीमती गांधी की नीतियों का सक्रियतापूर्वक समर्थन किया और साथ ही 
उनका भी जिन्होंने इस स्थिति में मौन सहमति प्रदर्शित की । द्रौपदी के चीर-हरण के लिए द्रोणाचार्य और 
भीष्म भी उतने ही जिम्मेदार थे जितने दुर्योधन और दुःशासन । 


शनिवार, 15 नवंबर 


कल बंगलौर में गिरफ्तार किए गए सत्याग्रही आज जेल में लाए गए। उन्हें भारत सुरक्षा अधिनियम 
के तहत बंदी बनाया गया। श्री रामकृष्ण हेगड़े को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर छोड़ दिया गया। यह इस 
राज्य में संगठन कांग्रेस के प्रति सरकार की नीति का परिचायक है। कल एक अन्य जत्थे का नेतृत्व 
करनेवाले बंगलौर के जनसंघ नेता श्री स्वेताद्री ने बताया कि मद्रास में द्रमुक कार्यकर्ताओं ने जे.पी. के 
चित्र के साथ यह लिखकर पोस्टर लगाया कि वे बीमारी के कारण रिहा किए गए। 
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रविवार, 16 नवंबर 

सत्याग्रह का वातावरण उत्साहजनक है । कन्नड का नारा मैं बराबर सुन रहा हूँ । सुब्बैया मुझे 
उसका अर्थ समझाते हैं। वे बात तो 20 सूत्री की करते हैं, व्यवहार 420 का है और सबके लिए यह 
“टिक-20' है। 

आज मीसा में पुनः संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया। यह सरकार को यह 
अधिकार देता है कि न्यायालय द्वारा छोड़े गए बंदियों को वह पुन: गिरफ्तार कर सकती है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बहुत विद्वत्तापूर्ण अपनी इस पुस्तक ' टोटल वार' में लेखक कालवोकोरेसी 
और गे fae ने नाजी जर्मनी में न्यायालयों की कार्यविधि पर इस प्रकार टिप्पणी की है-- 

“न्याय धोखा हो गया था। हिटलर कहता था, यह शासन करने का साधन है। राज्य के गुप्त 
अधिकारों के सिद्धांत से अवैधता को वैध कर दिया जाता था। एक अधिवक्ता, जो अपने फटीक को 
न्यायालय से छुड़ा लाता था, देखता था कि निकलते ही पुलिस ने उसे फिर बंदी कर लिया।' 


सोमवार, 17 नवंबर 

बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका ने जे.पी. के दिल्ली पहुँचने पर प्रेस के समक्ष की गई 
टिप्पणी प्रसारित की। जे.पी. ने अपनी माँगें दोहराई कि आपातस्थिति हटाई जाए, बंदियों को रिहा किया 
जाए, प्रेस पर से पाबंदी हटाई जाए और नागरिक स्वतंत्रता को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना 
आपातस्थिति हटाए आसन्न चुनावों को कराना व्यर्थ होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ 
उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और शांतिपूर्ण था। 

शाम को श्री रामा जोइस हमसे मिले। उन्होंने बताया कि वाजपेयी का 'स्लिप्ड डिस्क का 
ऑपरेशन हुआ है। यह एक बड़ा ऑपरेशन था। सुबह 7.30 से दोपहर 2 बजे तक चला। दो दिन पहले 
वाजपेयी भी 'पैरोल' पर रिहा किए गए। जोइस ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। हमने अटलजी को 
एक तार भेजकर शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना की। 


बृहस्पतिवार, 20 नवंबर 

आज दीपावली बधाई के चार कार्ड मिले। उनपर पता था--आडवाणी, द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी, 
नई दिल्ली। ये गुजरात से भेजे गए थे। प्रधानमंत्री सचिवालय ने ये कार्ड कर्नाटक सरकार को भेजे। 
उन्होंने जेल अधिकारियों को मुझे देने के लिए भेजा। जिन्होंने ये बधाई-पत्र भेजे हैं वे यह तो जानते हैं कि 
आजकल मैं श्रीमती गांधी के आतिथ्य का आनंद ले रहा हूँ; पर वे अतिथिशाला का पता नहीं जानते थे, 
इसलिए उन्होंने सोचा कि कार्ड आतिथेय को ही क्यों न भेज दिया जाए। कुछ भी हो, मैं इसके लिए 
आभारी हूँ कि कार्ड मेरे लिए पुनः प्रेषित किए गए । 
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हमारे पास भारत सरकार का एक पत्र आया है, जिसमें कहा गया है कि आपातस्थिति के सुचारु 

अनुपालन के लिए हमारी नजरबंदी का जारी रहना आवश्यक है। इस सूचना-पत्र से एक औपचारिकता 

पूरी हो गई। श्री मधु दंडवते ने अपनी व्यंग्य-विशेषता का उपयोग करते हुए यह सूचना-पत्र प्राप्त किया। 

प्राप्ति स्वीकृति की प्रति पर लिख दिया कि ' श्रीमती गांधी ने अपने जन्मदिवस पर हमें जो बधाई- भेंट दी 

है उसके लिए प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद !' उन्होंने जेल अधिकारियों से इसे गृह मंत्रालय में भेजने के 

लिए निवेदन किया। 14 नवंबर श्रीमती गांधी का जन्मदिवस है। 


शनिवार, 22 नवंबर 

श्यामनंदन मिश्र और मधु दंडवते को प्राप्त हुई लोकसभा बुलेटिन में यह सूचना थी कि श्री 
जगन्नाथ राव जोशी मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिये गए हैं। उन्हें सत्याग्रह चालू होने के तीन दिन 
पहले 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। 

हमें पता चला है कि गिरफ्तारी के पहले गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में गृहमंत्री 
श्री ब्रह्मानंद रेड्डी से जबरदस्त झड़प हुई थी। यह बैठक चार-पाँच घंटे चली। श्री जोशी और कृष्णकांत 
ने गृहमंत्री को नज़रबंदों की देखभाल और स्वास्थ्य की चर्चा के बारे में सरकारी असत्य प्रचार को लेकर 
आड़े हाथों लिया। यह महत्त्व की बात है कि यह बैठक भी 7 नवंबर को हुई थी। इसी दिन गृहमंत्री ने 
धृष्टतापूर्वक कहा था कि सभी नजरबंदी मजे में हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक है। क्या वे जे.पी. की 
चिंताजनक स्थिति से उस समय अनभिज्ञ थे? अगर अनभिज्ञ थे तो गृहमंत्री रहने के काबिल नहीं हैं । और 
अगर जानते थे तो संसदीय कमेटी में जान-बूझकर झूठ बोलने के अपराधी हैं। 

हमें पता चला है कि कल वीरेंद्र पाटिल ने सत्याग्रह किया। बैंक चौक पर सत्याग्रह के समय 


जबरदस्त भीड़ और उत्साह था। लेकिन विपक्ष को विभाजित करने की नीति के तहत श्री पाटिल को थाने 
ले जाकर छोड़ दिया गया। 


सोमवार, 24 नवंबर 


जेल अधीक्षक ने आज हमें बताया कि जे.पी. की रिहाई के दिन हमारे द्वारा उन्हें भेजे गए तार को 
सरकार ने आज अर्थात्‌ ग्यारह दिन बाद भेजने की स्वीकृति दी। जे.पी. के स्वास्थ्य के बारे में भेजे गए 
तार को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। 

हमने जेल अधीक्षक को बताया कि अब इस तार को दिल्ली भेजने का कोई अर्थ नहीं । जे.पी. 
दिल्ली आ गए हैं। हमने तार का प्रारूप फिर से बनाया और जसलोक अस्पताल के पते पर भेजा। हमें 
बताया गया है कि यह दूसरे दिन ही भेज दिया जाएगा। 

प्रधानमंत्री द्वारा प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की एक रैली को दिल्ली में संबोधित करने की 
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खबर अखबार में थी। खबर में श्रीमती गांधी की इस उक्ति का भी उल्लेख है कि परचे बाँटना कोई 
बहादुरी का काम नहीं है। यह टिप्पणी बड़ी विचित्र है। क्या वह सत्याग्रह में सामान्य पट पर परचे बाँटने 
पर दिए गए जोर के संदर्भ में यह कह रही थीं, यानी इस सम्मेलन स्थल पर ही कोई घटना घटी थी ? 


मंगलवार, 25 नवंबर 

उक्त प्रश्न का उत्तर बी.बी.सी. से मिला। समाचार में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षकों के सम्मेलन 
में जब श्रीमती गांधी बोल रही थीं तो एक विरोध प्रदर्शन हुआ। उसमें चार लोग गिरफ्तार हुए। श्रीमती 
गांधी इसी घटना पर बरसी थीं। 

समाचार छपा है कि जसलोक अस्पताल में जे.पी. का ऑपरेशन हुआ है । एक “बॉक्स आइटम में 
यह भी छपा है कि प्रधानमंत्री ने श्री उमाशंकर दीक्षित को जे.पी. के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के 
लिए भेजा है। आकाशवाणी से एक भी शब्द नहीं कहा गया। अब तक सरकारी माध्यमों से जे.पी. के 
स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। l 

दूसरी महत्त्वपूर्ण खबर सूरत नगरपालिका में जनता मोर्चे की विजय की है । हितेंद्र देसाई के सत्ता 
काँग्रेस में जाने और उनके प्रदेश कांग्रेस (सत्ता) के अध्यक्ष बनाए जाने के कारण बहुत सी अटकलबाजियाँ 
की गई कि संगठन कांग्रेस के बहुत से लोग सत्ता कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं। हितेंद्र भाई सूरत के ही 
निवासी हैं। श्री हितेंद्र देसाई और माधवसिंह सोलंकी ने एक संयुक्त वक्तव्य देकर सूरत और बड़ौदा 
नगरपालिका में कांग्रेस (सत्ता) के भारी बहुमत से विजयी होने का पक्का विश्वास प्रकट किया था और 
कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल इस चुनाव को अपने मंत्रिमंडल में लोक-विश्वास . 
की कसौटी मानने की चुनौती स्वीकार करें। उन्होंने गर्वोक्ति की थी कि यदि उन्होंने त्यागपत्र दिया तो 
सबसे पहले माल्यार्पण करनेवाले वे होंगे। सूरत ने सत्ता कांग्रेस के मुँह पर करारी चपत लगाई है। 


बुधवार, 26 नवंबर 

गुजरात में सत्ता कांग्रेस को एक और हार हुई। अखबार में खबर है कि जनता पार्टी बड़ौदा 
नगरपालिका चुनाव भी जीत गई। 

27 नवंबर कमला का जन्मदिवस है । मैंने तीन बधाई तार लिखे, एक कमला और दो बड़ौदा एवं 
सूरत की विजय के लिए। मैंने स्वयं जाकर जेल ऑफिस में ये दिए। बाद में मुझे बताया गया कि सूरतः 
ओर बड़ौदावाले तारों के भेजे जाने की अनुमति नहीं दी गई। केवल तीसरा तार भेजा गया। 

शाम को संतोष हेगडे ने हमें बताया कि उच्च न्यायालय प्राथमिक आपत्ति पर अपना निर्णय 


शुक्रवार को देगा। 
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बृहस्पतिवार, 27 नवंबर 

शाम को जो हमसे मिले उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर बंबई में थे वह जे.पी. के चिंताजनक 
स्वास्थ्य से काफी परेशान हैं। वह कहते हैं, उनकी दशा गंभीर है। हम लोगों को गिरफ्तार सत्याग्रहियों से 
पता चला कि भाई राजेश्वर प्रसाद प्रथम सप्ताह में जे.पी. से मिले थे और उनकी गंभीर रुग्णावस्था को 
देखकर काफी चिंतित थे। 9 नवंबर को बिना जे.पी. को बताए उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र 
लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, ' मुझे गहरी आशंका है कि यदि जे.पी. के स्वास्थ्य की दशा इसी तरह 
बिगड़ती रही तो वे एक-दो महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इससे गहरी चिंता व्याप्त हो गई है। मैंने 
अपनी चिंता को चर्चा जे.पी. से नहीं की और न ही उन्हें यह बताया कि मैं आपको पत्र लिखने वाला हूँ । 
लेकिन मुझे स्थिति को जानकारी से आपको अवश्य परिचित कराना चाहिए, ताकि आप अपना आकलन 
कर सकें। हमारे परिवार के लिए तो यह त्रासदायक घटना होगी ही, यह आपके निर्णय करने का प्रश्‍न है 

कि क्या जे.पी. का जेल में दिवंगत होना सरकार के हित में होगा ?' 

11 नवंबर को जे.पी. रिहा कर दिए गए। स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी श्री प्रसाद से इसपर सहमत 
थीं कि यदि जे.पी. जेल में दिवंगत होते हैं तो यह सरकार के हित में नहीं होगा। उदारता या मानवीय 


संवेदना के कारण जे.पी. रिहा नहीं किए गए। प्रेरणा शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की थी। यह जले पर नमक 
छिड़्कना था। 


शुक्रवार, 28 नवंबर 


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका पर सरकार द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्ति पर अपना 
निर्णय आज दिया। न्यायालय ने आपत्ति को अमान्य कर दिया और कहा कि हमारी याचिका विचारणीय 
है। अपने पूर्ववर्ती आदेश में न्यायालय ने आपत्ति पर निर्भर करने के पहले छह प्रश्नों पर विचार करने की 
आवश्यकता बताई थी। 

प्रथम दो प्रश्‍न आपातस्थिति की वैधानिकता यायालय द्वारा परखे जाने के बारे में थे। उच्च 
न्यायालय का निर्णय था कि आपातस्थिति की वैधता का सवाल न्यायालय के दायरे के बाहर है। इसने 
अपना निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर द्वारा भूतनाथ के केस पर दिए गए फैसले 
पर आधारित किया। इससे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह तर्क दिया गया था कि कोई वास्तविक 
आपातस्थिति नहीं है। फिर भी आपातस्थिति वापस नहीं ली गई। परिणाम है मौलिक अधिकारों पर 
संवैधानिक कुठाराघात। हमारे विचार में यह राजनीतिक है। यह न्याय मुद्दा नहीं है। इसकी अपील 
चुनाव में होगी, न्यायालय में नहीं । 


उच्च न्यायालय ने हमारा यह तर्क नहीं माना कि इसी निर्णय में यह माना गया है कि कुछ 
स्थितियों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा था, 
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मूलत: संवैधानिक है, लेकिन राजनीतिक प्रश्न का रूप ग्रहण कर लेती है तो इसे न्यायालय में उठाया जा 
सकता है। इसपर निर्णय करना न्यायालय की अधिकार सीमा में होगा।' 

बिना स्पष्टीकरण दिए निर्णय में सपाट ढंग से कह दिया गया कि हमारे मत में ऊपर के वाक्य 
न्यायमूर्ति के इस कथन के कि आपातस्थिति न्यायोचित नहीं है, परिणाम को किसी भी तरह प्रभावित नहीं 
करती। 

आपातकाल की वैधता के ऊपर हमारे प्रहार के दो प्रमुख मुद्दे थे। पहला तो यह कि यह गैर- 
कानूनी है और दूसरा यह संविधान की धारा 47 (1) का उल्लंघन करता हैं जिसमें कहा गया है कि 
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति अपने आप कोई निर्णय लेता है 
अथवा अकेले प्रधानमंत्री की सलाह पर (जैसा कि आपातस्थिति की घोषणा में किया गया है) निर्णय 
लेता है तो वह संवैधानिक दृष्टि से अवैध कार्य कर रहा है। 

यह महत्त्वपूर्ण है कि न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार नहीं किया। इसने सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा घोषित कानूनी स्थिति को मात्र दोहराया है कि धारा 74(1) को यह अनिवार्यता है कि मंत्रिमंडल की 
सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार्य है। न्यायालय ने इसका भी उल्लेख किया है कि 
याचिकाकर्ताओं के इस कथन के, कि राष्ट्रपति ने बिना मंत्रिपरिषद्‌ को सलाह के इसकी घोषणा की, 
जवाब में भारत सरकार की ओर से दिए गए प्रति हलफनामे में इसका विशेष रूप से खंडन नहीं किया 
गया है। लेकिन संविधान की धारा 74(2) के अनुसार न्यायालय सरकार से यह पूछ नहीं सकता कि 
उन्होंने मंत्रिपरिषद्‌ की सलाह से यहं फैसला किया है या नहीं । निर्णय में कहा गया है कि दूसरे शब्दों में 
यह धारा उसे न्यायोचित होने से बचाती है। और यदि 74(1) का उल्लंघन भी हुआ तो उसका इलाज 
न्यायालय के पास नहीं, कहीं और है। संकेत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की ओर हो सकता है। 

इस तरह पहले दो प्रश्न के उत्तर में न्यायालय का निर्णय था कि आपातस्थिति की वैधता न्यायोचित 
नहीं है। 

अगले दो प्रश्न 38वें और 39वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हैं। इनके उत्तर देने की 
आवश्यकता तब खड़ी होती जब पहले दो के उत्तर नकारात्मक नहीं होते | इस मामले में न्यायालय का मत 
था कि इसपर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम दो प्रश्नों के आधार पर ही हमारी याचिका को 
विचारार्थ स्वीकार किया गया। सवाल यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा धारा 359(1) के अंतर्गत वर्जित कर 
दिए जाने के बावजूद क्या मीसा बंदी उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है ? 

न्यायालय का निर्णय है--हाँ, कर सकता है। निर्णय से संबद्ध अंश इस प्रकार हैं--संविधान की 
धारा 22 और 22 के मौलिक अधिकारों के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाने के बावजूद यह 
न्यायालय इसका परीक्षण कर सकता है कि नज़रबंदी आदेश- 

1. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के उन प्रावधानों के मुताबिक है या नहीं, जिसमें इसके उपयोग की 
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है. 
N 
पूर्व शर्तों की प्राप्ति का उल्लेख है (लेकिन उन प्रावधानों का नहीं जो पद्धति के अंशमात्र हैं), 
2. असदवायी, 
3. क्या नज़रबंद करनेवाले अधिकारी ने संगत सामग्री के आधार पर अपने को संतुष्ट कर लिया 
है कि नज़रबंदी आदेश आवश्यक है ? 
सरकारी वकील ने अपील की अनुमति चाही | स्वीकृति दे दी गई। उन्होंने न्यायालय की कार्यवाही 
स्थगित करने की भी माँग की । लेकिन न्यायालय ने इनकार कर दिया। मुकदमा 10 दिसंबर तक के लिए 
स्थगित कर दिया गया। 
बी.बी.सी. ने 'न्यू स्टेट्समैन' में प्रकाशित श्रमिक दल के सांसद के एक लेख का ब्योरा प्रसारित 
किया। ये सांसद भारत में राष्ट्रमंडल के संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के संदर्भ में भारत आए थे। लेख 
में भारत को स्थिति की कड़ी आलोचना की गई है। लेखक ने स्वयं अपने अनुभव बताए। 


74 * नज़रबंद लोकतंत्र 


सोमवार, 1 दिसंबर 
श्रीमती गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया है। पत्रों ने इसे प्रथम पृष्ठ पर छापा। श्री 
उमाशंकर दीक्षित के चले जाने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पर सरदार स्वर्णसिंह के हट जाने पर आश्चर्य 
हुआ। वह तो सभी मौसम के व्यक्ति माने जाते थे। उनके त्यागपत्र के अनेक कारण दिए जा रहे हैं। एक 
यह है कि आपातस्थिति में घटित घटनाओं से वह दु:खी थे, इसलिए श्रीमती गांधी की नजरों से वह उतर 
TM दूसरा यह है कि वह श्रीमती गांधी के प्रति उतने ही आस्थावान्‌ हैं, लेकिन श्रीमती गांधी कुछ उन 
जैसे वरिष्ठ मंत्रियों किंतु कम प्रतिबद्ध को हटाना चाहती हैं; इसको सुपाच्य बनाने के लिए उन्हें भी हटाया 
गया। ' इंडियन एक्सप्रेस' में आज फिर एक चतुराई भरी खबर है- श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा के बारे में | 
अबू के जुड़वें की यह टिप्पणी मजेदार है। वे कहते हैं, “बहुगुणा को जाना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 
आंतरिक स्थिति में वह हस्तक्षेप कर रहे थे।' 
हमें उत्तर कनाड़ा से खबर मिली है कि वहाँ डी.आई.आर. में गिरफ्तार सत्याग्रहियों को सामान्यतया 
रिहा किया जा रहा है। एक मामले में एक सत्याग्रही ने यह कबूल किया कि सूची के सत्रह नारे उसने 
लगाए। इनमें हैं-जे.पी.-जिंदाबाद, इंदिरा गांधी--असत्यवादी, आपातस्थिति हाय-हाय ! मजिस्ट्रेट ने 
कहा कि इन नारों को लगाना भारत रक्षा अधिनियम के तहत जुर्म नहीं है। 


बृहस्पतिवार, 4 दिसंबर 


रात 9 बजे आकाशवाणी से जे.पी. के नज़रबंदी के आदेश को रद्द करने की खबर सुनाई गई। 


उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन इसका स्वागत है। जे.पी. के बारे में औपचारिक-अनोपचारिक सभी खबरें 
चिंता पैदा करती हैं। 
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हह 


क समय के हस्ताक्षर + 75 


शुक्रवार, 5 दिसंबर 

7 दिसंबर को अर्थात्‌ दो दिन बाद बालासाहन देवरस साठ वर्ष पार कर रहे होंगे । जेल के मित्रों ने 
इस अवसर पर एक मिलन का और उसमें प्रार्थना का कार्यक्रम बनाया है। सत्याग्रह करके आनेवाले लोग 
बता रहे हैं कि उस दिन जेल में बाँटने के लिए बाहर से मिठाइयाँ आएँगी | इसी बीच लोक संघर्ष समिति 
का एक परिपत्र मिला। इसके अनुसार 7 दिसंबर को देश भर में जे.पी. के स्वास्थ्य के लिए देशव्यापी 
प्रार्थना का कार्यक्रम होगा। हमने दोनों कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने का निर्णय किया। लेकिन जो लोग 
बाहर से मिठाई भेजने वाले थे उन्हें कह दिया गया है कि मिठाई न भेजें। : 


शनिवार, 6 दिसंबर 

एम.ए. के छात्र रघुपति को पुलिस की हिरासत में सात दिन रखने के बाद आज जेल लाया गया 
है। इस बीच उसे पुलिस ने बर्बर उत्पीड़न का शिकार बनाया | पुलिस अधिकारी. लोक संघर्ष समिति के 
साहित्य के स्रोत का पता लगाने में बिलकुल विफल रहे थे। इसलिए जो भी यह साहित्य बाँटता नजर 
आता, पुलिस उसे पकड़कर उत्पीड़ित करती है। रघुपति को रविवार 30 नवंबर को पकड़ा गया। कानून 
के अनुसार उसे मजिस्ट्रेट के सामने 1 दिसंबर को प्रस्तुत करना चाहिए था; लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं 
किया। रघुपति के पिता रामा जोइस से मिले और उनकी सलाह पर. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्च 
न्यायालय में दायर की छह दिन बाद जब उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका पर विचार किया, सरकारी 
वकील ने उसके गिरफ्तार किए जाने से इनकार किया। जब रामा जोइस ने सरकारी वकील के कथन की. 
सत्यता को चुनौती दी तब वकील ने कहा कि संबद्ध पुलिस अधिकारी 4.45 बजे (न्यायालय उठ जाने के 
बाद) जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। न्यायालय ने 5 बजे तक बैठने का निर्णय किया। पुलिस 
निरीक्षक आया और उसने सीधे कह दिया कि रघुपति को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन सबसे 
विचित्र बात यह हुई कि आज रघुपति को जेल लाया गया | उसके शरीर पर जगह-जगह पिटाई के निशान 
हैं । उसके आरोप-पत्र में कहा गया है कि 30 की रात 10 बजे परचा बाँटते हुए और नारा लगाते हुए उसे 
पकड़ा गया। जोइस शाम को जेल में आए। उन्होंने रघुपति का पूरा बयान लिया। अब उनका विचार उस 
पुलिस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय की मानहानि का दावा करने का है जिसने न्यायालय को झूठी 


जानकारी दी। 


रविवार, 7 दिसंबर 
जेल में एक सभा हुई। जे.पी. के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना हुई। उपनिषद्‌ और कुरान का पाठ 


हुआ। भक्ति संगीत का गायन हुआ। श्याम बाबू ने सभा को संबोधित किया और जे.पी. के लिए 
श्रद्धाभाव प्रकट Tru! उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बालासाहब देवरस के 61वें 
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N 


जन्मदिवस का भी उल्लेख किया और कहा कि ईश्वर देश की सेवा के लिए उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। 
इससे पहले बालासाहब को यरवदा जेल में श्याम बाबू, मधु दंडवते और मैंने मिलकर बधाई तार भेज 
दिया था। बंगलौर के संघचालक श्री नरसिंहाचार ने सभी स्वयंसेवकों की ओर से दूसरा तार भेजा। 


सोमवार, 8 दिसंबर 

अखबारों में खबर है कि जे.पी. कल रात दिल की बीमारी से पीड़ित हुए। दोपहर 2 बजे की 
बुलेटिन में भी आज सुबह जे.पी. के श्वास की कठिनाई की खबर आई। लेकिन बाद में वह ठीक रहे। 

आकाशवाणी ने प्रसारित किया कि प्रेस के बारे में तीन अध्यादेश जारी किए गए। एक अध्यादेश 
से प्रेस परिषद्‌ का विघटन कर दिया गया, दूसरे अध्यादेश से संसद्‌ की कार्यवाही आदि की खबर देने के 
मामले में मानहानि के मामले में उपलब्ध प्रतिरक्षा को समाप्त कर दिया गया और तीसरा अध्यादेश सबसे 
भयानक है। यह अध्यादेश सरकार को आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर कार्रवाई करने का 
अधिकार देता है। 

इन अध्यादेशों पर राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने पश्चिम एशिया के प्रवास के दौरान 


हस्ताक्षर किए। एक व्यक्ति इन अध्यादेशों के दस्तावेज लेकर गया और उनपर हस्ताक्षर कराकर ले 
आया। 


मंगलवार, 9 दिसंबर 

आज मैंने बहुचर्चित पुस्तक "फ्रीडम एट मिडनाइट' पढ़ी। इसके लेखक लेरी कोलिन्स और 
डोमिनिक किपेरे हैं। केवल पठनीयता की दृष्टि से यह पुस्तक प्रथम कोटि की है। यह उपन्यास जैसी 
गतिशील है। लेकिन दुःखद तथ्य यह है कि इतिहास होने के दावे के बावजूद बहुत हद तक यह उपन्यास 
ही है। केवल एक व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, के साथ लेखकों ने न्याय किया है। माउंटबेटन तो इस पुस्तक 


में अतिमानव बनकर उभरते हैं । मोटे तौर पर इतिहास और ऐतिहासिक व्यक्तित्वं को बुरी तरह गङ्डमङ्ड 
कर दिया गया है। यौनाधिक्य की लेखकीय मानसिकता जगह-जगह प्रकट होती है। 


बुधवार, 10 दिसंबर 


हमें निर्धारित सुनवाई के संदर्भ में उच्च न्यायालय ले जाया गया। हमें पहले ही हमारे वकीलों ने 
बता दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही स्थगित कर दी है और संबंधित 
सरकारी अपील की सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय कर दी है। न्यायालय में सरकारी वकील ने 
औपचारिक रूप से स्थगन की सूचना दी और सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर निर्णय होने तक उच्च 


न्यायालय की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पुलिस उत्पीड़न का एक और शिकार जेल में आया। इसका 
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नाम कृष्णमूर्ति है और यह प्राध्यापक है। उसे 5 दिसंबर, शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के 
'स्पेशल ब्रांच' ने उसे भयानक यातनाएँ दीं । उसे बार-बार पुलिस क्षेत्रों में 'एरोप्लेन इलाज ' कहे जानेवाले 
तरीके से यातना दी गई। उसके पैर एक साथ बाँध दिए गए। उसके हाथ पीछे करके बाँध दिए गए। हाथ 
और पैर की रस्सियों को जोड़नेवाली रस्सी को छत से लगी पुली से संबद्ध कर दिया गया। फिर धीरे-धीरे 
रस्सी खींची गई। उसके हाथ-पैर की नसें और मांसपेशियों में भयानक दर्द होने लगा। इससे नसों को 
स्थायी नुकसान पहुँचा। पुली से रस्सी को खींचकर ऊपर उठाना और शरीर को हवा में बहुत पीड़ाजनक 
स्थिति में लटकाए रखना तथा फिर नीचे उतारकर पूछताछ करते जाना और फिर बार-बार यही करना, 
यही चलता रहा। 
जब कृष्णमूर्ति जेल में आया तो वह बुरी तरह घबराया हुआ था। वह पूरी तरह ठीक से बोल भी 
नहीं सकता था। उसके चेहरे पर मर्मातक उदासी और पीड़ा परिलक्षित होती थी। जेल में आने के बाद 
उसका पहला प्रश्न था, 'वे लोग मुझे आप लोगों के साथ रखेंगे या अलग ? र 
पुलिस कृष्णमूर्ति को उत्पीडित करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकी | कारण यह था कि उसके पास 
बताने को कुछ था ही नहीं। हम लोगों को ज्यादा परेशान यह तथ्य कर रहा था कि संघ के दो प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को, जो सत्याग्रह संगठित कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया था और बावजूद उच्च न्यायालय 
में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के, उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। 
संयोगवश आज ही मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा में यूनान द्वारा रखे गए और स्वीकृत हुए 
प्रस्ताव का ब्योरा पढ़ा, जिसमें कैदियों को-विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों को--यातना दिए जाने की 
भर्त्सना की गई थी। इस प्रस्ताव को रखते हुए यूनान के न्याय महासचिव श्री एनेस्टिस पापेसट्रहेनोन ने 
कहा कि “हम यूनानवासियों के लिए यातना सैद्धांतिक बहस का विषय नहीं है, यह एक पीड़ाजनक 
वास्तविकता है। यह सब सैनिक शासन में वर्षों तक चलता रहा है।' इसपर महासभा ने उपयुक्त कमेटी 
द्वारा इस बारे में एक आचार संहिता का प्रारूप बनाने को कहा, ताकि कैद किए गए या नजरबंद व्यक्तियों 
की किसी भी प्रकार की अमानवीय-अपमानजनक यातना के खिलाफ रक्षा की जा सके। 


बृहस्पतिवार, 11 दिसंबर 
राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद आज पश्चिम एशिया की यात्रा से लौटने वाले हैं। यह 


रहस्यमय है कि श्रीमती गांधी ने प्रेस-संबंधी अध्यादेशों को हस्ताक्षर के लिए प्रवासरत राष्ट्रपति के पास 
क्यों भेजा, जबकि राष्ट्रपति लौटकर भी हस्ताक्षर कर सकते थे। अध्यादेशों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके 
लिए तीन दिन प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। 

कुछ भी हो, राष्ट्रपति अबू से संबंधित व्यंग्य चित्र को कभी नहीं भूल पाएँगे। यह क्रूर और 
अश्रद्धाजनक था। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि राष्ट्रपति इनके लिए पूरी तरह सुपात्र थे। आज के 
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“इंडियन एक्सप्रेस ' में राष्ट्रपति को बॉथटब में स्नान करते हुए प्रेस-संबंधी अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करते 
दिखाया गया है। वाहक को हस्ताक्षरित अध्यादेश को थमाते हुए वह कहते हैं कि ' यदि कुछ अध्यादेश 
और हों तो उन्हें कहो कि थोड़ा ठहरें।' 

जोइस हमसे शाम को मिले उन्होंने बताया कि शांतिभूषण तथा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ 
वकील आज मुख्य न्यायाधीश से मिलकर यह आग्रह करेंगे कि 15 को मीसा नजरबंदी के न्यायिक 
पुनरीक्षण के लिए आनेवाले जिस मामले पर विचार होना है वह महत्त्वपूर्ण है और उसपर विचार करने के 
लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों का पीठ बनाया जाए। 


शुक्रवार, 12 दिसंबर 


कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए दिनेश कामथ और दो अन्य स्वयंसेवक आज भारत रक्षा . 


अधिनियम में बंदी बनाकर जेल लाए गए। उन्होंने बताया कि शेशु और श्रीनिवास (जिनके बारे में हम 
चिंतित थे) पुलिस हिरासत में हैं और उनको असह्य यातनाएँ दी जा रही हैं। दोनों ने ही चार दिनों से भूख 
हड़ताल कर रखी है। उनकी माँग है कि कानून के अनुसार उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। भूख 
हड़ताल के कारण यातना बंद कर दी गई है। 

बंबई के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' ने लिखा है कि जे.पी. ने आंदोलन वापस लेने से साफ इनकार कर 
दिया है। जे.पी. की रिहाई के बाद 'ब्लिट्ज' ने आंदोलन वापस लेने की सलाह अपने संपादकीय में दी 
थी। नवीनतम अंक में आर.के. करंजिया ने विनोबा भावे का गुणानुवाद किया है और आशा व्यक्त की है 
कि वर्तमान राजनीतिक गतिरोध का वह निपटारा करेंगे और राष्ट्रीय सहमति बनाएँगे | विनोबा 25 दिसंबर 
को मौनत्रत तोड़ेंगे। इस दिन उनके भूदान-यज्ञ के पच्चीस वर्ष भी पूरे होंगे। उस दिन पवनार में होनेवाले 
विनोबा के भाषण को आकाशवाणी से प्रसारित और टी.वी. से प्रदर्शित किया जाएगा। सभी राज्यों के 
सर्वोदयी उन दिन सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी प्रचार की योजना से ही स्पष्ट है कि सरकार इस 
सम्मेलन में कितनी दिलचस्पी ले रही है। 


शनिवार, 13 दिसंबर 

रामा जोइस आज सुबह मिले और उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश श्री ए.एन. रे हमारी 
याचिका के विरुद्ध दी गई याचिका के विचारार्थ वरिष्ठ न्यायाधीशों के न्यायपीठ बनाने पर सहमत हो गए 
हैं। इस पीठ में स्वयं मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना, श्री एम.एच. बेग, श्री वाई.बी. 
चंद्रचूड़ और श्री पी.एन. भगवती होंगे। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक और कार्यकर्ता अरकली नारायण आज मीसा में बंदी बनाकर 
लाया गया। 
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जे.पी. के स्वास्थ्य से संबंधित खबरें तसल्ली देनेवाली हैं | मुझे यह समाचार मिला है कि लोक संघर्ष 
समिति से श्री जॉर्ज फर्नांडीज अपने को पृथक्‌ कर रहे हैं । जॉर्ज फर्नाडीज आपातस्थिति लागू होते ही भूमिगत 
हो गए थे। उनकी कुछ गतिविधियाँ और लेखन, जिसमें हिंसक कार्यवाही का समर्थन होता है, समिति में 
बहुतों को पसंद नहीं हैं। मैंने उन्हें यह संदेश भेजा। उनसे संबंध विच्छेद करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। 

हम लोग उनसे मिलकर उनके लेखन और गतिविधियों के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं; 
लेकिन जिस तरह के संघर्ष में हम लगे हैं, उससे आंदोलन में किसी भी तरह के दरार के पैदा होने की 
स्थिति से बहुत सावधानी बरतनी होगी। 


रविवार, 14 दिसंबर 

आज भी अबू का बहुत बढ़िया व्यंग्य चित्र है। पिंजरे में बंद तोता रट रहा है--' काम ज्यादा, बातें 
कम; काम ज्यादा, बातें कम ।' घटाटे को लिखे एक पत्र में मैंने आज लिखा है कि वह अबू को मेरे नंगे 
पैर व्यंग्य से बॉथटब व्यंग्य तक के लिए हार्दिक समादर पहुँचाएँ। इसी पत्र में खबर है कि उत्तर प्रदेश के 
कृषि सम्मेलन को अध्यक्षता संजय गांधी करेंगे, जिसमें कमलापति त्रिपाठी भी भाषण देंगे। 


सोमवार, 15 दिसंबर 
शेशु और श्रीनिवास को आज जेल लाया गया। श्रीनिवास को बहुत क्रूर यातनाएँ दी गई हैं। उनकी 


भूख हड़ताल और उच्च न्यायालय में पेश की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से यातना का अंत हुआ। 

समाचार-पत्रों में आज संजय गांधी के जन्मदिवस मनाने के समाचार छपे। साफ है कि गददी के 
वारिस की पूजा प्रारंभ हो गई। अखबारों में आज सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी अपील के बारे में 
पृष्ठभूमि बतानेवाले समाचार आए। नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन विवाद्य मुद्दों का उल्लेख है। सीधे 
संबद्ध तीन निर्णय हैं--कर्नाटक उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर पीठ) और 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। हमारे मामले में अपील भारत सरकार ने की है। अन्य दो मामलों में 
अपील राज्य सरकारों ने की है। पर चूँकि ऐसे अनेक मामले राज्यों में लंबित पड़े हैं, सभी राज्यों के 
महाधिवक्ताओं ने बहस की अनुमति चाही है और उनके बहस में भाग लेने की संभावना है। 

आकाशवाणी ने समाचार प्रसारित किया है कि संसद्‌ का अगला सत्र 5 जनवरी से होगा और चार 
सप्ताह चलेगा। इसमें प्रश्नोत्तकाल के होने की भी सूचना दी गई है। 

कितना महान्‌ सौजन्य है यह । पर इन दिनों छोटी-छोटी दया के लिए भी आभारी होना चाहिए। 
कृष्णय्या के नेतृत्व में सत्याग्रह करनेवाले एक जत्थे को मजिस्ट्रेट ने मुक्त कर दिया । उन्होंने कहा कि 
आपातस्थिति के खिलाफ नारे लगाना या परचे बॉटकर अपने नेताओं की रिहाई की माँग करना भारत 


सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है। 
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14 दिसंबर को प्रसारित लंदन के दो वैचारिक पत्रों में भारतीय स्थिति के बारे में प्रकाशित दो लेखों 
का ब्योरा आज बी.बी.सी. ने प्रसारित किया। 'संडे टाइम्स' ने अपने संवाददाता की जॉर्ज फर्नांडीज के 
साथ हुई भेंटवार्त्ता प्रकाशित को । इसमें जॉर्ज का वर्णन 'एक व्यक्ति, जिसे पकड़ने के लिए इंदिरा सरकार 
सबसे ज्यादा प्रयत्नरत है' कहकर किया गया है। इसमें जॉर्ज ने कहा कि अब तक तीन सत्याग्रह हुए हैं। 
पहले दो सत्याग्रहों में दस-दस हजार लोगों ने गिरफ्तारियाँ दीं, और 14 नवंबर से 15 जनवरी तक 
होनेवाले सत्याग्रह में एक लाख लोग हिस्सा AÀ ' ऑब्जर्वर' ने लंदन में आएं एक समाजवादी के बारे में 
लिखा है। इस संदेशवाहक ने भारतीय स्थिति के बारे में ' सोशलिस्ट इंटरनेशनल ' को sata पृष्ठों की 
एक रिपोर्ट दी है। 


मंगलवार, 16 दिसंबर 

अखबारों ने हमारे केस के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का उचित ब्योरा प्रकाशित 
किया। न्यायमूर्ति खन्ना ने निरेन डे से पूछा कि 'संविधान की धारा 21 में केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं 
बल्कि जिंदा रहने के अधिकार का भी उल्लेख है। क्या महान्यायवादी का यह भी अभिमत है कि चूँकि 
इस धारा को निलंबित कर दिया गया है और यह न्यायसंगत नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति मार डाला 
जाता है तो भी इसका कोई संवैधानिक इलाज नहीं है?' निरेन डे ने कहा कि यह मेरे विवेक को 
झकझोरता है, पर कानूनी स्थिति यही है। 

हमारे पास एक नए और स्वागत योग्य साथी श्री रामकृष्ण हेगड़े आए हैं। यह कर्नाटक विधान 
परिषद्‌ में संगठन कांग्रेस के नेता हैं । श्री हेगड़े ने 14 नवंबर को सत्याग्रह किया था, पर उन्हें जेल में नहीं 


भेजा गया। वह बाहर बहुत सक्रिय रहे और अधिकारियों के लिए उनकी सक्रियता को सहन करना 
असंभव हो गया। 


बुधवार, 17 दिसंबर 

आकाशवाणी ने यह प्रसारित किया है कि जसलोक अस्पताल से जे.पी. के स्वास्थ्य के बारे में 
प्रत्येक तीसरे दिन स्वास्थ्य बुलेटिन प्रसारित होगी, न कि प्रतिदिन, जैसा कि अब तक होता रहा है। 
कारण, जे.पी. के स्वास्थ्य में सुधार बताया गया है। जे.पी. के स्वास्थ्य में सुधार को खबर प्रसन्नतादायक 
है। लेकिन दैनिक स्वास्थ्य के बारे में सरकार की भीरुता समझ में आनेवाली है। सरकार महज इस बात 
से चिढ़ी कि जे.पी. का नाम प्रतिदिन अखबार में, स्वास्थ्य के ही कारण से ही क्यों न हो, आ रहा है। पाँच 
महीने तक समाचार-पत्रों में उनका अस्तित्व ही व्यक्तित्व हो गया था। आसन्न मृत्यु के कारण सरकार ने 


उनके नाम की थोड़ी चर्चा होने दी। अब चूँकि वह ठीक हो रहे हैं, इसलिए उनका नाम फिर दबा दिया 
जाए, ऐसा ही अधिकारियों का मानस लगता है। 
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बृहस्पतिवार, 18 दिसंबर 

पद्मा जोशी, उसकी दो साधिनें और प्रभा (एक स्वयंसेविका), जिन्हें 15 अगस्त को गिरफ्तार 
किया गया था, आज मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कर दी गई | उन्होंने परचे बाटे थे । मजिस्ट्रेट ने कहा, “यह कोई 
अपराध नहीं है।' लेकिन उन्हें चार महीने की सजा बिना न्यायालय द्वारा सजा-दंड पाए भुगतनी पडी । 
जबकि कुछ अन्य लोगों को, जो अपराधी पाए गए, इससे कहीं कम सजा मिली | 

बी.बी.सी. ने खबर दी कि न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उन सात देशों 
का हवाला दिया गया है, जहाँ न्यायपालिका की स्थिति की कानून बनाकर अवमानना हुई है। इसमें भारत 
भी एक है। 

आकाशवाणी ने खबर दी है कि गुजरात के पंचायत चुनावों में कांग्रेस जनता मोर्चे से आगे है। 
सामान्यतया आकाशवाणी पंचायत या नगरपालिका चुनावों का ब्योरा नहीं देती; नगर निगमों और विधानसभा 
चुनावों का देती है। लेकिन जहाँ सूरत और बड़ौदा निगम चुनावों की खबरें नहीं दी गईं वहाँ पंचायत 
चुनावों की अधूरी जानकारी की स्थिति में भी परिणाम के बारे में प्रसारण हो रहा है। 


शुक्रवार, 19 दिसंबर 

मद्रास के 'हिंदू' ने बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खबर छापी है जिसमें वकीलों के 
प्रस्तावित सम्मेलन पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंध को रदूद कर दिया गया। बी.बी.सी. ने ' न्यायपालिका 
के क्षेत्र में सरकार की एक और पराजय' के रूप में इसका वर्णन किया है। 

अब तक गुजरात पंचायत चुनाव के परिणाम पूरी तौर पर प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आकाशवाणी 
कांग्रेस की विजय के समाचार हर बुलेटिन में दिए जा रही है। 


शनिवार, 20 दिसंबर 

मीसा कैदियों पर सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। यह विशेष रूप से अस्पताल जानेवाले मीसा 
बंदियों को अनुभव हुआ। दंडवते इलाज के सिलसिले में अकसर अस्पताल जाते हैं | पहले जाते या आते 
समय कोई किताब या पत्रिका खरीदने पर पुलिस अधिकारी कोई आपत्ति नहीं करते थे, पर अब वे 
अनुमति देने में कुछ हिचकते हैं। पूछताछ करने पर यह पता चला कि मीसा के तहत गिरफ्तार तस्कर 
अस्पताल आते-जाते बहुत सी वस्तुएँ खरीद लेते थे; पैसे की उनको कोई कमी होती नहीं। 

इस सिलसिले में एक मीसा बंदी की रहस्यमय घटना से अधिकारी इस तरह प्रचलन से अवगत 
हुए। एक मीसा बंदी, जो एक साल से जेल में था, इस महीने एक बच्चे का पिता बना। इस कहानी का 
रोचक प्रसंग यह है कि उसने पिछले महीने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि उसकी पत्नी के बच्चा होने 
वाला है, इसलिए उसे पैरोल पर जाने दिया जाए। इस अर्जी से अधिकारियों को पता लगा कि कोफेस 
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पोसा में नज़रबंद कैदी (तस्कर आदि) किस-किस तरह की सुविधाएँ भोग रहे हैं। इसका परिणाम यह 
हुआ कि मीसा बंदियों पर सख्ती बढ गई और कुछ दिन बाद कोफेस पोसा के केदियों को राज्य की अन्य 
केंद्रीय जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया | 

एक अनावश्यक और अन्यायपूर्ण स्थानांतरण श्री रामकृष्ण हेगडे का हुआ । उन्हें अकारण बेलगाँव 
भेज दिया गया । उन्हें अभी चार दिन पहले ही यहाँ लाया गया था। उनका परिवार बंगलौर में है । 
नज़रबंदी आदेश में साफ लिखा है कि उन्हें बंगलौर जेल में रखा जाए। शायद राज्य सरकार को यह पसंद 
नहीं कि वे हमारे साथ रहें। 

श्री प्रकाशचंद्र सेठी और बंसीलाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के 
मुख्यमंत्री पद पर श्री सेठी के स्थान पर श्यामाचरण शुक्ल के आने का कारण यह प्रतीत होता है कि इसके 
पीछे राज्य को गुणीय राजनीति है । केंद्र का कोई कारण नहीं है । लेकिन मंत्रिमंडल में बंसीलाल को लिया 
जाना संजय गांधी के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है | उत्तर प्रदेश से कुछ हफ्ते पहले बहुगुणा के हटाए जाने के 
पीछे भी संजय गांधी का हाथ होने की संभावना मानी जा रही है। 

हमें आज रामा जोइस के मिलने की आशा थी। वह हमारे जेल के मामले में दिल्ली गए हुए थे 
और आज लौटने वाले थे। लेकिन वह आए नहीं । हो सकता है कि वह दिल्ली में ही रुक गए हों। 


रविवार, 21 दिसंबर 

अंततः गुजरात पंचायत चुनाव के पूरे परिणाम आए। अब तक जो कुछ प्रचार हुआ उसका अर्थ 
यह था कि इन चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई और जनता मोर्चे का सफाया हो गया। राज्य में जिला 
पंचायत सीटों की संख्या छह सौ सत्तर है। इनमें से कांग्रेस पार्टी को तीन सौ अस्सी मिलीं। तालुका 
पंचायत को कुल तीन हजार नौ सौ बयालीस सीटें हैं । इनमें से कांग्रेस को दो हजार चौबीस मिलीं | पिछले 
विधानसभाई चुनावों में सत्ता कांग्रेस ने ग्राम पंचायत चुनावों में इन पंचायत चुनावों की तुलना में निश्‍चित 


रूप से अच्छा परिणाम प्राप्त किया था। जनता मोर्चे कीं दृष्टि से इस परिणाम का यही अर्थ है कि अभी 
तक गाँवों में जनता मोर्चे की पैठ नहीं हुई। 


सोमवार, 22 दिसंबर 


करीब 11 बजे कैदी सेवक आया और कहने लगा कि आपके वकील रामा जोइस गिरफ्तार कर लिये 
गए और जेल ले आए गए हैं। खबर अविश्वसनीय लगी | पहले हमने सोचा कि समाचारवाहक गलत समझ 


बैठा होगा। जोइस दिल्ली से लौटने के बाद हमसे मिलने आए होंगे। हम लोग जेल अधीक्षक की तरफ गए। . 


वहाँ जोइस के हाथ में उनका सामान था। हसाबी थाने का थानेदार भी साथ था। हमें जो समाचार मिला वह 
सही था। जोइस मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिये गए हैं | पुलिस रविवार को ही हवाई अड्डे पर गई थी। 
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योजना थी कि दिल्ली से आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जोइस दिल्ली से बंबई गए और 
रात की उड़ान से बंगलौर आए | इसलिए पुलिस हवाई अड्डे पर गिरफ्तार न कर सकी और बाद में घर पर 
गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जोइस को इसीलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह 
बंगलौर में नागरिक स्वतंत्रता को निर्भीक कानूनी लड़ाई लड़नेवाले वकीलों की टीम के अगुआ थे। उन्होंने 
ही हमारे केस की सारी तैयारी की थी और इसके लिए देश के सर्वोत्तम कानूनी प्रतिभाओं को जुटाया था। 
कोई वकील अपने पेशे की जिम्मेदारी पूरी करने के कारण गिरफ्तार किया जाए, इस कुकृत्य का स्वतंत्र 
भारत में, और संभवत: ब्रिटिश काल में भी, कोई अन्य उदाहरण नहीं है। ऐसा लगता है कि और 
गतिविधियों के अलावा राज्य सरकार इसलिए भी जोइस से कुपित होगी, क्योंकि लोक संघर्ष समिति के 
कार्यकर्ताओं की ओर से उन्होंने अनेक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ दायर कीं। उन पुलिसवालों का, जो 
कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर तीसरे दरजे के पुलिस हथकंडों की यातना का शिकार बनाते थे, श्री जोइस 
ने कानूनी लड़ाई के द्वारा पर्दाफाश किया था, इसलिए भी राज्य सरकार उनसे कुपित होगी। 


मंगलवार, 23 दिसंबर 

श्यामाचरण शुक्ल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। समाचार-पत्रों के अनुसार 
उनका नाम पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्री पी.सी. सेठी ने प्रस्तावित किया। मुझे याद आती है चार साल पहले को 
बात। श्री सेठी केंद्र में राज्यमंत्री थे। जब वह मुख्यमंत्री बने तो उनकी एक उक्ति बहुत प्रचारिंत हुई थी। 
उन्होंने शुक्ल और उनकी टीम को “अलीबाबा और चालीस GN’ कहा था। उन्होंने कहा था कि वह 
दिल्ली से भोपाल इस राज्य की राजनीति से इनका सफाया करने के लिए आए हैं। इस तरह को धारणा 
पारस्परिक थी। आपातकाल के कुछ पहले दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर मेरी मुलाकात श्यामाचरण 
शुक्ल से हुई। छोटी सी बातचीत में मैंने उससे पूछा था कि सेठी मंत्रिमंडल कितना स्थायी रहेगा ? मैं 
उनके जवाब से चकित रह गया। उन्होंने शिकायती लहजे में कहा कि जनसंघ विधायक सेठी को गिराने 
में उनकी मदद नहीं कर रहे उनकी सेठी के साथ सहानुभूति है। इस घटना से मैं चकित हुआ। इसलिए 
नहीं कि शुक्ल की शिकायत तथ्यात्मक रूप से गलत थी, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस के दोनों घटकों में 
कितने कडवे संबंध हैं। 

आज के समाचार-पत्र में हैंडलूम हाउस का एक विज्ञापन है। इसमें प्रधानमंत्री के 20 सूत्री 
कार्यक्रम के सम्मान में 20 प्रतिशत वर्तन (कमीशन) देने का विज्ञापन किया गया है। एक बार तो मेरी 
कामना हो गई कि काश, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 100 सूत्री होता! 

बी.बी.सी. ने आज आपातस्थिति के छह महीने में हो रही भारत की स्थिति के बारे में ब्रिटिश पत्रों 
की प्रतिक्रियाओं की समीक्षा दी बी.बी.सी. का कहना है कि समूचा प्रेस ही आपातस्थिति का आलोचक 
रहा है। डेली 'टेलीग्राफ' जैसे पत्र से, जो भारत को आजादी देने की बात पर अपने को कभी मना नहीं 
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पाया, से 'गार्जियन' जैसे पत्रों तक ने, जो परंपरागत रूप से भारतपक्षी रहे हैं, आपातस्थिति की भर्त्सना 
को। जनता को भी यही प्रतिक्रिया थी। जे.पी. के जैसे कुछ व्यक्तियों के अपवाद की बात अलग है। 
लेकिन ब्रिटिश.सरकार ने कोई औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त करने से अपने को वर्जित किया। बस, एक 
संकेत मात्र था-वेल्स के राजकुमार की प्रस्तावित यात्रा का स्थगन। उसका कोई भी कारण नहीं बताया 
गया। इसके अलावा आपातकाल के दौरान ही भारत को ब्रिटिश सरकार की सर्वाधिक सहायता दी गई। 
बी.बी.सी. के समीक्षक ने भारत की स्थिति पर अपनी अप्रसन्नता को छिपाया नहीं। 

बी.बी.सी. ने यह भी बताया कि जुरिच की अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट में भारत 
सरकार को प्रेस पर पाबंदी लगाने के लिए कड़ी आलोचना की गई है। 


बुधवार, 24 दिसंबर 

जेल में पूरी बहस इस बात पर होती रही कि कल विनोबा के भाषण की क्या दिशा होगी? 
आकाशवाणी पवनार कार्यक्रम का जोर-शोर से प्रचार कर रही है । 'ब्लिट्ज' और 'करंट' जैसे पत्र, जो 
सत्ता के करीब माने जाते हैं, पवनार सम्मेलन के बारे में बहुत कुछ लिखते रहे हैं। 


बृहस्पतिवार, 25 दिसंबर 

आज बड़ा दिन है। आज हमें नजरबंद हुए पूरे छह महीने हो गए। मैंने मधु को कहा, ' जब हम 
अपनी कैद के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो हम महीनों की बात करते हैं| बेहतर हो कि हम 
अपने मानस को इस कैद को महीनों की बजाय वर्षो की होने का बना लें। इससे हम अधिक आश्वस्त 
और व्यवस्थित हो पाएँगे।'' 

आज अटलजी का जन्मदिवस है। हम लोगों ने बधाई तार भेजे हैं। 

विनोबा भावे अपना मौनव्रत 11 बजे तोड़ने वाले हैं। अब तक उनके पास पहुँचने और राजनीतिक 
स्थिति में उनके हस्तक्षेप की माँग करनेवालों को उनका जवाब होता कि 25 दिसंबर तक ठहरो। उन्होंने 
सर्वोदय : कार्यकर्ता वसंत नारगोलकर को, जिन्होंने 14 नवंबर से आपातस्थिति खत्म करने के लिए 
आमरण अनशन करने का प्रस्ताव रखा था, यही सलाह दी eft | नारगोलकर ने आज तक के लिए आमरण 
अनशन स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी । नागपुर के कुछ नजरबंद लोगों की पत्नियाँ विनोबा भावे 
से मिलीं और उन्होंने विनोबा से सलाह माँगी। विनोबा ने उन्हें लिखित उत्तर दिया--'ईश्वर पर भरोसा 
करो, एक-दूसरे की मदद करो, 25 दिसंबर तक इंतजार He!’ इसलिए स्वाभाविक रूप से पवनार के 
आज के कार्यक्रम से अपेक्षाएँ-आशाएँ du गई हें । 

पवनार आश्रम के बारे में पहली खबर 2 बजे मिली। खबरों के अनुसार विनोबा ने अनुशासन पर 
जोर दिया। सत्याग्रह के अवलंबन के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की और बड़ी शक्तियों के खेल के 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


HS SS ७७ Cis, Bhs ss .... 


€ 
JA समय के हस्ताक्षर + 85 


खिलाफ चेतावनी दी। हम लोगों में से सबके सब उदार हैं । पवनार की पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा भी कर रहे 
हैं। बाबा के आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विचार तो श्रीमती गांधी के प्रति निष्ठावान्‌ प्रतिध्वनियाँ मात्र हें । 

रात को बाबा का टेप किया गया भाषण प्रसारित हुआ। उसमें कुछ फर्क है और उसमें उतनी ; 
चापलूसी नहीं है जितनी खबरों में बताई गई थी । लेकिन उसमें बड़ा फर्क भी नहीं है । यह टेप संपादित 
किया गया था और इसलिए इसमें कोशिश यह थी कि प्रसारित समाचारों से उसका सादृश्य दिखाया जाए। 
मार्के की एक बात यह है कि विनोबा ने जे.पी. के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। 


शुक्रवार, 26 दिसंबर 

पवनार से आई अखबारी खबरें भी कटी-छँटी आकृति में हैं। फिर भी उनका प्रभाव वैसा नहीं है 
जैसा आकाशवाणी का था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने कहीं सत्याग्रह की निंदा नहीं की | 
दूसरे दिन की कार्यवाही का टेप नागपुर से आज रात सुनवाया गया। इसमें दिग्गज सर्वोदयी नेता सीताराम 
केसरी का भाषण भी था। बाद में मराठी साप्ताहिक 'साधना' में यह प्रकाशित हुआ कि जब केसरी का 
नाम मंच से पुकारा गया तो एक वरिष्ठ सर्वोदयी नेता क्रुद्ध होकर बोले कि क्या हम यहाँ भूदान पर केसरी 
के उपदेश सुनने आए हैं। इसपर एक दूसरे सर्वोदयी नेता ने कहा कि विनोबा ज्ञानोबा (संत ज्ञानेश्वर) की 
प्रतिमूर्ति हैं। यह कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर ने भेंसों से भी वेदपाठ करा दिया था। इसलिए इसमें क्या 
आपत्ति है यदि विनोबा ने सीताराम केसरी से भूदान पर भाषण करा दिया। 


शनिवार, 27 दिसंबर 

तीसरे दिन विनोबा ने आज की स्थिति पर विचार और निर्णय करने के लिए आचार्य सम्मेलन के 
आयोजन का विचार रखा। आकाशवाणी ने विनोबा के भाषण के इस बिंदु को अपने प्रसारण से काट 
डाला। यह प्रतीत होता है कि वे विचार विनोबा के हैं, सरकार के नहीं, इसलिए इसका प्रसारण नहीं होना 
चाहिए। बाद की गतिविधियों से लगता है कि विनोबा ने जान-बूझकर शुरुआत समर्थक स्वर से की, 
ताकि श्रीमती गांधी को बिना कुपित किए आचार्य सम्मेलन की बात गले उतारी जा सके और इंदिरा गांधी 
शुरू में ही इसे दबा न दें। 

“ब्लिटज' ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम जे.पी. का छोटा सा पत्र प्रकाशित किया। शीर्षक है-- 
“जे.पी. ने राष्ट्रीय सहमति की कोशिश में पलीता लगा दिया'। पत्र के बारे में कहा गया कि वह बहुत 
ओजस्वी गद्य में लिखा गया। इसमें “सोवियत विरोध लबालब भरा' है। स्पष्ट है, 'ब्लिट्ज' को पत्र की 
तारीख के बारे में जानकारी है । यह पत्र जेल से 21 जुलाई को लिखा गया था। ' ब्लिट्ज' संवाददाता को 
यह धारणा है कि यह पत्र रिहाई के बाद लिखा गया है। 

कमला और बच्चे दिल्‍ली से आए हैं। साढ़े तीन महीने बाद उनसे मिलना आनंददायक रहा। 
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रविवार, 28 दिसंबर 
पिछले दिनों कांग्रेस जनों के ढेरों वक्तव्य आए हैं, जिनमें कहा गया है कि संविधान संशोधनों में 
विलंब करना घातक होगा। इंदिरा गांधी ने यह कहकर कि संशोधन व्यापक राष्ट्रीय विचार-विमर्श के 
बाद होगा, इसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है। जैसे कोई बिजली का बटन दबा दिया गया हो, 
संविधान संशोधन संबंधी वक्तव्यों के तेवर बदल गए हैं। सभी, कांग्रेस छुटभेयों तक, राष्ट्रव्यापी बहस 
की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। 
इंदिरा गांधी का वक्‍तव्य चंडीगढ़ से प्रकाशित कांग्रेस समारिका में प्रकाशित एक भेंटवार्त्ता के रूप 
में था। इसमें उन्होंने टॉमस जेफरसन की उस प्रसिद्ध उक्ति को उदधृत किया है कि राष्ट्रों के संविधान पर 
प्रत्येक बीस वर्ष में एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इसका हवाला विपक्ष के इस कथित 
रुख के खिलाफ दिया है कि संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। 
जे.पी. आंदोलन के साथ का कोई भी दल वांछित संविधान संशोधन के खिलाफ नहीं है। यदि 
कोई सन्‌ 1971 और 72 के विभिन्‍न दलों के चुनाव घोषणा-पत्रों को देखे तो यह पाएगा कि संविधान 
संशोधन के बारे में सत्ता कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष कहीं ज्यादा प्रतिबद्ध है। जनसंघ ने संविधान पर 
पुनर्विचार के लिए आयोग बैठाने का मत प्रकट किया था। समाजवादी दल ने नई संविधान सभा गठिन 
करने की आवाज उठाई थी। इसलिए इंदिरा गांधी का यह आरोप निराधार है कि संविधान संशोधन के बारे 
में विपक्ष का मत लचीला नहीं है। 
फिर भी हमारा मत है कि सरकार की संविधान से नाराजगी सामाजिक व आर्थिक कारणों से नहीं 
है, जैसा कि वह प्रचारित करती रही है संविधान के लोकतांत्रिक तत्त्वों को वह अपनी आकांक्षाओं के मार्ग 
में गतिरोध समझती है। आपातस्थिति ने सरकार को तमाम मौलिक अधिकारों के निलंबित करने का 
अधिकार दे दिया है। लेकिन संपत्ति के अधिकार से संबंधित संविधान की धारा 31 को निलंबित नहीं किया 
गया है। निलंबित धाराएँ 14, 19 और 21 हैं, जिनका संबंध क्रमश: समानता के अधिकार, विचार प्रकट 
करने, सभा, संगठन, भ्रमण आदि के साथ स्वतंत्रता 3 र व्यक्ति की जान-माल की स्वतंत्रता से है। ये 
नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के आधारभूत प्रावधान हैं । कार्यपालिका ने आपातस्थिति में इन मौलिक 
अधिकारों को बेशर्मी से कुचल डाला है | सरकार बहुत चाहती हे कि इस संवैधानिक स्थिति को स्थायी रूप 
से संविधानसम्मत बना दिया जाए। सत्तारूढ़ दल के पास संविधान संशोधन के लिए संसद्‌ में वांछित बहुमत 
भी है। लेकिन केशवानंद भारती केस का निर्णय, जिसमें कहा गया है कि संविधान की लोकतांत्रिक रचना 
अपरिवर्तनीय है, उस आकांक्षा में अलंघ्य बाधा है। इसीलिए सरकार इस निर्णय पर इतनी कुपित है। 
श्रीमती गांधी द्वारा जेफरसन को उद्धृत होते देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। विगत कुछ महीनों से 
पश्चिम के उदार विचारकों को उद्धृत करना यदि प्रतिगामी या प्रतिक्रियावादी नहीं तो कम-से-कम हेय 
हो गया था। हमें मालूम नहीं कि इंदिरा गांधी को जेफरसन के दर्शन की कितनी जानकारी है। उनके 
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विचार राजद्रोह के धुएँ से आप्लावित हैं। उन्होंने अपने मित्र को लिखा था- हमारे देश में कोई भी बीस 
वर्ष बिना क्रांति के निकले, इस स्थिति से हमें ईश्वर बचाए।' 

उदार राजनीतिक विचारों में जेफरसन का एक महत्त्वपूर्ण योगदान यह है कि नागरिकों को 
असंवैधानिक कानूनों के उल्लंघन का अधिकार है । उन्होंने पूछा था कि अगर लोगों की सरकार के प्रति 
प्रतिरोध- चेतना जीवित नहीं रहती और समय-समय पर प्रकट होकर सत्ताधारियों को चेतावनी नहीं देती 
तो किस देश के लोग अपनी स्वतंत्रताएँ सुरक्षित रख सकते हैं ? 

जेफरसन प्रेस पर पाबंदी के सख्त खिलाफ रहे, हालाँकि राष्ट्रपति के रूप में स्वयं उन्हे कोचड्बाजी 
का काफी शिकार होना पड़ा। 'मैं उनके झूठ और स्तंभ लिखने को स्वतंत्रता के अधिकार को रक्षा 
करूँगा।' उन्होंने कहा, "किसी तरह की सेंसरशिप लोकतंत्र की आधारभूत चेतना को नकारती है और 
उसके बदले तानाशाही के लिए आतंक राज्य को मानस और शरीर पर लादती है।' 

जेफरसन सन्‌ 1876 के अमेरिकी स्वातंत्र्य घोषणा-पत्र का लेखक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
यदि जेफरसन सन्‌ 1976 के मुबारक साल में भारत में होता तो उसकी जबान और लेखनी उसे राज्य की 
सुरक्षा का एक बड़ा खतरा बना देती और वह मीसा कैदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता। 

आज अहमदाबाद में निगम के चुनाव हैं। बड़ौदा, सूरत और राजकोट में पिछले चुनाव में जनता 
पार्टी ने भारी सफलता अर्जित की थी। लेकिन अहमदाबाद में कड़ा मुकाबला था। तेरह विधानसभाई 
सीटों में जनता मोर्चा ने सात और कांग्रेस ने छह सीटें जीती थीं। कांग्रेस द्वारा जीती गई छह सीटों में पाँच 
वे थीं जो उन्होंने संगठन कांग्रेस के श्रमिक संगठन मजूर महाजन को दी थीं। 


सोमवार, 29 दिसंबर 

चंडीगढ़ में विधि मंत्री श्री गोखले ने संविधान संशोधन के उस प्रारूप-पत्र से, जो राजधानी में 
चर्चित है और जिसपर अखबारों ने आलोचनापूर्ण टिप्पणियाँ लिखी हैं, सरकार का किसी भी प्रकार के 
संबंध होने का खंडन किया है। 22 नवंबर को यह प्रारूप-पत्र दिल्ली से प्रकाशित कम्युनिस्ट समर्थक 
पत्र ' मेनस्ट्रीम' में प्रकाशित हुआ थां प्रस्तावित प्रारूप में सभी कार्यपालिका अधिकार राष्ट्रपति में केंद्रित 
हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका के मातहत है और तथ्यतः सब मौलिक अधिकारों को अलविदा कह दिया 
गया है। भूमिका में इसका यह औचित्य बताया गया है कि “कार्यपालिका के मुख्य व्यक्ति का समय व्यर्थ 
की बहस और तुलनात्मक दृष्टि से कम महत्त्व के मुद्दों की बहस में आम जनता के हित की महत्त्वपूर्ण 
और बड़े कार्यों की कीमत पर बरबाद नहीं होना चाहिए।' 

*मेनस्ट्रीम' ने लिखा कि इस प्रारूप को बड़े, सबसे बड़े कांग्रेस जनों का वरदहस्त प्राप्त है। इस 
पत्रिका के बारे में माना जाता है कि यह दिल्ली के सरकारी दिमाग को जानती-समझती है | प्रारूप-पत्र के 
प्रकाशित होने के महीने भर बाद तक किसी ने यह नहीं कहा कि 'मेनस्ट्रीम' गलत है। इसपर देश के 
बहुत से समाचार-पत्रों में प्रतिक्रियाएँ छपी हैं। लगभग सभी-की-सभी आलोचनामय थीं। इन सबसे 
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बढ़कर, 23 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय के बार कौंसिल ने इसपर विचार और भर्त्सना करने के लिए 
बैठक Fors | कोंसिल ने कहा कि अगर ऐसा संविधान बना तो यह लोकतंत्र की मृत्यु होगी | 

बैठक 23 दिसंबर को हुई। 28 दिसंबर को श्रीमती गांधी ने संविधान संशोधनों पर व्यापक 
सार्वजनिक बहस की आवश्यकता बताई | आज विधि मंत्री ने इस प्रारूप से सरकारी संबंध खत्म कर देने 
की कोशिश की है। ऐसा नहीं लगता कि घटनाक्रम आकस्मिक है। संविधान संशोधन का यह प्रारूप 
निश्चय ही परीक्षण बेलून था। यह देखकर कि यह चल नहीं पाएगा, सरकार ने इस प्रारूप से संबंध 
विच्छेद कर लिया है। 

इंदिरा गांधी के चंडीगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए भाषण का संपादित रूप आकाशवाणी से 
प्रसारित किया गया है। भाषण चौंकानेवाला है। सच तो यह है कि यह भाषण न होकर क्रुद्ध अनर्गल 
प्रलाप है। सार रूप में यह है कि आपातस्थिति नहीं हटाई जाएगी। पर कोई कारण नहीं बताया गया। 
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र-विरोधी शक्तियाँ समाप्त नहीं हुई हैं। अभी वे सिर्फ दबी पड़ी हैं। 

इंदिरा गांधी की भाषण शैली से मुझे हिटलर द्वारा 'मीन कांफ' में लिखे गए राजनीतिक भाषण 
शैली के सिद्धांत की याद हो आई। हिटलर ने कहा था कि जनता स्त्रीलिंग होती है और तर्क की बजाय 
भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर आचरण करती है। आज जो भी कहें, उनमें से सबसे मूर्ख 
अनजान को आधार मानकर कहें, ताकि सर्वाधिक श्रोता समझ सकें। 

विपक्षी दलों के खिलाफ प्रलाप आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक यह है कि उन्होंने अपने 
दल के साथियों की शिकायत की और कहा, 'जब विपक्ष की ओर से हमला हो रहा था तब उनमें से कोई 
उन्हें बचाने के लिए नहीं आया।' उसे स्मरण करते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा कि कुछ ने तो यहाँ तक सलाह 
दी कि श्री ललितनारायण मिश्र को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। उन्होंने अपने ऐसे साथियों को 'कायर' 
कहा और कहा कि देश कायर नेता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। 

अगर श्री चव्हाण या उनके कुछ साथी आस लगाए बैठे हों कि किसी दिन वह अपनी गद्दी पर 
उन्हें आने देंगी तो आज का उनका आक्रोश इस गलतफहमी से मुक्त करने के लिए काफी है। एक तरह 
से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में वह संजय गांधी को पसंद करेंगी। 


दूसरी तरह से यह भाषण इसका ऐलान है कि वे चाहे कितना ही लल्लो-चप्पो करें, वह इनमें से किसी 
को बरदाश्त करनेवाली नहीं हैं। 


मंगलवार, 30 दिसंबर 

अहमदाबाद के निगम चुनाव की प्रारंभिक खबर बहुत प्रसन्नतादायक हे । सत्ताईस घोषित सीटों में 
जनता मोर्चा ने बाईस और कांग्रेस ने पाँच सीटें जीती हैं; लेकिन आकाशवाणी इस बारे में बिलकुल मौन 
साधे रही। 
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आकाशवाणी से चंडीगढ़ में दिए गए इंदिरा गांधी का एक और भाषण प्रसारित हुआ। आज के 

भाषण में मुख्य प्रहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। वह कहती हैं कि जहाँ यह संस्था पहले नहीं थी 

वहाँ भी अब इसने जड़ जमा ली है। लगता है कि संदर्भ केरल और कर्नाटक का दिया जा रहा है, जहाँ 

लोक संघर्ष समिति के सत्याग्रह आह्वान का काफी प्रभावी परिणाम निकला है। इससे अधिकारियों को 
काफी आघात लगा होगा। 


बुधवार, 31 दिसंबर ः 

आज के समाचार-पत्रों में अहमदाबाद में विपक्षी सांसदों की हुई एक बैठक की महत्त्वपूर्ण खबर 
है। बैठक में यह निर्णय किया गया कि संसद्‌ में जनता मोर्चा बनाया जाए। संगठन कांग्रेस, समाजवादी 
दल, भारतीय लोकदल और जनसंघ ने इस संसदीय मोर्चे में सम्मिलित होना मान लिया है। पत्रकारों से 
बातचीत करते हुए इस प्रस्ताव के लिए पहल करनेवाले श्री एन.जी. गोरे ने बताया कि मार्क्सवादी दल 
और द्रमुक इस मोर्चे से सहयोग करेंगे। 

अहमदाबाद निगम चुनावों की मतगणना जारी है। अब तक घोषित उनसठ सीटों में से उनतालीस 
जनता मोर्चा को और बीस कांग्रेस को मिली हैं । खबरों से पता चलता है कि श्रमिक और मुसलिम बहुल 
क्षेत्रों में कांग्रेस को विजय मिली है। 

आज इंदिरा गांधी का पहले दिन का चंडीगढ़ भाषण आकाशवाणी से फिर प्रसारित हुआ। यह 
भाषण कटुता से लदा-बदा है। विपक्ष की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तो उन्हें जेल में 
डाला है, अगर वे सत्ता में होते तो हमारा गला काट डाला होता। 

तका का उत्तर तर्क से दिया जा सकता है, पर कीचड़ उछालने को इस पागल हरकत का क्या 


जवाब दिया जाए ? 
1976 


बृहस्पतिवार, 1 जनवरी 

अहमदाबादं के पूरे चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। टक्कर “पिछले चुनावों की तरह बराबरी को 
रही। जनता मोर्चे को चौवन सीटें मिलीं और कांग्रेस को इक्यावन। यह निराशाजनक है। हम विस्तृत 
जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह कैसे और क्यों हुआ ? लेकिन एक बात साफ है कि नागरिक 
स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता जैसे लोकतंत्रीय व राजनीतिक सवालों का शहरी क्षेत्र में भी मामूली असर 
पड़ा। हमारे लिए चुनावी संघर्ष को दृष्टि से ऐसे मुद्दों की क्षमता का ज्यादा आकलन करना गलत होगा। 
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बॉयस ऑफ अमेरिका ने समाचार प्रसारित किया है कि अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने चंडीगढ़ 
भाषण में श्रीमती गांधी द्वारा दिए गए उस भाषण के प्रति विरोध प्रकट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 
अमेरिकी सरकार भारत सरकार को वैसे ही उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है जैसे उसने चिली की 
Ue सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन अमेरिकी सरकार के इस विरोध को आकाशवाणी ने प्रसारित 
नहीं किया। हमारा खयाल है, भारतीय प्रेस में भी यह प्रकाशित नहीं होगा। 


शुक्रवार, 2 जनवरी 

जैसी कि संभावना थी, आज के समाचार-पत्रों में श्रीमती गांधी के चंडीगढ़ भाषण के विरोध का 
कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अखबारों ने पी.टी.आई. और यू.एन.आई. द्वारा दी गई चार दिवसीय चंडीगढ़ 
अधिवेशन की एकीकृत समीक्षा प्रकाशित की । उन्होंने लिखा है कि चार दिवसीय अधिवेशन को कार्यवाही 
की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि न तो खुले मंच से और न ही विषय समिति या और कहीं, यानी 
किसी भी स्तर पर नेतृत्व की या नीतियों की भी आलोचना हुई। सच तो यह है कि वक्ताओं में समर्थन 
को होड़ लगी थी। 

एक बार दास्य अनुमोदनशीलता पर कटु प्रहार करते हुए मार्क ट्वेन ने लिखा-' हम छद्म HS 
हैं। हम इंतजार करते रहते हैं, यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें किस तरफ हाँका जा रहा है। 

हमारे दो तरह के विचार होते हैं। एक तो निजी, जिन्हें प्रकट करने में हम भयभीत होते है 
दूसरे वे, जिनका हम श्रीमती गुंडी को प्रसन्न करने के लिए अपने आप पर थोपते हैं। और उनकी रक्षा को 
प्रचलित रीति हमें इस विचार का बाध्य प्रेमी बना देती है, आराधक बना देती है और यह भुला देती है कि 
हम इस मत पर कितने दर्दनाक रास्ते से पहुँचे हैं।' 

श्रीमती गुंडी टॉमस मोर्टन के नाटक 'स्पीर द प्लाड' का एक चरित्र है। वह परंपरागत छद्म 
लज्जा का परिपोषक है। चंडीगढ़ में एकत्र सभी छद्म भेड़ों ने अपनी राजनीतिक श्रीमती गुंडी- श्रीमती 
गांधी-को प्रसन्न करने के लिए सभी कुछ वैसा ही कहा और किया। 

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल ने राज्य में हाल में हुए पंचायत और निगमों के चुनाव से 
जनता मोर्चे व कांग्रेस के समर्थन में प्रकट हुए जनमत का एक ब्योरा पत्रकारों को बताया। प्राप्त मतों का 
ब्योरा इस प्रकार है-- 


जनता मोर्चा कांग्रेस 
ग्रामीण क्षेत्र 7.50 लाख 5.00 लाख 
शहरी क्षेत्र 29.75 लाख 29.55 लाख 
कुल 37.25 लाख ३4.55 लाख 


यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जून 1975 के विधानसभाई चुनाव में जनता पार्टी को प्राप्त मत कांग्रेस को 
प्राप्त मत से कम थे। 
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श्र 


शनिवार, 3 जनवरी 

मंत्रिमंडल से श्रीमती सरोजिनी महिषी ने त्यागपत्र दे दिया है । अखबारों ने कोई कारण नहीं बताया है। 

मीसा 'बी' श्रेणी के वार्ड से ट्रांजिस्टर रेडियो हटा लिये गए हैं। पहले उन्हें सिंगल बैंड ट्रांजिस्टर 
की अनुमति दी गई थी। यह आदेश सभी मीसा बंदियों पर लागू होने के लिए है। लेकिन हमारे मामले में 
इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। 

पता चला है कि यरवदा जेल में कैद किए गए मीसा बंदी सर्वोदयी वसंत नारगोलकर ने 25 
दिसंबर से आमरण अनशन कर दिया है । उन्हें 24 दिसंबर को तब गिरफ्तार किया गया जब वे पवनार 
सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। उस समय से वह उपवास पर हे | 


रविवार, 4 जनवरी 

रामकृष्ण हेगडे बेलगाँव से ले आए गए हैं। उच्च न्यायालय में कल उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण 
याचिका पर विचार होना है। उनका बेलगाँव जेल जाना वहाँ के सत्याग्रही और मीसा बंदियों की दृष्टि से 
काफी उपयोगी रहा। : 

आकाशवाणी ने कांग्रेस संसदीय दल की सत्र पूर्व बैठक के विचार-विमर्श का ब्योरा दिया | जनता 
मोर्चे के संसदीय दल की बैठक भी आज होनी थी, पर आकाशवांणी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। 


सोमवार, 5 जनवरी 

आज संसद्‌ सत्र प्रारंभ हुआ। आकाशवाणी की सूचना के अनुसार बलीराम भगत अट्ठावन के 
मुकाबले तीन सौ चौवालीस मतों से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। जनता मोर्चे ने नज़रबंद 
सांसद जगन्नाथराव जोशी को प्रत्याशी बनाया था। बीस सांसदों के नज़रबंद होने के बावजूद विपक्ष के 
प्रत्याशी को अट्ठावन मत मिलना विश्वसनीयता का प्रतीक है। निर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने विपक्ष की कटु आलोचना कौ। ऐसे अवसर पर आलोचना कभी नहीं की जाती। 
मुझे पक्का विश्वास है कि विपक्ष की ओर से श्रीमती गांधी की कटूक्ग्यों का जवाब अवश्य दिया गया 
होगा। लेकिन आकाशवाणी ने ऐसा कुछ भी प्रसारित नहीं किया है। 

बी.बी.सी. ने बताया है कि dag के संयुक्‍त सत्र से राष्ट्रपति के भाषण का अधिसंख्य विपक्षी 


सांसदों ने बहिष्कार किया। आकाशवाणी इनपर भी चुप रही। 


मंगलवार, 6 जनवरी 
विपक्षी सांसदों द्वारा संसद्‌ के बहिष्कार, संसद्‌ की कार्यवाही की खबरों की रिपोर्टिंग पर भी अब 
आगे से अंकुश होगा। 
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एक शताब्दी से भी ज्यादा पहले हाउस ऑफ कॉमंस में बेंजामिन डिजरायली ने 26 मार्च, 1855 को 
समाचार को परिभाषा देते हुए यह कहा था कि ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--सब दिशाओं से आते हैं। 
अगर यह कंपास के किसी एक बिंदु से आता है तो यह समाचार नहीं, वर्ग पहेली प्रकाशन है। भारत का 
सत्तारूढ़ दल समझता है कि देश के राजनीतिक कंपास में केवल एक दिशा है, यानी जो इंदिरा गांधी की 
ओर इंगित करती है। तमाम समाचारों के होने या न होने का उद्देश्य एक है--इंदिरा गांधी की चापलूसी | 

गोयबल्स ने 14 मार्च, 1943 को अपनी डायरी में लिखा--''सभी समाचार नहीं छापने चाहिए, 
बल्कि जो लोग इसका नियंत्रण करते हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि हर प्रकाशित समाचार निश्चित 
उद्देश्य पूरा करता हो ।'' सरकार की समाचार नीति का गोयबल्स की नीति से पूरी तरह तालमेल है। 


बृहस्पतिवार, 8 जनवरी 

राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए इंदिरा गांधी ने विपक्ष पर क्रुद्ध होकर 
करारे प्रहार किए और कहा कि उनसे कोई वार्तालाप नहीं किया जाएगा। उन्होंने द्रमुक सदस्य द्वारा विपक्ष 
के साथ गोलमेज सम्मेलन पर बातचीत के सुझाव का (यह सुझाव पहले एन.जी. गोरे ने दिया था) 
उपहास करते हुए कहा कि टेबल गोल हो या चौकोर, विपक्ष से बातचीत करना कतई संभव नहीं है। 


शुक्रवार, 9 जनवरी 

हो सकता है कि किसी ने इंदिरा गांधी से विपक्ष से बातचीत न करने के बारे में दिए गए उनके 
राज्यसभा भाषण को अविवेकपूर्ण बताया हो या उन्होने स्वयं ही अनुभव किया हो कि चूक हो गई | कुछ 
भी हो, कल राज्यसभा में जो धारणा पैदा की गई उसे दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने पत्रकारों 
पर गलत खबर देने का आरोप लगाया। (जबकि अखबार बिना सेंसर से पास कराए संसद्‌ के बारे में कुछ 
भी नहीं छाप सकते) उन्होंने कहा कि उनका रुख कभी भी कड़ा नहीं रहा और वह हमेशा समझौते का 
मार्ग निकालने की कोशिश करती रही हैं; लेकिन यह विपक्ष का कार्य है कि वह अड़ंगेबाजी का रास्ता 
छोड़ हिंसा के रास्ते से हटे, ताकि बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनें। 

विपक्ष को दी गई इंदिरा गांधी की सलाह के बारे में यह कहावत आंशिक रूप से ही क्यों न हो, पर 
चरितार्थ होती है कि “तुम अपनी पत्नी को view छोड़ दो तो हम फिर दोस्त हो सकते हैँ ।' 


शनिवार, 10 जनवरी 

आज के अखबारों में एक महत्त्वपूर्ण खबर है। दिन-प्रतिदिन इसका महत्त्व बढ़ता जा रहा है। बह 
यह कि प्रस्तावित आचार्य सम्मेलन 16 जनवरी को वर्तमान स्थितियों पर विचार करने के लिए पवनार में 
प्रारंभ होगा। करीब पच्चीस आचार्य, निर्दलीय प्रोफेसर, साहित्यकार, उपकुलपति, न्यायविद्‌ और सामाजिक 
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इस सम्मेलन में भाग लेंगे। 

अप्पा घटाटे ने लिखा है कि उनकी पत्नी शीला घटाटे ने नागपुर में सत्याग्रह किया है। इससे घटाटे 
परिवार के चार सदस्य जेल में पहुँच गए--नागपुर के संघचालक बाबा साहब घटाटे, अप्पा की बहन देशपांडे 
तथा उनका पुत्र और शीला। शीला के सत्याग्रह का एक अलग महत्त्व भी है। शीला बंबई उच्च न्यायालय के 
भूतपूर्व न्यायाधीश हजारनवीस की पुत्री है। हजारनवीस बंबई में सरकारी प्रेरणा से होनेवाले वकील सम्मेलन 
में सक्रिय रहे हैं। कहा जाता है कि न्यायाधीश अपने परिवार के बहुमतवाद से अप्रसन्न हैं। 


रविवार, 11 जनवरी 
सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों को पढ़ते समय मैंने एक महत्त्वपूर्ण खोज की कि न्यायमूर्ति 
कृष्ण अय्यर वचन और लेखन में सादगी भरी शैली के प्रबल समर्थक È उन्होंने सांसदों को विचार रखने 
की दुर्बोध और गूढ़ शैली के लिए भला-बुरा कहा। अपने एक निर्णय ( सी.जे. वासवानी बनाम पश्‍चिम 
बंगाल सरकार--10.10.75) में उन्होंने कहा है, “न्यायालयों में एकाधिक बार कहा गया है कि विधायिका 
की सरलता के अभाव में विश्लेषण की जटिलताएँ पैदा हो जाती हैं। स्पष्ट सच्चाई यह है कि कानून 
जनता के लिए हैं और इसलिए सीधे-सादे और स्पष्ट होने चाहिए, यह अब तक हमारे कानून-निर्माताओं 
के गले नहीं उतरा है। न्यायाधीश कानूनों को देखकर सामान्य कानूनी उद्देश्यों के बारे में अंदाज लगाते 
हुए दुर्बोधता के कारण भाषाई चतुराई करने को बाध्य होते हैं। इस मुकदमे में हमें हाइडेन मुकदमे के 
संदर्भ लक्ष्य को व्यापक आयाम देने और प्रयोजनवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा।' 
विधायी सदस्यों को फटकारने के लिए कितने सुबोंध मुहावरों का प्रयोग किया गया है। में यह 
कहने को आतुर हूँ कि डॉक्टर, पहले अपना इलाज करो। 
लेकिन यह कहने के बाद मैं एक पत्रकार के नाते, जो कि मैं हूँ, यह स्वीकार करूँगा कि न्यायमूर्ति 
कृष्णा अय्यर ही हैं, जो बहुत बढ़िया कॉपी देते हैं, कोई और नहीं । कुछ स्थलों पर शब्दाडंबर के बावंजूद, 
इनमें दिलचस्प पठनीयता होती है। जिस निर्णय का मैंने उल्लेख किया है वह इसका अच्छा उदाहरण है। 
श्रीगणेश एक न्यायिक फैसले की तरह नहीं, उपन्यास की तरह होता है। यह इस प्रकार है-दूश्य 
हसियास बार, 15 फ्री स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता कां है। हॉल का सम्मोहन मेनकाओं के साथ संगीतमय 
-निशा-निमंत्रण देता प्रतीत होता है प्रवेश शुल्क मामूली पंद्रह रुपए प्रति पुरुष है। अंदर पेश है अनुप्राणवाली 
मदिरा। अल्पवस्त्रा मांसल षोडशियाँ (या करीब-करीब षोडशी) इधर-उधर प्रलुब्धकर अदाकारी प्रदर्शित 
करती गोद में बैठ जाती हैं। बैंड की ध्वनि इनकी चाल को ताल देती है। यहाँ ये कामदेव की अभ्यर्थना 
करती हैं । शिकार यानी सहमत पुरुष तीस रुपए देता है और जिसपर भी चित्त आ जाए, उसे चुन लेता है। 
शराब-साहचर्य होता है और शालीनताओं को अलबिदा देते हुए स्वच्छंद संभोगी गतिविधियों में, जिसे 
कानून की भाषा में वेश्यागामिता कहा जाता है, लीन हो जाते हैं। मंच पर व्यस्तता है पुरुष लड़कियों के 
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साथ कमरों की तरफ बढ़ रहे हैं । लेबोटरी या पार्श्व प्रकोष्ठ में जा रहे हैं। परदा उठता है पुलिस प्रवेश 
करती है और मदिरामत्त पुरुषों और किशोरियों की यह काम-कलरवी भीड़ चकित हो जाती है। 

विद्वान्‌ न्यायाधीश अब उसके आगे मुकदमे के असली विवाद्य मुद्दों पर आते हैं। यह अपील है 
नीचे के न्यायालय के फैसले पर, जिसमें उक्त जगह को खाली करने का मुकदमा किया गया था; क्योंकि 
किराएदार इसका उपयोग अनैतिक व्यवसाय के लिए करता था। न्यायालय ने खाली करने का आदेश दे 
दिया था। इस निर्णय का उपसंहार कम दिलचस्प नहीं È | न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर लिखते हैं--'हम लोग 
आज अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में हैं। यह स्थिति सामाजिक दृष्टि से अर्थपूर्ण है, भले ही कानूनी दृष्टि से 
असंगत हो। फिर भी यह समय है जब इस कानून को कड़ा बनाया जाना चाहिए (महिलाओं और 
लड़कियों के अनैतिक व्यवसाय संबंधी 1956 का अधिनियम), हमें निष्कर्ष रूप में कुछ आशाप्रद 
टिप्पणियाँ करने देनी चाहिए। हो सकता है, इस विधेयक में कुछ ऐसी धाराएँ हों जिनके कारण इस क्षेत्र 
में विफलता मिली हो, इसलिए कानून- निर्माताओं के इस अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में अबला नारी वर्ग की 
शुचिता को, जो हर फूल को चूस जाते हैं और हर घंटे बदल जाते हैं, ऐसे ग्राहकों की कौमार्यभोगी लोगों 
की क्रय शक्ति से बचाया जा सके। 

“कोई भी राष्ट्र अपनी तमाम दर्पोवितयों और आशाओं के बावजूद तब तक स्वच्छ नैतिकता के 
स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसका नारी समाज वास्तव में मुक्त नहीं हो। मुक्‍त हो कि वह 
अपने कच्चे मांस को लंपट वैभव के नाम पर बेचने को मजबूर न हो या अपने स्वादिष्ट बदन को हाट पर 
चढ़ाने को मजबूर न हो। नारी के प्रति इस न्याय को निष्क्रिय करके और वेश्यावृत्ति की छूट देकर अमीर 
पुरुषों ने गरीब औरतों को दुराचारी अड्डों पर धन के बल पर प्राप्त कर सकने को इस अधिनियम को 
बनाकर सामाजिक विवेक को जमींदोज कर दिया है। 

“यह कानून इस घटिया तरह से लिखा गया है और इसमें इतने छिद्र हैं कि विश्व के सबसे पुराने 
धंधे में लगी बहुत कम महिलाएँ डरकर कानून की सीमा में रहती हैं । मदिरा और महिला के खरीदारों की 


होटलों, बारों, रात्रि क्लबों में बहुत शालीन नजाकत से सम्मानपूर्वक सेवा की जाती है-खासकर बड़े 
शहरों में।' 


सोमवार, 12 जनवरी 

मराठी साप्ताहिक 'साधना' ने विनोबा भावे के नाम एन.जी. गोरे के क्रुद्ध पत्र को प्रकाशित किया _ 
है। पत्र 25 दिसंबर के सम्मेलन के पहले लिखा गया था। पत्र तीखा और कड़वा है। पत्र में यह मानकर 
चला गया है कि विनोबा श्रीमती गांधी को कुपित कर सकनेवाला कोई कदम नहीं उठाएँगे। पत्र में कही 
गई बातों का सार यह है कि-25 दिसंबर के अपने भाषण में कृपया द्विअर्थी बातें न कहें। हमें इस 
नीतिकथा का पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं । इस गफलत में मत रहिए कि इंदिरा गांधी आपको गुरु 
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मानती हैं। वह आपको अपनी बराबरी का नहीं मानतीं। 

विनोबा उतने स्पष्ट भले ही न रहे हों जितना श्री गोरे या हम सब चाहते थे; लेकिन अपने भाषण 
में विनोबा उतने सरकार-समर्थक नहीं थे जितना प्रचार तंत्र ने उन्हें बताया है। 4 जनवरी को 'संडे 
Sed! ने उनके भाषण का वह अंश प्रकाशित किया है जिसका सरकार द्वारा आपातस्थिति का अनुशासन 
के आधार पर समर्थन बताया गया है। यह अंश ठीक उलटा प्रभाव उत्पन्न करता है | विनोबा ने कहा, 'इस 
तरह आचार्यों के पास अनुशासन है और सत्ताधीशों के पास सरकार है। सरकार और अनुशासन में जो 
अंतर है उसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए। मैं संक्षेप में इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। 
अगर संसार सरकार का अनुशासन मानकर चलेगा तो कभी शांति और संतोष से नहीं रहेगा। यह कहा 
गया था कि बँगलादेश की समस्या सुलझ गई ' 

समाजवादी साप्ताहिक 'जनता' ने मृणाल गोरे के साथ डरावने सलूक का ब्योरा दिया है। वे छह 
महीने. भूमिगत रहकर महाराष्ट्र में लोक संघर्ष समिति को ओर से सफलतापूर्वक आंदोलन करती रहीं । 
उन्हें अकोला में रखा गया। उन्हें एकांत कारावास दिया गया। वह वहाँ अकेली राजनीतिक कैदी थीं। 
उनके साथ ही एक कोढ़ी महिला को रखा गया था। दोनों एक शौचालय, AAR का उपयोग करती थीं। 
उनके सामने एक पागल औरत रहती थी, जो रात भर चीखती रहती थी। मृणाल गोरे को ओर से बंबई में 
याचिका दायर की गई है। 

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जसलोक अस्पताल में जे.पी. से मिले। 


मंगलवार, 13 जनवरी 

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता देव गोवड़ा को जेल में लाया गया। उन्होंने कल दूसरी बार 
सत्याग्रह किया। जब पहली बार सत्याग्रह किया था तब उन्हें गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था। मधु 
दंडवते ने प्रधानमंत्री को मृणाल गोरे की नजारबंदी की दशा. के बारे में आक्रोश भरा एक पत्र लिखा है। 
अंत में दंडवते ने इंदिरा गांधी को लिखा कि यह वह जानते हैं कि पत्र से वह क्रुद्ध होंगी । और चुनौतीपूर्ण 
ढंग से आगे जोड़ा कि यदि यह जेल मेरी कब्रगाह भी बन जाए तो भी मैं इसकी चिंता नहीं करता। 


बुधवार, 14 जनवरी 

आज बंगलौर में सत्याग्रह का अंतिम दिन है। कुछ राज्यों में सत्याग्रह 26 जनवरी तक चलेगा। 
हमें पता चला है कि शहर के दस केंद्रों पर कोई एक सौ अस्सी लोगों ने सत्याग्रह किया। सभी को 
गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस थानों में साठ के करीब सत्याग्रही लाए गए। उनमें से केवल बीस को 
छाँटकर (मुख्यतः विद्यार्थी परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं को) भारत रक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया 


और जेल ले भेजा गया। 
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बृहस्पतिवार, 15 जनवरी 

आज के अखबारों में उन पच्चीस आचार्यो के नाम हैं जो कल से पवनार में होनेवाले आचार्य 
सम्मेलन में भाग लेंगे। सूची बहुत प्रभावी है। पहली ही नजर में सूची के आचार्य विनोबा द्वारा निर्धारित 
तीन शर्तों--निर्भयता, निर्वेरता और निष्पक्षता-को पूरी करते हैं। 

मैंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इस सत्र में उपस्थित न होने की अनुमति माँगी है। इस 
अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने अध्यक्ष पदों पर आसीन लोगों द्वारा प्रकट की गई निष्ठा पर कुछ 
टिप्पणियाँ कीं। अवकाश के औपचारिक निवेदन के बाद पत्र में कहा गया है कि 'मेरा अनुपस्थित होना 
स्वप्रेरित नहीं है। भारत सरकार मेरी गतिविधियों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक मानती है। 
इसलिए मैं बिना मुकदमा चलाए बंगलौर जेल में बंद हूँ।' 


शुक्रवार, 16 जनवरी 

सत्याग्रहियों का दूसरा जत्था जेल लाया गया। यह दोबाबल्लापुर, बंगलोर के एक छोटे ताल्लुके से 
आया है। यहाँ से अब तक कोई दो सौ सत्याग्रही आ चुके हैं । 

कमला और बच्चे मुझसे मिले। वे कल दिल्ली जाने के लिए मद्रास लोट रहे हैं । 

आकाशवाणी ने पवनार के आचार्य सम्मेलन के बारे में कुछ भी नहीं कहा । 


शनिवार, 17 जनवरी 

आचार्य सम्मेलन में आचार्य विनोबा भावे के उद्घाटन भाषण का एक छोटा सा अंश अखबारों में 
आया है। विनोबा ने सर्वानुमति पर जोर दिया। उन्होंने सुझाया कि आचार्य पहले अपनी आम राय बनाएँ 
और फिर प्रधानमंत्री से मिलकर अपने निर्णय को बताकर उसपर बातचीत करें। 

स्थानीय पत्र संजय गांधी की बंगलौर यात्रा की खबरों से भरे हुए हैं। संजय गांधी यहाँ कल 
आएँगे। उनके चित्रों के साथ बड़े-बड़े पट्ट शहर भर में लगाए गए हैं। आज दोपहर में उनके कार्यक्रमों 
के बारे में हवाई जहाज से परचे गिराए गए। कुछ परचे हमारे जेल वार्ड में भी गिरे । उनमें एक में लिखा 
था-- अगर आप इस रैली में आने से चूक जाते हैं तो आप इतिहास के एक नए अध्याय खुलने को देखने 
से वंचित रहेंगे।' 


सोमवार, 19 जनवरी 

दिल्ली से आए एक पत्र के अनुसार श्री सुंदरसिंह भंडारी गिरफ्तार कर लिये गए हैं। 26 जून से ही 
वह जनसंघ का संगठन कार्य प्रशंसाजनक ढंग से चलाते रहे हैं। श्री रवींद्र वर्मा के साथ मिलकर भूमिगत 
गतिविधियाँ भी उनकी देख-रेख में हुई हैं। 
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पवनार आचार्य सम्मेलन की आम राय का सार पत्रकारों को बताया गया । संक्षिप्त सार सेजो 
सूत्रीकरण हुआ है, अनिंद्य है । अगर इसे सरकार स्वीकार कर लेती है-जिसकी कोई संभावना नहीं है-- 
तो मौजूदा गतिरोध दूर करने की दृष्टि से अच्छी शुरुआत होगी। इसने स्थिति के सामान्यीकरण पर बल 
दिया है। सामान्यीकरण का अर्थ यह बताया गया है कि नागरिक और प्रेस स्वतंत्रताओं को बहाल किया 
जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, इसके बाद चुनाव प्रणाली में संशोधन करके चुनाव कराए 
जाएँ। इसमें सार्वजनिक जीवन से हिंसा को खत्म करने को भी माँग का आग्रह È I इसमें एक ही बात है 
जो सरकार को पसंद आ सकती है। वह यह है कि आपातकाल के लाभों को स्थायी बनाने का आग्रह। 
खबरों में कहा गया है कि आचार्य सम्मेलन का प्रस्तावना मसौदा श्रीमती गांधी को सीधे भेजा जा रहा है। 
23 तारीख को श्रीमन्नारायण इंदिरा गांधी से मिलकर आचार्य सम्मेलन के अभिमत से उन्हें व्यक्तिगत रूप 


से अवगत कराएँगे। 


मंगलवार, 20 जनवरी - 
शेख अब्दुल्ला ने पवनार सम्मेलन के वक्तव्य का स्वागत किया है। 'डेक्कन हेरल्ड' ने लिखा है 


कि वे समझौते के प्रति आशावान्‌ हैं । उन्होंने कहा कि मेरे आशावाद का ठोस आधार है। “हिंदू” ने उन्हे 
यों उद्धृत किया है--' हर बार मैं जब उनसे (इंदिरा गांधी से) मिलता हूँ, उन्हें नरम बनाने की कोशिश 
करता हूँ। लेकिन संघर्षवादी प्रबल हैं और उन्हीं के कारण यह नहीं हो रहा है।' , 

संयोगवश आज शाम मैं माइकेल फर्नाडीज से मिला। माइकेल जॉर्ज फर्नाडीज के छोटे भाई हैं। 
यह आई.टी.आई. में काम करते हैं । शक्तिशाली श्रमिक नेता और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यूनियन के 


महामंत्री हैं । बह एक महीने से जेल में हैं। 


बुधवार, 21 जनवरी 
आज दंडवते का जन्मदिवस है। हमने रसोईघर में विशेष भोजन बनाने का निवेदन किया है। आज 


जेल के सभी बंधुओं से बधाई प्राप्त करने के अलावा मधु को एक आनंददायक विशेष आश्चर्य सुनने को 
मिला है। आज उनका पंद्रह वर्षीय पुत्र उदय आया। उदय अहमदाबाद में पढ़ता है। उसने दोहरे उद्देश्य 
से एक लंबी यात्रा का कार्यक्रम बनाया-यरवदा की यात्रा यानी यरवदा जेल में बंद अपनी माँ प्रमिला से 
मिलना और बंगलौर आकर अपने नजरबंद पिता मधु दंडवते से मिलना। मधु के लिए विगत सात महीनों 


में यह पहली मुलाकात है। 
` जरीबी.सी. ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी से हुई इंदिरा गांधी की भेटवार्ता की खबर प्रसारित की | इंदिरा 


गांधी ने तीन मुद्दों को रखा- _ र 
क. राष्ट्रपति प्रणाली भारत के लिए अनुकूल नहीं है । संशोधित रूप से मौजूदा संसदीय प्रणाली ही 
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भारत के लिए उचित होगी। 
ख. आज को मुख्य समस्या यह है कि विपक्षी दलों में कैसे सुधार किया जाए, जो यह मानते हँ 
कि जैसे वे कहते हैं वही होना चाहिए। 


ग. जहाँ तक वह जानती हैं, संजय की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सोचा कि यह 
देश के लिए संकरपूर्ण स्थिति है, इसलिए उसने कुछ योगदान करना चाहा। 

उन्होंने यह भी कहा कि यूथ कांग्रेस में उसका चुनाव हुआ है, बह मनोनीत नहीं है। 

आकाशवाणी ने इस भेंटवार्त्ता को प्रसारित किया; परंतु केवल पहले तीन बिंदुओं को ही। 

दंडवते को एस.एम. जोशी का एक पत्र मिला है। उससे उन्होंने बताया है कि जे.पी. ने इंदिरा 
गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि वह मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने में अपना योगदान कर सकते हैं 
बशर्ते कि उन्हें जेल में बंद साथियों से विचार-विमर्श करने दिया जाए। इससे पहले एन.जी. गोरे और 
एच.एम. पटेल-राज्यसभा और लोकसभा में जनता मोर्चे के नेताओं ने इंदिरा गांधी को संयुक्त पत्र 
लिखकर उनके हिंसा और अड़ंगेबाजी के आरोपों का खंडन किया और उनसे लोकसभा के अपने 
बातचीत संबंधी वक्तव्य पर कायम रहने को कहा। जे.पी. का पत्र इस पत्र की ताईद करता है। 


बृहस्पतिवार, 22 जनवरी 


समाचार-पत्रों में फ्रांसीसी समाचार एजेंसी के साथ प्रधानमंत्री की भेंटवार्त्ता के शुरू के दो मुद्दे 
ही प्रकाशित हुए हैं, यानी संसदीय प्रणाली की उपयुक्तता और विपक्ष को सुधारने की जरूरत। संजय 
गांधी के बारे में कुछ भी नहीं छपा है। 

हमें संसद्‌ सदस्य बनारसीदास से मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि जे.पी. का स्वास्थ्य 
अब काफी ठीक है | दिल्ली में यह खबर है कि चंडीगढ़ में जे.पी. के कैंसर का इलाज हुआ था (गुर्दे का 
नहीं) । उन्होंने यह भी बताया कि उड़ीसा के पी.के. देव, लोकनाथ मिश्र और अन्य भालोद सदस्य जनता 
मोर्चे में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने यह भी बताया कि बीजू पटनायक को पैरोल पर रिहा किया गया है, 
ताकि वे अपने श्वसुर की अंत्येष्टि क्रिया में भाग ले सकें। 


शनिवार, 24 जनवरी 


दोपहर में हमारे तीन साथियों को सामान तैयार करने के लिए कहा गया, ताकि शाम को प्रस्थान 
किया जा सके। इनका स्थानांतरण इस प्रकार हो रहा है--मल्लिकार्जुनैया का बेलगाँव, सुब्बैया का 
गुलबर्गा और आनंद राव को बेल्लारी | इसके कारण इनके परिवारजनों को काफी कठिनाई होगी । जेल में 
स्थानों को कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक अनुमान यह लगाया गया कि जेल के महानिरीक्षक ने इन 
स्थानांतरणों का सुझाव दिया है । बाद में प्राप्त सूचना के अनुसार इसका कारण यह पता लगा कि सरकार 
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उन्हें राज्य में सत्याग्रह आयोजित करनेवाली केंद्रीय टीम मानती है । इसलिए इस टीम को तितर-बितर 
करना जरूरी समझा गया। हमारी दृष्टि से इन स्थानांतरणों में प्रतिरोध संगठित करने में मदद मिलेगी। 
फिर भी इन स्थानांतरणों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय किया गया, इस 
आधार पर कि इससे नज़रबंदी दंडात्मक हो जाती है, जबकि नज़रबंदी का प्रावधान केवल निरोधात्मक 
है। 

जेल अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का नतीजा यह हुआ कि रविवार तक स्थानांतरण रोक 
दिया गया। जहाँ तक आनंद राव का संवाल है, उनका स्वास्थ्य लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। 
उनका स्थानांतरण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 


रविवार, 25 जनवरी 

सुब्बैया और मल्लिकार्जुनैया को उनको निर्धारित जेलों में वापस ले जाया गया। 

बी.बी.सी. ने रात की बुलेटिन में समाचार दिया कि ब्रिटेन में रहनेवाले एक हजार पाँच सौ 
| भारतीयों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को एक प्रदर्शन करके नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन और 
| राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नजरबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 10 डाउनिंग स्ट्रीट 
| गए और उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर कहा कि भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में अपना विरोध 
| प्रकट करने के लिए अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लें । प्रदर्शनकारियों को संबोधित करनेवालों में मेरी 
| राइलर भी थीं । उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति उससे कहीं बदतर है जितना ब्रिटेन में कोई भी कल्पना 
| कर सकता है। 


सोमवार, 26 जनवरी 

हम लोगों ने गत स्वतंत्रता दिवस जेल में मनाया। आज हम राष्ट्र का गणतंत्र दिवस भी जेल में 
मना रहे हैं। यह समारोह वार्ड में हुआ। इसमें केवल प्रतियोगिता के अलावा अवसर के उपयुक्त कुछ 
भाषण भी हुए। वातावरण उत्साहजनक था। सभी कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय पाने का अदम्य 
विश्वास था। यह पहला मौका था जब हमें “बी' वार्ड में जाने दिया गया। 

आज आचार्य कृपलानी का सन्‌ 1942 के आंदोलन के बारे में संस्मरणात्मक लेख छपा। आज को 
स्थिति के बारे में बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने स्थितियों की समानांतर व्याख्या कर दी। ऐसी कि कोई 
भी पाठकं बिना समझे रह नहीं सकता। लेख का एक अंश इस प्रकार है--' हमारे खिलाफ आरोप क्या 
थे? यह नहीं कि हम नाजी या फासिस्ट थे। आरोप यह था कि हम नाजी और फासिस्ट शक्तियों के मित्र 
थे, जिन्होंने दूसरा विश्वयुद्ध चला रखा है। हम लोग जापान के भी मित्र थे और जैसे ही वह भारत पर 
हमला करेगा, हम उसे भारत पर कब्जा करने में मदद करेंगे। इस तरह हम लोक़तंत्र के दुश्मन और 
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अधिनायकवाद के समर्थक थे। हम लोग देश के दुश्मन थे, इसके हित हमारे विदेशी आका ज्यादा जानते 
थे, बजाय उनके जो स्वतंत्रता के लिए भारी व्यक्तिगत खतरा उठाकर और बलिदान करके लड रहे थे। 
नेताओं की निंदा में कोई भी शब्द कठोर नहीं था। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद उस 
सभ्य संसार के दुश्मन थे, जो मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। देश में युद्ध आपातस्थिति थी और प्रेस पर कड़ी 
पाबंदी थी। न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कार्यपालिका के आदेशों के समय नहीं कर सकती 
थी। देश हिंसा और बर्बरता के समक्ष चुप था। 

“फिर भी एक वक्त आया जब स्थितियाँ बदलीं | गांधीजी को ऐतिहासिक उपवास के आधार पर 
बिना शर्त स्वास्थ्य के कारण रिहा किया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और अन्य कार्यकर्ता भी 
बाद में बिना शर्त रिहा किए गए। हमें यह नहीं कहा गया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन वापस लें। हमें 
अहिंसा और सत्याग्रह में युद्ध के विकल्प के रूप में राजनीतिक अन्याय की स्थिति से लड़ने की अपनी 
आस्था को बदलने को भी नहीं कहा गया। 

“अगर ऐसी शर्त रखी जाती तो ब्रिटिश जानते थे कि हम जवाहरलाल की भाषा में कहते कि 
जहन्नुम में जाओ। हम लोग वैसी स्थिति में अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने की बजाय जेलों में 
रहना ज्यादा पसंद ALA |’ 

गुजरात की जनता मोर्चा सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित प्रचार अभियान चल रहा है। वह 
कि यह आर्थिक अपराधियों से कड़ाई से नहीं निपट रही; यह कि राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति 
को बिगाड़ रही है और यह भी कि उसने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया है। आज ' हिंदू' ने गुजरात 
सरकार द्वारा झूठ का पर्दाफाश करने के लिए दी गई गिरफ्तारियाँ और रिहाई के आंकडे दिए हैं । यह राज्य 
सरकार को घोषित नीति रही है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मीसा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 
फिर भी गैर सामाजिक तत्त्वों को मीसा में पकड़ा गया। ऐसे चार सौ सात लोग गिरफ्तार किए गए। इसके 
अलावा दो हजार एक सौ सत्तासी लोगों को भारत रक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। खबर में 
दलानुसार गिरफ्तारी के आँकड़े ये हैं-- 

संगठन कांग्रेस-सात सौ तिरानने, जनसंघ--चार सौ छियालीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--एक 
सौ इकतालीस, समाजवादी -पच्चीस, लोकदल--उन्नीस, आनंदमार्ग--ग्यारह, जमायते इसलामी--आठ 
नक्सलवादी-सात, किसान मजदूर लोकपक्ष-चार, रिपब्लिकन-दो, लोक संघर्ष समिति--सात सौ 

इकतीस (इनमें से अधिसंख्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होंगे) | 
इनमें से एक हजार उनसठ सजायाफ्ता हैं। बाकियों पर मुकदमा चल रहा है। 


मंगलवार, 27 जनवरी 
बंबई से आज एक रिपोर्ट मिली, जिसमें बाहर की गतिविधियों का ब्योरा है। इस रिपोर्ट के साथ 
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बाहर की गतिविधियों के निर्देशन करनेवालों में तीन के पत्र भी हैं। पहला पत्र 16 जनवरी को गोरे और 
एच.एम. पटेल द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि है, जिसका सार मधु के नाम एस.एम. 
जोशी के पत्र से हमें मिल चुका था। दूसरा पत्र इंदिरा गांधी के नाम जे.पी. का 18 जनवरी का पत्र है। 
इसकी चर्चा भी एस.एम. जोशी के पत्र में थी। इस पत्र से श्याम बाबू काफी अप्रसन्न हे । मिश्र सोचते हैं 
कि यह पत्र किसी अन्य द्वारा लिखा गया है और जे.पी. ने बस पत्र पर हस्ताक्षर भर कर दिए हैं । यह 
जे.पी. के चरित्र के अनुकूल नहीं है। जे.पी. को नेताओं को रिहाई के बारे में नहीं लिखना चाहिए था, 
जैसा कि उन्होंने लिखा है। नजरबंदी में हमें बनाए रखना इंदिरा गांधी की समस्या है, हमारी नहीं | इस 
तरह की प्रार्थना करके उन्हें क्यों मौका दिया जाए? मुझे लगता है, पत्र को शब्दावली इससे बेहतर हो 
सकती थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे हम अपने लिए अपमानजनक मानें । 


बृहस्पतिवार, 29 जनवरी 

एक चिंताजनक खबर सजायाफ्ता लोगों से मिली कि इस सप्ताह के शुरू में बेल्लारी जेल में 
सत्याग्रहियों को लाठी से पीटा गया। किसी अन्य बहाने से जेल दफ्तर से पूछताछ पर पता चला कि जेल 
के महानिरीक्षक मल्लया बिना निर्धारित कार्यक्रम के बेल्लारी गए थे। 


शुक्रवार, 30 जनवरी 

मल्लया बेल्लारी से लौट आए उन्होंने कबूल किया कि बेल्लारी की घटनाएँ सचमुच शर्मनाक 
off उन्होंने जेल अधीक्षक और उनके कुछ सहायकों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 
नज़रबंदों और भारत सुरक्षा बंदियों की बहुत सी शिकायतों को स्वयं सुना। उन्होंने कहा कि शिकायतें 
वाजि हैं। 


शनिवार, 31 जनवरी 
आकाशवाणी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की घोषणा की। 


सोमवार, 2 फरवरी 
संसद्‌ के समक्ष तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट रखी गई। 
आकाशवाणी ने 2 बजे की दस मिनट की बुलेटिन में आठ मिनट संसद्‌ में द्रमुक विरोधी भाषणों के 
आधार पर द्रमुक सरकार पर अभियोग प्रचारित करने में लगाए। और इसके विपरीत दूसरे पक्ष को यह 
कहकर निबटा दिया कि कुछ सदस्यों ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने का विरोध किया। 
शाम को बी.बी.सी. ने खबर दी कि तमिलनाडु में सात सौ द्रमुक कार्यकर्ताओं की गिस्पतारी को 
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गई। इनमें से एक सौ मद्रास में और शेष राज्य के अन्य भागों से। वॉयस ऑफ अमेरिका ने कहा कि 
गिरफ्तार लोगों में विधायक भी हैं। 


मंगलवार, 3 फरवरी 

नागपुर जेल से नागपुर जनसंघ के अध्यक्ष आहूजा के एक पत्र में शोक समाचार मिला--मूर्धन्य 
राजनीतिक नेता वी.जी. देशपांडे के निधन का। वे मीसा में बंद थे। लेकिन जब उनकी दशा खराब होने 
लगी तो उन्हें छोड़ दिया गया था। 

सरकार ने निवर्तमान द्रमुक सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक 
सदस्यीय जाँच समिति गठित करने की घोषणा संसद्‌ में की है। लोकसभा में एक विधेयक पेश कर 
वर्तमान लोकसभा की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। 

बी.बी.सी. ने तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समाचार दिया है। 

आकाशवाणी और भारतीय प्रेस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक भी समाचार प्रकाशित नहीं 
हुआ। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से चार बातें कहीं- 

. द्रमुक कार्यकर्ता जीवन देकर भी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, 

2. किसी भी उत्तेजना में शांतिपूर्ण और अहिंसक बने रहेंगे, 

3. उनपर और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नितांत निराधार हैं। आयोग गठित करने के 
बारे में पिछली परंपराओं को खंडित किया गया है | पहले जाँच आयोग गठित होता था। आरोप 
सिद्ध हो जाने पर ही उससे त्यागपत्र की बात उठती थी, 

- द्रमुक पर विघटनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का आरोप बिलकुल निराधार है। द्रमुक ने यह 
माँग कब की छोड़ दी है। वे सिर्फ ज्यादा स्वशासन की माँग करते हैं। 


— 


> 


शुक्रवार, 6 फरवरी 


एक और बुरी खबर इस बार तिहाड़ जेल, दिल्ली से। जनसंघ के एक कार्यकर्ता बैजनाथ कपिल 
का देहावसान हो गया। वह जून से नजरबंद थे। गंभीरतम रूप से अस्वस्थ होने पर भी उन्हें रिहा नहीं 
किया गया। उन्हें सिर्फ अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। 

मैंने उनके पुत्र अशोक को एक सांत्वना-पत्र लिखा। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि नियम 
के अनुसार जो कि मेरा संबंधी नहीं है या किसी अन्य जेल में मीसा बंदी है, उससे पत्राचार की अनुमति 
नहीं है। मैंने कहा कि यह पत्र एक मीसा बंदी की मृत्यु पर शोक-संवेदना तार है। अगर मुझे इसे उनके 
पुत्र को भेजने की अनुमति नहीं है तो मैं वहाँ किसी अन्य मीसा बंदी को भेजूँगा जो उन्हें भेज देंगे। क्या 
यह बेहूदा नियम नहीं है कि एक मीसा बंदी की मृत्यु पर उनके पुत्र को शोक-संवेदना भेजने के लिए मुझे 
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आड़े-तिरछे तरीकों का सहारा लेना पड़े ? अंततः अधिकारी झुके और तार.भेजना स्वीकार किया। 
बी.बी.सी. ने भुट्टो और इंदिरा गांधी की तुलना करनेवाले ' गार्जियन' के एक लेख का ब्योरा 
प्रसारित किया! यह लेख “वाशिंगटन पोस्ट' के एक संवाददाता लेविस सिमन्स ने लिखा है। लेविस को 
नई दिल्ली से निकाल दिया गया है और अब वह लाहौर में हैं। लेविस ने लिखा है कि भुट्टो और इंदिरा 
गांधी दोनों ने अधिनायकवादी रास्ता अपनाया। भारत और पाकिस्तान दोनों के संविधान में आधारभूत 
परिवर्तन हो रहे हैं । नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन भी दोनों में हो रहा है। दोनों देशों में राजनीतिक विपक्षी 


'जेलों में हैं। दोनों ही देशों में संघीय इकाइयाँ (ब्लूचिस्तान और तमिलनाडु) केंद्र-शासित हैं। लेकिन 


लेविस सिमन्स एक अंतर बताता है। इंदिरा गांधी के विपरीत भुट्टो विदेशी संवाददाताओं से, भले ही वह 
उनकी आलोचना करता हो, बेहतर बरताव करते हैं। यह लेख सिमन्स के अंतिम अवलोकन का परिणाम 
है। 


बुधवार, 11 फरवरी ' 

माधवरावजी मुले का पत्र मिला है कि दक्षिणांचल के संघ प्रचारक यादवराव जोशी 3 फरवरी को 
बंबई में गिरफ्तार कर लिये गए। उनके पत्र में अटलजी की इस इच्छा की भी जानकारी दी गई है कि मुझे 
गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और संबंधित औपचारिकताएँ पूरी कर लेनी चाहिए। इसके 
साथ ही मतदाता बनने के खाली फॉर्म भी हैं। 

मैं अभी दिल्ली में मतदाता हूँ। लेकिन इससे मेरे गुजरात में मतदाता बनने में कोई बाधा नहीं 
पड़ती। मेरा स्थायी घरेलू पता आदिमपुर का है जहाँ मेरे पिता रहते हैं। पत्र में अविलंबनीयता पर जोर 
दिया गया है और कहा गया है कि संदेशवाहक बंगलौर में है और वह दूसरे दिन ही व्यक्तिगत रूप से 
फॉर्म लेकर जाने वाला है। मैं फॉर्म भर देता हूँ। इसमें अपने को आदिमपुर में मतदाता बनाए जाने का 
निवेदन करता हूँ। साथ ही यह निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम काट दिया 
जाए। 


शुक्रवार, 13 फरवरी 

यादवराव जोशी को बंगलौर जेल में रखा गया। पहले इन्हें बंबई में भारत सुरक्षा अधिनियम में 
गिरफ्तार किया गया। बाद में अधिकारियों को पता चला कि कर्नाटक सरकार द्वारा उनके खिलाफ मीसा 
नज़रबंदी आदेश पहले से ही जारी था। इसपर अधिकारियों ने उन्हें मीसा में बंदी बनाया। 

ए.के. सुब्बैया, जो पहले गुलबर्गा स्थानांतरित कर दिए गए थे, फिर बंगलौर ले आए गए। उन्हें 
बंगलौर उच्च न्यायालय में उनके लिए, दायर की गई याचिका के कारण लाया गया। वास्तव में तो उनका 
गुलबर्गा स्थानांतरण वहाँ के बंदियों के लिए बहुत लाभकारी रहा। उन्होने वहाँ लगभग सभी को उच्च 
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न्यायालय में याचिका दायर करने में सहायता की । परिणामस्वरूप याचिका के कारण सबको बंगलौर 
लाना पडेगा | 

बी.बी.सी. के अनुसार पाकिस्तानी उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने 'गार्जियन' के उस लेख का उत्तर 
दिया है जिसमें भुट्टो और इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था कि दोनों तानाशाह की तरह बरताव कर रहे 
हैं। प्रवक्ता ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि जहाँ तक भुट्टो का ताल्लुक है, यह गलत है। 
तमिलनाडु और ब्लूचिस्तान की तुलना का उल्लेख करते हुए उसे भ्रामक बताया गया है। कहा गया है कि 
तमिलनाडु में गिराई गई सरकार इंदिरा गांधी की सरकार के दल की विरोधी थी, जबकि ब्लूचिस्तान की 
सरकार स्वयं भुट्टो के दल की थी। 


शनिवार, 14 फरवरी 


13 फरवरी को बंगलौर और 14 फरवरी को मैसूर के अल्प प्रवास के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 
दोनों कांग्रेस के तथाकथित विलय के लिए होनेवाले सम्मेलन में भाग लेने मद्रास गई हैं। मुख्यमंत्री ने 
मैसूर में उनके लिए भव्य आयोजन करके उन्हें प्रभावित करने की भरपूर कोशिश की । उन्हें शहर में खुली 
कार में घुमाया गया। रास्ते भर सुरक्षा के लिए वरदी में और सादे कपड़ों में पुलिस के हजारों सिपाही तथा 
अधिकारी तैनात थे। लेकिन तीन छात्र इस कड़े पुलिस बंदोबस्त के बावजूद इंदिरा गांधी तक पहुँचकर 
उनकी अधिनायकवादी गतिविधियों के खिलाफ निकाले गए परचे उनकी गोद में कैंकने में सफल हुए। 

हमें यह खबर शाम को मिली। यह भी पता चला कि इन तीनों नौजवानों को पूछताछ के लिए 
अज्ञात स्थल पर ले जाया गया है। 

यादवराव जोशी ने इस खबर को सही बताया कि राजमाता सिंधिया ने सक्रिय राजनीति से संन्यास 
ले लिया है। जोशी ने बताया कि सरकार के द्वारा उनका जबरदस्त उत्पीड़न हुआ और उनपर भारी दबाव 
डाला गया। 


मल्लिकार्जुनैया अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के सिलसिले में बेल्लारी जेल से 
यहाँ लाए गए। 


रविवार, 15 फरवरी 


अखबारों में खबर है कि इंदिरा गांधी विनोबा भावे से मिलने 24 फरवरी को पवनार जाएँगी । इससे 
दोनों के मिलने और उसके परिणाम के बारे में नई अटकलबाजियाँ चालू हो गई हैं। यह मिलना आचार्य 
सम्मेलन को पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसे इंदिरा गांधी ने बहुत नापसंद किया था। विनोबा और आचार्य 
सम्मेलन की ओर से श्रीमन्नारायण उनसे मिलने गए थे। मिलने तक से इनकार करना उनकी सख्त 
नाराजगी का ही प्रकटीकरण है। 
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बी.बी.सी. ने भारत सरकार द्वारा करीब पचास भारतीय पत्रकारों की सरकारी मान्यता ( अक्रेडिशन) 
रदूद करने को खबर दी। 


सोमवार, 16 फरवरी 

इंदिरा गांधी की उपस्थिति में हुए, मद्रास में आयोजित तथाकथित विलय सम्मेलन के बारे में बड़ी 
विलक्षण अखबारी खबरें आई। ' इंडियन एक्सप्रेस' में छपा है कि रैली में पच्चीस लाख लोगों ने भाग 
'लिया। वह चाहता है कि उनके पाठक इसपर विश्वास भी करें। अपने भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा कि 
द्रमुक 1 फरवरी से आंदोलन करने वाला था, इसलिए केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य 
हे कि राज्यपाल की जिस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसमें इंदिरा गांधी द्वारा 
उल्लिखित आंदोलन का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। 

“एक्सप्रेस में प्रकाशित उनके भाषण का एक दिलचस्प अंश इस प्रकार है--' अपने पचास साल 
के राजनीतिक जीवन में मेरा उपहास किया गया है, मुझे गालियाँ दी गई हैं, पीटा गया है, जेल में बंद 
किया गया है, मुझ पर गोली चलाई गई है; लेकिन मैं अपने पथ से विचलित नहीं हुई।' 

उपहास किया जाना या गाली दिया जाना-हाँ, हुआ होगा। लेकिन जो भी सार्वजनिक जीवन में 
ऊँचाई पर पहुँचता है, शायद इससे कोई नहीँ बच पाता। apy पीटा जाना या गोली चलाया जाना- 
शायद उनकी आत्मपीड़क प्रवृत्ति है, जो उनसे इस तरह की बिलकुल असत्य और बिना आधार के यह 
सब बड़े सहज ढंग से HEM लेती हैं। यह वक्तव्य निश्चय ही चिडचिडे क्रोध का परिचायक है । क्या 
यह दो दिन पूर्व उनपर मैसूर में फेंके गए परचे का परिणाम है ? 


मंगलवार, 17 फरवरी 

आज के समाचार-पत्रों में मेरे लिए अत्यंत शोकपूर्ण समाचार है गुजरात प्रदेश जनसंघ मोर्चा की 
विजय के एक मुख्य अभियंता वसंत गजेंद्र गडकर अब नहीं रहे | 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपा है कि गजेंद्र 
गडकर बंबई में छह दिन अस्पताल में चिकित्सा के बाद 16 फरवरी को दिवंगत हो गए। यह दल और 
गुजरात के सार्वजनिक जीवन को एक भारी क्षति है। गजेंद्र गडकर की पत्नी विद्या बहन को जो आघात 
लगा, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं शोक संदेश का तार देकर आता हँ. कि तभी उसके कुछ बाद 
अहमदाबाद से वसंत भाई की मृत्यु की सूचना का तार मिलता है। 

कर्नाटक के एक प्रमुख सर्वोदयी कार्यकर्ता सत्यव्रत गुंडाचार मीसा बंदी बनाकर जेल में लाएं गए। 
हम उन्हें देखकर चकित हैं। उन्हें पहले भारत रक्षा अधिनियम में बंदी बनाया गया था; पर मजिस्ट्रेट ने 
उन्हें रिहा कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के ब्योरे से हम ज्यादा चकित हुए। यह वास्तव में दुःखद है कि 
पुलिस अपने असाधारण अधिकारों का किस तरह इस्तेमाल कर रही है। 11 फरवरी को इंदिरा गांधी के 
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आने के दो दिन पहले बंगलौर में कई सौ लोगों को शांति बतौर पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों में 
केवल मुट्ठी भर लोगों पर आरोप लगाया गया | बाकियों को पुलिस हिरासत में तीन-चार दिन व्यक्ति की 
राजनीतिक क्षमताओं के बारे में पुलिस आकलन के आधार पर बंद रखा गया। खासकर उन्हें जिनपर 
खतरनाक होने की आशंका थी। अधिकारियों ने गुंडों को इंदिरा गांधी के आने के एक हफ्ते पहले पकड़ 
लिया और पुलिस ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि इंदिरा गांधी के जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। 


15 फरवरी को जब उन्होंने पूछा कि अब उन्हें कब छोड़ा जा रहा है, तो कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने _ 


वहाँ उपलब्ध पुलिस अधिकारियों से बार-बार यही पूछा; लेकिन व्यर्थ | अत: उन्होंने कल घोषणा की कि 
यदि वे रिहा नहीं किए जाते या यह नहीं बताया जाता कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, तो वे भूख 
हड़ताल करेंगे। आज सुबह उन्होंने उपवास चालू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनके लिए मीसा 
आदेश जल्दीबाजी में बनाया गया और गुंडाचार यहाँ ले आए गए। 

सर्वोच्च न्यायालय में नजरबंदियों की ओर से आज बहस समाप्त हो गई। बी.बी.सी. ने दिए गए 
तर्को का संक्षिप्त ब्योरा प्रसारित किया | शांतिभूषण के नेतृत्व में वरिष्ठ विधिवेत्ता हमारी तरफ से सर्वोच्च 
न्यायालय में पेश हुए। जो लोग बहस की समाप्ति के इस स्तर पर हमारी तरफ से पेश हुए उनमें अखिल 
भारतीय बार कौंसिल के अध्यक्ष राम जेठमलानी भी हैं। दिल्ली के पत्र “ईवनिंग व्यू' (15.2.74) के 
अनुसार इसके संपादक पी.एल. लखनपाल हैं। कुछ समय बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया। संपादक 
लंदन चले गए और वहीं से इसे प्रकाशित करना जारी रखा। जेठमलानी ने सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों से मार्मिक अपील की-- 

' भारत का लोकतंत्र आज कफन में पडा है। लेकिन खुला है। महानुभाव, आप उसे झटका मारकर 
बंद न कर दें। आपका फैसला ही लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच खड़ा हो सकता है। यह लोकतंत्र 
को अपने निर्भय न्याय से बचाने का आपके पास अंतिम मौका है।' 


बुधवार, 18 फरवरी 
आज जयंत की दसवीं वर्षगाँठ है । मैंने उसे बधाई का तार भेजा है। 
संगठन कांग्रेस के विचारों का वौरिंद्रपाल के नियंत्रण में चलनेवाले स्थानीय कन्नड दैनिक *लोकवाणी' 
ने अपने संपादकीय में कुछ ऐसा लिखा है जिससे हम सब लोग, खासकर संगठन कांग्रेस के लोग, 
चिंतित हैं। संपादकीय में दोनों कांग्रेसों का तमिलनाडु में हुए विलय का स्वागत किया गया है। इसने 
तमिलनाडु को द्रमुक सरकार को अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी स्वागत किया है। सबसे 
पहले संगठन कांग्रेस के एक नेता लिंगे गोवड़ा ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और हम तीन गैर- 
कन्नड्भाषियों के लिए इसका अनुवाद किया, जो बड़ा कटु है। नागप्पा अल्वा ने इसे कलंकित करनेवाला 
बताया। हेगडे और देव गोवड़ा भी चिंतित हैं और पूछताछ के लिए पाटिल से संबंध स्थापित करना चाहते 
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हैं । यहाँ संगठन कांग्रेस के अधिकांश नेता पाटिल की नीयत पर शक कर रहे हैं। आम राय है कि ऐसा 
संपादकीय उनकी सहमति के बिना नहीं लिखा गया होगा। 


बृहस्पतिवार, 19 फरवरी i 

नानाजी की गिरफ्तारी के बाद बंबई से यह सूचना मिली है कि लोक संघर्ष समिति के महामंत्री के 
रूप में कार्य देखनेवाले श्री रवींद्र वर्मा 12 फरवरी को गिरफ्तार कर लिये गए। भारतीय मजदूर संघ के 
महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी भी उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने अपने को गिरफ्तार होने से बचा लिया। 

गिरफ्तारी के पूर्व उन्होंने आचार्य सम्मेलन को आम राय पर टिप्पणी की थी और समिति के 
कार्यकर्ताओं में दरार डालने का हवाला दिया था। उन्होंने आचार्य सम्मेलन की आम राय को इन पंक्तियों 
में उद्धृत किया--'उन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, जो अहिंसा और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते 
=) और टिप्पणी की कि आचार्यो के इस सूत्र पर पहुँचने के कोई भी कारण रहे हों, लेकिन सरकार 
इसके आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजरबंदियों, जनसंघ के कुछ नेताओं और कुछ समाजवादियों 
के साथ नजरबंदी के भेदभाव बरतने का आधार पाएगी। हमें इस तरह के भेदमूलक व्यवहार का प्रतिरोध 
करना है, न केवल इसलिए कि भेदमूलक सोच से हमारे कार्यकर्ताओं में दरार पड़ेगी, बल्कि इसलिए भी 
कि यह आरोप असत्य और अनुचित भी है। समाजवादी हिंसा में विश्वास नहीं करते, न ही जनसंघ या 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। यह कहना कि इन्होंने किसी हिंसक संघर्ष की योजना बनाई थी, 
बिलकुल गलत है। हमें सरकार के संघ और जनसंघ के खिलाफ इस आरोप के प्रति सहमति बनाने के 
प्रयासों का प्रतिरोध करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि सरकार के आरोपों को सही तभी माना जा 
सकता है जब न्यायिक अधिकारियों के समक्ष अपने साक्ष्यों के आधार पर इसे वह प्रमाणित कर सके। 

बंबई के मराठी दैनिक में यह समाचार छपा है कि 17 फरवरी, 1976 को एन.जी. गोरे विनोबा 
भावे से मिले और एक घंटे तक उनसे विचार-विमर्श किया। 


शुक्रवार, 20 फरवरी 

अखबारों में यह खबर है कि इंदिरा गांधी ने फ्रांसीसी लेखकों के साथ अपनी मुलाकात में कहा है 
कि आपातस्थिति को पहले ही काफी ढीला किया जा चुका है और बहुत से नजरबंदों को छोड़ दिया गया 
है। बड़ी उदारता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारा इरादा उन्हें अनंतकाल तक नजरबंद 

` रखना नहीं है। फ्रांसीसी लेखकों का नेतृत्व "फ्रीडम एट मिड Age’ के लेखक लिपेरे कर रहे थे। 

चार दिन बाद इंदिरा गांधी विनोबा भावे से मिलने पवनार जाने वाली हैं । भावे उनसे नजारबंदों के 
बारे में अवश्य पूछेंगे। इसलिए ब्रह्मानंद रेड्डी, ओम मेहता और आम छुटभैयों द्वारा इस बारे में इधर-उधर 
जो असत्य प्रचारित हो रहा है उसका अधिकृत सत्यापन स्वयं नेता के द्वारा किए जा सकने का अवसर 
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मिलेगा चूँकि कोई नहीं जानता कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कहाँ-कहाँ रखा 
गया है, और चूँकि प्रेस को गिरफ्तारियों, यहाँ तक कि बंदियों के स्वास्थ्य तक के बारे में कुछ छापने का 
अधिकार नहीं है, इसलिए सरकारी प्रवक्ता किसी भी असत्य को गले उतारने की समर्थ स्थिति में हैं । 
अगर कर्नाटक को एक औसत नमूना माना जा सकता हो तो बिना खंडन की आशंका के मैं यह भी कह 
सकता हूँ कि एक भी नज़रबंद रिहा नहीं किया गया है। 

बी.बी.सी. ने 19 फरवरी को 'गार्जियन' में भारत की आपातस्थिति पर करारे प्रहार करते हुए 
लिखे गए लेख के कुछ अंश प्रसारित किए । इसके लेखक हैं डेविड सेलबोर्न और लेख का शीर्षक है-- 
'पेरानोइआ एंड पेराडॉक्स'। डेविड सेलबोर्न को वेवन फेलोशिप मिला और उन्होंने अपने भारत-प्रवास 
के समय इंदिरा गांधी के साथ लंबी बातचीत की | लेख छापते हुए 'गार्जियन' ने लिखा है कि इस पृष्ठ पर 
हम जो लेख छाप रहे हैं उसे इंदिरा गांधी नापसंद Ho ae दिल्ली में अधिकारियों के तर्क में नया 
परिवर्तन आ रहा है। वे पूछते हैं कि भारतीय प्रेस क्यों लकचाप्रस्” है, जबकि चीन का प्रेस इतना जीवित 
है ? क्योंकि चीन पश्चिमी प्रेस को दूर रखता है और जिन कुछ पत्रकारों को आने देता है उन्हें मजबूती से 
एक सीमा में रखता है। यह बड़ी दिलचस्प किंतु बेतुकी तर्कसरणी है। क्योंकि छद्म लोकतंत्र और गुप्त 
आतंक के पैबंदों से भरी इंदिरा गांधी की नई विचारधारा के बारे में पूछने पर इसके सबसे प्रबल समर्थक 
भी तौबा कर जाते हैं। अच्छी फसल ने मदद की है। भ्रष्टाचार नेपथ्य में सक्रिय है। प्रतिपक्ष ज्यादा 
प्रतिरोध करने की दृष्टि से अपंग कर दिया गया है। भविष्य के लिए खूबसूरत संजय का नेतृत्व तैयार 
किया जा रहा है। क्या यही चीन जैसी लंबी यात्रा की शुरुआत है? या कि यह कमजोर हड्डियोंवाली 
तानाशाही को तरफ लुढ़कता हुआ भारत है ? मानव जीवन के लिए चिंतित विश्व का हर व्यक्ति भारत 
की भरपूर सफलता का इच्छुक है। लेकिन फिर भी उसके मित्र आज आहत हैं | 


शनिवार, 21 फरवरी 

इंदिरा गांधी की फ्रांसीसी लेखकों की मुलाकात की तरह आज एक और मुलाकात हुई। इस 
शुक्रवार को वह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलीं; उन्होंने कहा कि आपातस्थिति ढीली कर दी गई है 
और बहुत से नज़रबंदों को रिहा कर दिया गया है। 

आकाशवाणी की खबर है कि केंद्रीय सरकार ने राज्यों को 12 सूत्री शराबबंदी कार्यक्रम को लागू 
करने में तेजी लाने के लिए लिखा है। यह कार्यक्रम पिछले 2 अक्तूबर को घोषित किया गया था। तब से 
अब तक कुछ भी नहीं किया गया। भविष्य में भी कुछ किए जाने की संभावना नहीं है। 

आपातस्थिति और नज़रबंदों की रिहाई की हवा बनानेवाली घोषणाओं की axe ही यह घोषणा भी 
है। इसका उद्देश्य भी इंदिरा गांधी के पवनार-प्रवास और विनोबा से मिलने के पहले उन्हें नरम करने का 
El 
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रविवार, 22 फरवरी 

हैदराबाद से समाचार मिला है कि उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, सोशलिस्ट 
पार्टी और नक्सलवादी पक्ष के पंद्रह मीसा बंदियों के आदेश रद्द कर दिए हैं। पंद्रह नज़रबंदों को रिहा 
करने के आदेश उच्च न्यायालय ने जारी कर दिए। महबूब नगर के संघचालक गौड़ और विजयवाड़ा के 
संघ कार्यवाह सीधे न्यायालय से ही चले गए। शेष लोग जेल से अपना सामान लेने गए। जैसे ही वे 
पहुँचे, उनकी नजरबंदी के नए आदेश तैयार पड़े थे। अत: उच्च न्यायालय का निर्णय काम नहीं आया। वे 
फिर नजरबंद हो गए। 


सोमवार, 23 फरवरी 

सर्वोच्च न्यायालय में जोरदार बहस करने के लिए बधाई देते हुए मैंने राम जेठमलानी के नाम एक 
पत्र लिखा è Sahin व्यू' में प्रकाशित कुछ अंश देखकर ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बहस बहुत 
ही बढ़िया थी। यहाँ के सभी मित्र आपकी हार्दिक प्रशंसा, आभार और सम्मान प्रकट करना चाहते हैं । इस 
झंडे को बुलंद रखिए। 

आज के समाचार-पत्र में प्रतिरक्षा मंत्री बंसीलाल का झज्झर में हुआ भाषण छपा है | इसमें उन्होंने 
कहा है कि तमाम नजरबंदों को आराम और विलासितापूर्वक रखा जा रहा है। एक नजरबंद के मामले में 
उन्होंने बताया कि उसपर प्रतिदिन सत्तर रुपए सिर्फ भोजन पर खर्च हो रहे हैं। यह नजरब्रंद वातानुकूलित 
बँगले में है। 

बंसीलाल का संकेत स्पष्ट रूप से मोरारजी भाई की ओर था। मोरारजी ही ऐसे नजरबंद हैं जो जेल 
में नहीं हैं (पहले जे.पी. भी थे), एक पृथक्‌ निवास में हैं। उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट 
हाउस में रखा गया है | मुझे मालूम नहीं कि बंसीलाल कभी जेल में रहे या नहीं। शायद वह जेल में कभी 
नहीं रहे। उन्हें यह जानना चाहिए कि जीवन की सुविधाएँ स्वतंत्रता का विकल्प नहीं हो सकतीं । इस 
संदर्भ में यह तथ्य भी बहुत संगत है कि.कैदी के लिए एकांत कारावास से बड़ा कोई दंड नहीं होता। 

जून '75 की गिरफ्तारी से लेकर अब तक मोरारजी भाई को अकेला रखा गया है। हम लोग जो 
जेलों में हैं, कहीं अच्छे हैं। अस्सी से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नेता को इस हालत में रखने के बाद सत्तर रुपए 
प्रतिदिन खर्च करने की बात जले पर नमक छिड़कना है। ब्रिटिश सरकार गांधीजी को आगाखाँ महल में 
रखती थी। लेकिन वे जानते थे कि गांधीजी के लिए इस शाही निवास से साबरमती का सादा आश्रम कहीं 
अच्छा होता है। जहाँ तक मुझे याद है, ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी पर होनेवाले खर्च का कभी कोई 
उल्लेख नहीं किया। लेकिन बंसीलाल अपना ओछापन छिपा नहीं रख सके। कहा जाता है कि आदमी 
जैसा है वैसा ही व्यवहार कर सकता है। 
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मंगलवार, 24 फरवरी 

आज इंदिरा गांधी विनोबा से मिलने पवनार जा रही हैं । पिछले महीने के आचार्य सम्मेलन से 
विनोबा पर मौजूदा राजनीतिक गतिरोध दूर करने के संबंध में अनेक आशाएँ बाँधी गई हैं। जेल में भी 
आशाजनक संभावनाओं की हवा बनी हुई है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि विनोबा की संभावित उपलब्धियों 
के बारे में अति आशावाद उपचेतन मन में कहीं उसकी प्रतिक्रिया मात्र है, जो विनोबा के बारे में 
अधिसंख्य क्षेत्रों में निराशाजनक भाव थे। इंदिरा गांधी विनोबा को अपने पक्ष में रखना चाहेंगी, लेकिन 
उनके लिए विनोबा की पूरी उपेक्षा करना भी कठिन नहीं है और यदि वह इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े 
होते तो वह विनोबा को कुचल भी सकती हैं। आचार्य सम्मेलन और उसके निर्णय से इंदिरा गांधी नाराज 
हुई हैं। उस नाराजगी को उन्होंने श्रीमन्नारायण से मिलने से इनकार करके प्रकट किया। 


बुधवार, 25 फरवरी 


आज मेरी शादी की वर्षगाँठ है। मैंने कमला को यादगार का तार भेजा है। वह वर्तमान स्थितियों 
का बोझ बरदाश्त कर रही है। मुझे गर्व है कि उसने अब तक बहुत हिम्मत से उसे वहन किया है। _ 

पवनार से समाचार-पत्रों की खबर है कि इंदिरा गांधी विनोबा के साथ एक घंटे रहीं । उन्होंने बाद 
में बताया कि विनोबा के साथ उनकी बातचीत अनेक विषयों पर हुई | क्या बातचीत हुई, इस बारे में बताने 
से उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में विनोबा ने पत्रकारों को कहा, ' धैर्य रखो, धीरे-धीरे समाचार आपको 
मिलते जाएँगे। हम लोग फिर मिलेंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि एक महीने बाद कुछ होगा, 'पकका' 
होगा। 


बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस पूरी हुई। निर्णय सुरक्षित रख दिया 
गया। 


` बृहस्पतिवार, 26 फरवरी 


मौसा नजरबंद लोगों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में दोनों ओर से दिए गए तर्क आज बी.बी.सी. 
द्वारा प्रसारित किए गए। 


शुक्रवार, 27 फरवरी 
जेल महानिरीक्षक मल्लया ने हमें बताया कि उत्तरी भारत के राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य 
प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह प्रचार चल रहा है कि हम तीन सांसदों को इंदिरा गांधी ने जान-बूझकर 


बंगलौर में रखा है और जेल महानिरीक्षक मल्लया को उन्हें तंग करने के आदेश दिए गए हैं। मल्लया ने 
कहा कि उनका नाम बीच में घसीरा जाना दु:खद है। 
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मैंने उनसे कहा कि सूचनाओं को दबाने का मूल्य सरकार को चुकाना ही पड़ता है। मैं उन्हें यह 
बताने का प्रयास करता हूँ कि ऐसी कहानी बनी कैसे होगी हम तीनों संसदीय कमेटी की बैठक में भाग 
लेने आए और जेल पहुँच गए। हमारे मित्र काफी समय तक यह भी नहीं जान पाए होंगे कि हम आखिर 
हैं कहाँ ? उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि हम सब दिल्ली या दिल्ली के आस-पास किसी जेल में होंगे । 
जब कुछ महीनों के बाद उन्हें पता लगा होगा कि हम बंगलौर में हैं तो वे भौचक्के रह गए होंगे। अधिकृत 
सूचनाओं और सत्यापन के अभाव में लोगों ने अपने-अपने अनुमान लगाए होंगे। कहानी यों पैदा हुई 
होगी। इंदिरा गांधी अफवाहों के खिलाफ शिकायत करती रहती हैं | उन्हें यह जानना चाहिए कि अफवाहों 
की माँ का नाम सेंसरशिप È | l 


शनिवार, 28 फरवरी 

मुझे पता चला है कि मेरे नाम कुछ पत्रों को डाकघर में बीच में ही रोक लिया गया और मुख्य 
सचिव के पास भेज दिया गया है । मुझे मालूम नहीं कि वे किनके पत्र थे। मैंने जेल अधिकारियों से इस 
बारे में पूछा, पर उन्होंने अनजान होने का दावा किया। 

शाम cl SAS साप्ताहिक ' विक्रम' के संपादक मल्लया से मुझे पता चला कि उन्हें बंबई जनसंघ 
के अध्यक्ष झम्मर वाधवानी का पत्र मिला है (वाधवानी मीसा में बंद हैं और फिलहाल सेंट जॉर्ज 
हॉस्पिटल, बंबई में हैं), जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कई पत्र लिखे, पर एक का भी जवाब उन्हें 
नहीं मिला। इससे आंशिक रूप से गायब पत्रों का रहस्य पता चला। मैं अपनी तरफ से यह जानकर 
आश्चर्यचकित था कि झम्मट ने मुझे जवाब नहीं दिया। 19 जनवरी का लिखा गया उनका पत्र मेरे लिए 
अंतिम पत्र था। वह मुझे 27 जनवरी को मिला था। मैंने उन्हें उसी दिन उत्तर दे दिया था। 


सोमवार, 1 मार्च 

देव गोवड़ा से संगठन कांग्रेस के दो विधायक मिले और उन्होंने एकीकृत विपक्षी दल बनाने के 
बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि एकीकरण कठिन प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि 
आडवाणी भी इस विचार के विरोधी हैं। देव गोवड़ा ने बताया कि आडवाणी इसके पक्ष में हैं। 


बृहस्पतिवार, 4 मार्च 
श्याम बाबू ने पूछा कि राज्यसभा के लिए मेरे मनोनयन के संदर्भ में क्या प्रगति है ? नामांकन पत्र 


दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। अब उसमें एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। मैंने उन्हे 
बताया कि मैं इस दिशा की प्रगति से अनभिज्ञ हूँ। गुजरात की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 
तीन सप्ताह पूर्व फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं है। 
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शुक्रवार, 5 मार्च 
‘fetes!’ साथ भेंटवारत्ता में, जो अन्य अखबारों में भी विस्तार से छपा, श्रीमती गांधी ने आचार्य 
सम्मेलन को कटु आलोचना की। 'ब्लिट्ज' ने आचार्य सम्मेलन के निर्णय के बारे में उनकी प्रतिक्रिया 
जाननी चाही । इंदिरा गांधी ने कटुता भरा जवाब दिया, “मुझे मालूम नहीं कि वे कितने प्रतिनिधि हैं 
आपातस्थिति के पूर्व को घटनाओं से या आज को स्थिति के बारे में वे क्या जानते हैं ?' इस तरह न केवल 
आचार्यो को विश्वसनीयता पर बल्कि समस्या के बारे में उनकी समझदारी पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया 
गया। विनोबा-इंदिरा वार्त्ता के तुरंत बाद इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया आने का अर्थ स्पष्ट है कि पवनार- 
वार्ता बड़ी अच्छी नहीं रही होगी। 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, 'जो कुछ हुआ वह संवैधानिक संकट नहीं, संविधान की 
विफलता है। यह सरकार के लिए शुद्ध राजनीतिक चुनौती थी। इसका प्रत्युत्तर संविधान की सीमा में 
रहकर दिया गया है।' यह उत्तर हमारे उस आरोप को सत्यापित करता है कि आपातस्थिति की प्रेरणा 
राजनीतिक है और इसका संवैधानिक औचित्य नहीं है। कोई इससे इनकार नहीं करता कि आपातस्थिति 
के पूर्व विपक्ष ने अपने बीच की दरारें पाट ली थीं और सत्तारूढ़ दल के लिए वास्तविक चुनौती बन गए 
थे। यह चुनौती कितनी प्रबल थी, इसका परीक्षण गुजरात में हुआ। इसके परिणामों ने इंदिरा गांधी को 
परेशान कर डाला। इसी के साथ इलाहाबाद का निर्णय आया, जिसने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को 
गहरा आघात लगाया। उस चुनौती को राजनीतिक रूप से झेलने के बजाय उन्होंने आपातस्थिति लागू कर 
दी, विरोधियों को जेल में डाल दिया, प्रेस को कुचल डाला और तमाम राजनीतिक गतिविधियों को ठप 
कर दिया। 
दोपहर बाद जब मैं जेल अधीक्षक के पास जा रहा था तब रास्ते में हेगड़े से मुलाकात हुई। हेगड़े 
ने मुझे कहा कि बेलगाँव के संगठन कांग्रेस के एक नेता गाँवकर उनसे मिलने आए थे। हेगड़े ने उनके 
जरिए वीरेंद्र पाटिल को संवाद भेजा है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल से दूरभाष पर संपर्क 
करके मेरे राज्यसभा चुनाव के बारे में पूछताछ करें। ऐसा लगता है कि हेगड़े ने श्याम बाबू से बातचीत 
करने के बाद यह संदेश उन्हें भेजा है। 
मैं उनकी चिंता को कद्र करता हूँ; लेकिन अनुभव करता हूँ कि यह अनुचित है । इसलिए मैं हेगड़े 
से यह कहता हूँ कि वह वीरेंद्र पाटिल से संबंध स्थापित करके उन्हें अहमदाबाद से संपर्क करने की 
मनाही कर दें। ऐसा हुआ कि गाँवकर अभी जेल में ही था। हम लोग उधर गए। हेगडे ने उनसे कहा कि 
उस मामले के बारे में श्रो पाटिल से कुछ भी न कहें। 
एक घंटे को सुनवाई के सिलसिले में उच्च न्यायालय में गए नज़रबंद साथी लौटे और उन्होंने मुझे 
बताया कि गुजरात के मंत्री मकरंद देसाई मेरा नामांकन-पत्र भराने अहमदाबाद से आए हैं; लेकिन मुझसे 
मिलने की सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उसकी 
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सुनवाई चल रही है । संतोष हेगड़े बहस कर रहे हैं। 

करीब 5.30 बजे मुझे कार्यालय बुलाया गया, जहाँ मकरंद देसाई और संतोष हेगडे मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उन्होंने मुझसे मिलने की अनुमति उच्च न्यायालय से प्राप्त की | उन्होंने नामांकन-पत्र पर मेरे 
हस्ताक्षर ले लिये। मुझे बताया गया कि सरकारी प्रवक्ता ने मुलाकात न होने देने और सुनवाई टालने को 
भरपूर कोशिश की । उन्होंने कहा कि आडवाणी केंद्रीय सरकार के नज़रबंद हैं। उनसे मिलने को अनुमति 
केंद्रीय सरकार ही दे सकती है। केंद्रीय सरकार से इसकी अनुमति माँगी गई है। इसलिए सोमवार तक 
सुनवाई स्थगित कर दी जाए। सरकार की इस तर्कसरणी का पता चला है कि जब सरकारी वकोल यह 
दलील दे रहे थे तब राज्य सरकार के पास केंद्रीय सरकार की अनुमति आ चुकी थी। बंगलौर आने के 
तुरंत बाद मकरंद देसाई ने गृह सचिव से मुझसे मिलने की अनुमति माँगी। जब गृह सचिव आना-कानी 
करते नजर आए तो देसाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल से फोन से संपर्क किया। तुरंत बाबूभाई 
ने केंद्रीय गृहमंत्री से संपर्क किया और उन्होंने सरकार से आवश्यक अनुमति कर्नाटक सरकार को भिजवा 
दी। इसके बावजूद सरकारी वकील इस मामले को रोकने के प्रयास में लगे रहे। उच्च न्यायालय की 
बैठक शनिवार को नहीं होती। उन्होंने सोचा, कार्रवाई सोमवार पर टलेगी। शायद उच्च न्यायालय ने 
विलंब करने के इन इरादों को भाँप लिया और कहा कि वे स्थगित करने को तैयार हैं, पर शनिवार को 
इसपर निर्णय करने बैठेगी। उस समय तक कर्नाटक सरकार को नई दिल्ली के आदेश मिल चुके होंगे। 
जब न्यायालय ने अपना मत स्पष्ट रूप से बता दिया तब सरकारी वकील ने बताया कि केंद्रीय सरकार के 
आदेश मिल गए हैं और अब मकरंद देसाई श्री आडवाणी से मिल सकते हैं। हम पर न्यायालय ने एक 
औपचारिक आदेश जारी करके मकरंद देसाई और संतोष हेगड़े को मुझसे उसी शाम मिलने की अनुमति 
प्रदान की, ताकि उसी शाम नामांकन पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हो जाएँ। 

संतोष हेगड़े ने बताया कि मेरी ओर से एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें नामांकन-पत्र 
दाखिल करने, नामांकन-पत्र जाँच के समय स्वयं उपस्थित होने और मतदान अधिकारी के समक्ष शपथ 
आदि की औपचारिकताओं के लिए एक हफ्ते के पैरोल की अनुमति माँगी गई है, ताकि में गुजरात की 
राजधानी गांधीनगर जा सकूँ। हेगड़े ने बताया कि इस याचिका के बारे में वह बहुत आशावान्‌ नहीं हैं 
क्योंकि नज़रबंद व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए जेल अधीक्षक के अधिकृत होने का स्पष्ट प्रावधान है। 
लेकिन नामांकन-पत्र की जाँच के समय उपस्थित रहने का अधिकार महत्त्वपूर्ण है। फिर नामांकन-पत्र के 
संबंध में कम समय के अंदर सारी औपचारिकताओं के पूरे किए जाने का मुद्दा भी न्यायालय की नजर में 
हमारे पक्ष में जा सकता है। 

मेरी प्रतिक्रिया यह रही कि मैं पैरोल पर जाना पसंद नहीं करूँगा। इसके बदले इसकी सावधानी 
बरती जाए कि मेरी अनुपस्थिति के बावजूद सभी औपचारिकताएँ ठीक-ठीक ढंग से पूरी हों। मकरंद 
देसाई ने बताया कि इसकी पक्की व्यवस्था कर ली गई है। वह तुरंत ही हस्ताक्षरित नामांकन-पत्र के साथ 
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सीधे गांधीनगर लौटेंगे। दूसरे मित्र जरीवाला यहाँ ठहरेंगे और जेल अधीक्षक के समक्ष शपथ होजानेके | 
बाद संबद्ध कागजात बाद में लाएँगे। कानून में यह प्रावधान है कि नामांकन-पत्र दाखिल करने के बाद | 
शपथ-पत्र जारी किए जाते हैं । | 
अभी मकरंद देसाई और संतोष हेगडे से नामांकन-पत्र के बारे में बातचीत हो ही रही थी किजेल £ 
अधीक्षक के लिए एक टेलीफोन आया। उन्होंने रिसीवर उठाया और सुनने लगे। उनके चेहरे पर परेशानी 
के भाव आते गए। फिर उन्होंने विरोध करते हुए कहा, 'लेकिन वे तो पहले ही मिल चुके। मुझे पहले i 
बताया जाना चाहिए था।' | 
मुझे पता लगा कि यह फोन राज्य के वरिष्ठ अधिकारी का था। उन्होंने नामांकन-पत्र पर मुझसे | 
हस्ताक्षर करा के नामांकन-पत्र ले जाने के लिए मिलनेवाले मकरंद देसाई और संतोष हेगड़े को नहीं | 
मिलने देने का आदेश दिया था। राज्य के अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश को पूरा करने का कोई | 
रास्ता निकाल लिया था। l 


सोमवार, 8 मार्च | 


उच्च न्यायालय ने मेरी ओर से दायर याचिका पर विचार प्रारंभ किया। मुझे ले जानेवाला वाहन 
विलंबित हो गया था। अतः जब मैं वहाँ पहुँचा, हेगडे ने बहस आरंभ कर दी थी। दिया गया आवेदन 
पैरोल के लिए था। न्यायालय में पहुँचने के बाद मैंने हेगड़े को बताया कि मैं पैरोल स्वीकार नहीं करूँगा। | 
आवेदन बदल दिया जाए और उसमें मुझे अहमदाबाद स्थानांतरित करने की अपील हो, ताकि मैं नामांकन, | 
नामांकन-पत्र को जाँच, शपथ आदि की औपचारिकताएँ पूरी कर सकूँ। | 
` महाधिवक्ता पूरी तैयारी से आए थे वे नजरबंद व्यक्तियों को इस आधार पर न्यायालय द्वारा पैरोल j 
नहीं देने की लंबी सूची लाए थे। संशोधित आवेदन निरस्त हो गए। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने महाधिवक्ता से ! 
बार-बार पूछा कि नजरबंद लोगों को अहमदाबाद स्थानांतरित करने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती 
है ? न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि नामांकन-पत्र जाँच करने के बारे में किसी विरोधी द्वारा आपत्ति 
किए जाने पर उत्तर दे सकने के लिए और किसी प्रतिपक्षी के नामांकन पर आवश्यकता पड़ने पर आपत्ति | 
उठाने के लिए मौके पर रहने का मुझे अधिकार है। 
न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकार शपथ, नामांकन-पत्र भरने और नामांकन-पत्र जाँच के समय 
उपस्थित रहने के लिए मुझे गांधीनगर ले जाए। महाधिवक्ता इस आदेश पर क्षुब्ध और चिंतित प्रतीत हुए। 
हमने उन्हें इधर-उधर जाते-आते बातचीत करके यह जानने की कोशिश करते देखा कि अब आगे क्या 
किया जाए। लेकिन उस दिन सरकार की किस्मत में एक के बाद दूसरी पराजय ही लिखी थी। 
पहले उन्होने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ स्थगन याचिका दी। न्यायालय ने इसे रदद कर दिया। 
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की छूट चाही। इस याचिका को भी रद्द कर दिया गया। तब मैंने 
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यह याचिका दायर कराई कि बतौर सावधानी जेल अधीक्षक के समक्ष मुझे उसी शाम शपथ लेने के 
आदेश दिए STE | महाधिवक्ता ने इसपर आपत्ति की; पर न्यायालय ने उसे मंजूर कर लिया। 

उस दिन 5.45 बजे जेल अधीक्षक छबलानी ने अपने कार्यालय में मुझे शपथ दिलाई। यह शपथ- 
पत्र जरीवाला को दे दिया गया। वे इसे लेकर गांधीनगर के लिए रवाना हो गएं। 


मंगलवार, 9 मार्च 

आज का सबसे महत्त्वपूर्ण समाचार चौधरी चरणसिंह की रिहाई का है। खबर बिलकुल सपाट 
थी। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि कहाँ रिहा किए गए और क्यों किए गए ? 

सुबह मुझे जेल अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि आज अपराह की उड़ान से मुझे बंबई ले जाया 
जाएगा। पुलिस के सहायक आयुक्त नायक मेरे साथ होंगे और वे कुछ ही समय बाद मुझसे मिलने आने 
बाले हैं। 

नायक कुछ ही समय बाद आ गए और जेल अधीक्षक के कमरे में मुझसे मिले। उन्होंने मुझे 
बताया कि केंद्रीय सरकार के आदेश के अनुसार वह न केवल मेरे साथ रहेंगे बल्कि गुजरात में भी उन्हीं 
के अधिकार में रहूँगा। भारत सरकार मुझे गुजरात सरकार को सौंपने के लिए सहमत नहीं है। उन्होंने मुझे 
बताया कि वह और उनके अधिकारी सारी यात्रा के दौरान पुलिस वेश में नहीं, सादे कपड़ों में रहेंगे। 
इसलिए मैं अन्य यात्रियों से कोई बातचीत न करूँ। अगर पुलिस अधिकारी अपनी वरदी में होते तो अन्य 
यात्रियों को पता चल जाएगा कि मैं कैदी हूँ और वे स्वयं ही मुझसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि 
पुलिस सादी वरदी में होगी, यान के अन्य यात्री मेरे कैदी होने से गैर-जानकार होंगे। अगर कोई बातचीत 
करता है या कोई जानकार व्यक्ति मिल जाता है तो उनसे बात न करना अशालीन होगा। नायक ने मेरी 
कठिनाई समझी, पर कहा कि अगर ऐसी खुली बातचीत हुई तो उनकी स्थिति के लिए परेशानी पैदा 
करेगी। 

हमारे साथी मल्लिकार्जुनैया बाहर के लोगों से बहुत सक्रिय संबंध बनाए रखते हैं। मुझे यह पता 
लगाने के बाद कि किस उड़ान से मैं जा रहूँ, कुछ ही मिनटों में मेरे यात्रा क्रम को पूरी सूचना दिल्ली में 
मेरे परिवार को, बड़ौदा में मेरी बहन को, बंबई और अहमदाबाद के कार्यकर्ताओं को भेज दी गई। 
बंगलौर-बंबई की यह उड़ान 12.55 की थी। मुझे हवाई अड्डे के पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया। जब 
मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गोपीनाथ को इधर-उधर मँडराते पाया। पुलिस के सहायक आयुक्त 
विट्ठल नायक के साथ पुलिस उपनिरीक्षक किसनसिंह भी मेरे साथ जा रहे हैं । जैसे ही में यान की तरफ ' 
बढ़ने लगा, काला चश्मा पहने गोपीनाथ ने मेरे पास से निकलते हुए कहा, (सबको सूचित कर दिया गया 
है, कोई और सूचना है ?' गरदन हिलाकर मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है। 

बंबई में भी नायक मुझे पुलिस स्टेशन अपने साथ ले गए। हवाई अड्डे का पुलिस स्टेशन विशाल 
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प्रतीक्षालय के एक कोने में है, इसलिए आम जनता की नजरों की पहुँच के अंदर है। मैने इधर-उधर 
देखने की कोशिश की, कहीं कोई आया है क्या? मैंने विधान परिषद्‌ सदस्य वसंत कुमार पंडित, दल के 
एक पुराने साथी छत्रसाल, दल की एक प्रमुख कार्यकत्री कांता गोयल और अपने बहनोई संतोष को 
पहचाना। वे सब लोग इस असमंजस में थे कि मिलें कि नहीं मिलें। कांता गोयल साहस से आगे बढ़कर 
पुलिस स्टेशन में घुसने का प्रयास करती है। किसनसिंह उसे रोकता है, पर नायक उसे आने को कह देता 
है | मैंने नायक को कहा कि मेरे बहनोई आए हुए हैं, उन्हें बुलाया जा सकता È इसपर संतोष को पुलिस 
स्टेशन में बुला लिया गया। पंडित और छत्रसाल को फिर भी अंदर नहीं आने दिया गया। उनसे किसनसिंह 
को कुछ कटु बहस भी हो गई। इसपर पंडित जोर से बोलकर पूछते हैं कि आडवाणी, क्या आपको कुछ 
पढ़ने की सामग्री चाहिए? मैंने उत्तर दिया, | मुझे ' इलस्ट्रेटेड वीकली' की नवीनतम प्रति ला दीजिए।' 
निकट के स्टॉल से वह ‘cach’ खरीद लाए और उन्होंने किसनसिंह को दिया। किसनसिंह पूरी 
सावधानी से 'वीकली' का हर पन्ना पलटकर देखता है कि कहीं कोई कागज अंदर डाल तो नहीं दिया 
गया है। आश्वस्त होने के बाद उसने मुझे दे दिया। कांता ने मुझे बंबई की दलीय शाखा की सत्याग्रह 
गतिविधियों के बारे में बताया और कहा कि यह काफी उत्साहजनक रहा | संतोष ने संबंधियों के बारे में 
पूरी जानकारी दी। 

एक घंटे रुकने के बाद हम अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। अहमदाबाद हवाई हङ्डे पर मैदान में 
से ही मुझे पुलिस वाहन पर बैठाकर निकाल लिया गया और हवाई अङ्डे पर मिलने की संभावनाओं से 
बंचित कर दिया गया। विट्ठल नायक को किसी सरकारी प्रदर्शन की भनक लग गई और प्रसन्नता से 
आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, “यहाँ के अधिकारी तो रानी से भी ज्यादा निष्ठावान्‌ प्रतीत होते हैं।' 

गुजरात सरकार का रुख बिलकुल उचित था। उन्होंने मेरे आगमन का कोई भी राजनीतिक लाभ 
लेना उचित नहीं समझा। जैसे ही हमारी वैन अड्डे से बाहर निकली, मैंने राज्य के संगठन मंत्री नाथाभाई 
झगड़ा को देखा। उनके साथ अनेक कार्यकर्ता हवाई अड्डे के द्वार पर खड़े थे। वे मेरे स्वागत में केवल 
“हाथ हिला रहे थे। मैंने भी प्रत्युत्तर दिया। पुलिस की गाड़ी सीधे गांधीनगर गई | वहाँ मुझे महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों के गेस्ट हाउस में ले जाया गया । वहाँ पहुँचने के बाद राज्य के अधिकारियों ने नायक को सूचित 
किया कि मेरी हिरासत की व्यवस्था या तो गेस्ट हाउस में की जा सकती है या फिर केंद्रीय कारा में यह 
नायक के निर्णय करने का विषय है। नायक को यह भी बता दिया गया कि अगर गेस्ट हाउस में रहें तो मै 
सीधे नायक के ही अधिकार क्षेत्र में रहूँगा। गुजरात सरकार केवल उनके तहत पुलिस के सिपाही देगी। 
लेकिन यदि मैं अहमदाबाद की केंद्रीय कारा में ले जाया गया तो स्वाभाविक रूप से मेरी हिरासत का 
मुख्य अधिकारी जेल अधीक्षक होगा। 

नायक ने गेस्ट हाउस देखा और कहा कि मुझे गेस्ट हाउस में ही ठहराना ज्यादा ठीक समझते हैं। 
एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि वहाँ वह लोगों की मुलाकातों को नियंत्रित करने 
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की बेहतर स्थिति में होंगे। गुजरात सरकार उस समय दल-बदल की हवा चलने के कारण काफी 
संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रही थी। मुझे लगता है कि नायक को इसके पक्के आदेश थे कि सिवा रिश्तेदारों 
के मुझे किसी अन्य से न मिलने दिया जाए। मकरंद देसाई और कुछ अन्य मंत्री, जो मुझसे मिलने आए, 
उन्हें नायक ने मिलाने से इनकार कर दिया। नायक ने इसके बारे में मुझे बता दिया, लेकिन कहा कि 
मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल आपसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने उन्हें सुबह मिलने को कहा। 

गेस्ट हाउस का मुख्य हॉल मुझे दिया गया है। नायक और किसनसिंह का सामान दूसरे कमरे में 
है। लेकिन रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी करने. लगा, किसनसिंह आया और क्षमा-याचना के भाव से 
पूछने लगा कि क्या वह यहीं सो सकता है? मैंने कहा, 'क्यों नहीं !' कारण यह था कि वे रात में भी 
मुझपर निगरानी रखना चाह रहे थे। किसनसिंह ने बताया कि वह कर्नाटक के मूर्धन्य स्वतंत्रता सेनानी 
अनंतसिंह का बेटा है। उसने कहा कि इस तरह के काम करने में उसे शर्म आती है, क्योंकि आज के 
नज़रबंद लोग भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। 


बुधवार, 10 मार्च ८ 

सुबह 8.30 बजे मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे तड़के बता दिया गया कि 
मंत्रिमंडल की बैठक 8 बजे है। इसलिए बाबूभाई एक घंटे पहले 7.30 बजे मिलने आएँगे। पटेल ठीक 
7.30 बजे आ गए। नायक चुपचाप खिसक जाता है, ताकि हम लोग बातचीत कर सकें | हम लोग करीब 
आधे घंटे बातचीत करते रहे। मुझे बाहर की गतिविधियों के बारे में सीधी जानकारी मिली। मैंने बाबूभाई 
को बड़ौदा में मिली डायनामाइट की कुछ छड़ों से चिंतित पाया। मेरा अनुमान है कि मंत्रिमंडल को बैठक 
भी इसी संबंध में है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे नामांकन का प्रस्ताव वह स्वयं करेंगे और इसके लिए 
चुनाव अधिकारी के कमरे में करीब 11 बजे आ जाएँगे। उन्होंने मुझे बताया कि मोरारजी का स्वास्थ्य 
बहुत बढ़िया है और 29 फरवरी के उनके जन्मदिवस पर उन्हें साठ हजार पत्र मिले हैं। | 

कोई 10.55 पर मैं चुनाव अधिकारी के कार्यालय में पहुँचा। वहाँ बहुत से कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर 
रहे थे। उनमें विद्या बहन गजेंद्रगडकर भी थीं। मैं उनसे कुछ क्षणों के लिए मिला और अपना हार्दिक 
शोक व्यक्त किया। कमरे के अंदर जाने की अनुमति, जहाँ मुझे नामांकन दाखिल करना था, कुछ पत्रकार 
और कुछ अन्य लोगों को ही थी। इनमें मैने जे.पी. माथुर को पहचान लिया, जो प्रारंभ से ही भूमिगत 
रहकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 
पिताजी से मिलने के लिए आदिमपुर गाँव गए थे। बाबूभाई नामांकन प्रस्तावित करने आए। नामांकन-पत्र 
भर दिए गए। मैंने चुनाव अधिकारी के समक्ष शपथ ली। 

नायक और किसनसिंह दोनों पहली बार अहमदाबाद आए थे, इसलिए अहमदाबाद के दर्शनीय 
स्थलों को देखने जाने को उत्सुक थे। लेकिन उनकी समस्या थी कि वे मुझे आदेश के मुताबिक गुजरात 
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पुलिस को सुपुर्द नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलूँ? इस बीच 
नायक को बंगलौर से एक फटकार भरा संदेश मिला। यह उसके उस संदेश का जवाब था जिसमें उसने 
वी.आई.पी. गेस्ट हाउस चुनने की बाध्यता का संदेश दिया था। बंगलौर से यह संदेश था कि कैदी 
आडवाणी को जेल के अलावा कहीं नहीं रखा जाना था। जब उसने संदेश के बारे में मुझे बताया तो मैंने 
कहा कि केंद्रीय कारा में रहना मेरे लिए अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ नजरबंद अपने साथियों से मिल 
सकूँगा। अहमदाबाद जेल में उस समय नजरबंदों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, पर फिर भी बहुत से 
लोग नज़रबंद थे। उनमें से अधिसंख्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। नायक ने कहा कि वह बंगलौर 
टेलीफोन करके स्थिति को स्पष्ट करेगा। वह बताएगा कि केंद्रीय जेल में रखने से वह दल के बड़े 
सरकारी नेताओं तक मिलने-जुलने की कोशिश पर जो नियंत्रण लगा सका है, नहीं लगा पाता। शायद वे 
वहाँ इसका अनुभव नहीं कर सकते | रात को नायक मेरे कमरे में आया और उसने बताया कि उसकी 


बंगलौर से बातचीत हो गई है और अब वे स्थिति समझ गए हैं। अत: में वी.आई.पी. गेस्ट हाउस में 
आराम से बोर होता रहा। 


बृहस्पतिवार, 11 मार्च 

सुबह ही प्रतीक्षित अतिथि आ गए--कमला, जयंत और प्रतिभा दिल्ली से, मेरी बहन शीला और 
चाची जमुनी बड़ौदा से। आनंददायक मिलन रहा। 

नामांकन-पत्रों की जाँच 1 बजे हुई। कांग्रेस के वर्तमान सदस्य--मकवाना और कुमुद बहन-- 
प्रकोष्ठ में बैठे थे। अन्य प्रत्याशी कैप्टन गोलंदाज और मेरे वैकल्पिक प्रत्याशी चिमनभाई शुक्ला भी बैठे 
थे। जाँच में कुछ ही मिनट लगे। सभी नामांकन वैध पाए गए। चिमनभाई ने अपना नाम वहीं वापस ले 
लिया | इस तरह चार सीटों के लिए चार प्रत्याशी-मकवाना, कुमुद बहन, गोलंदाज और मैं-बचे रहे। 

शाम तक यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के लिए गंभीर संकट उपस्थित हो गया है | कांग्रेस जनता 
मोर्चे के विधायकों को तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। शाम को जनता 
विधायकों को एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। मुझे पता चला कि मेरे आवास के ठीक नीचे उनके 
भोजन का कार्यक्रम है। मैं उनकी गहमागहमी सुन रहा हूँ, पर उनसे मिल नहीं सकता। 


शुक्रवार, 12 मार्च 


आज मुझे बंगलौर लौटना है। किसनसिंह सुबह उठकर पहला काम मेरे पैर छूने का करता है और 
क्षमा माँगता है कि मेरे गार्ड का काम करना पड़ रहा है। 

कमला और अन्य 12.30 बजे आए। आधे घंटे तक हम बहुत सी चीजों के बारे में बात करते रहे। 
1 बजे हम हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। 
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इस बार बंबई हवाई अड्डे पर मुझे वी.आई.पी. विश्रामकक्ष में ले जाया गया। पुलिस चौकी बहुत 
खुली है। कांता गोयल और झम्मटमल बाधवानी मुझसे मिलने आए। शाम तक मैं बंगलौर जेल पहुँच 
गया। वहाँ विभिन्न वाडों में जाकर नज़रबंद साथियों से जो कुछ थोड़ी-बहुत सी जानकारी गुजरात प्रवास 
के दौरान मुझे मिली थी, वह उन्हें बताता रहा। 


मंगलवार, 16 मार्च 

विदेश में आश्चर्यजनक समाचार ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरल्ड विल्सन के त्यागपत्र का मिला । त्यागपत्र 
देते हुए विल्सन ने जो कुछ कहा वह भारत को स्थिति में हम लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है। उनका कहना 
हे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य समझा जाता है तो वह लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है । 
अपरिहार्यता की धारणा लोकतंत्र-विरोधी है । वे कहते हैं, ' वे उत्तराधिकार की गतिमान पद्धति में विश्वास 
करते हैं। मैं निर्वाचन के जरिए चुनाव में विश्वास करता हूँ, मनोनयन के जरिए नहीं ।' 


बृहस्पतिवार, 18 मार्च 

संगठन कांग्रेस के नेताओं को न्यायालय ने बरी कर दिया। उन्हें भारत रक्षा अधिनियम में बंदी 
बनाया गया था। हमने उन्हें शाम को हार्दिक विदाई दी। लेकिन रात 12.30 बजे मीसा में गिरफ्तार करके 
वे फिर ले आए गए 


शनिवार, 20 मार्च 

मुझे चुनाव अधिकारी की ओर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र मिला। 
संविधान की धारा 99 की आवश्यकता के अनुसार पुननिर्वाचित होने के बाद मैं शपथ लेना चाहता हूँ। 
मैंने भारत सरकार के गृह सचिव को निम्न तार भेजा- | 

“राज्यसभा की मेरी सदस्यता 2 अप्रैल को समाप्त हो रही है। पुनर्निर्वाचित हो जाने के कारण 
संविधान की धारा 99 के अनुसार मैं शपथ लेना चाहता हूँ । कृपया मेरा स्थानांतरण दिल्ली जेल में कराया 
जाए, ताकि मैं इस सत्र के अंतिम दिन 3 अप्रैल को शपथ ले सकूँ ।' 

ला.कृ. आडवाणी 


रविवार, 21 मार्च 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मीसा बंदी शेषाद्रि का नोट मेरे पास आया है। शेषाद्रि कर्नाटक के 
भूमिगत आंदोलन के प्रमुख हैं । इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। जयप्रकाश नारायण की पहल पर बंबई में 
बिरोध पक्ष की सर्वदलीय बैठक एकोकृत दल बनाने के लिए 21 और 22 मार्च को हो रही है। जेल से 
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रिहा होने के बाद चौधरी चरणसिंह अटलजी से मिले और उनसे राज्यसभा चुनाव के बारे में विचार- 
विमर्श किया | शेषाद्रि ने लिखा कि चौधरी चरणसिंह वर्तमान शासन के साथ संघर्ष करने के बारे में काफी 
दृढ़ प्रतीत हुए। 


है ; 
Conse MOR SR ER OR AE SS आकळे 


सोमवार, 22 मार्च 


बी.बी.सी. ने खबर दी कि लोकसभा की अवधि बढ़ाने के निर्णय के विरोध में मधु लिमये ने 


सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। आकाशवाणी ने अपने 9 बजे की बुलेटिन में यह खबर दी, पर कारण 
नहीं बताया। 


मंगलवार, 23 मार्च 


बंबई को बैठक के समाचार से इस जेल के सभी नजरबंद साथी काफी प्रसन्न हुए। इस बैठक में i 
आचार्य सम्मेलन के निर्णय का अनुमोदन किया गया। इसने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का 
आग्रह किया। एकीकृत दल बनाने का भी निर्णय इस बैठक में किया गया | एक संयोजन समिति एन.जी. 
गोरे की अध्यक्षता में बनाई गई । इसमें एच.एम. पटेल, शांतिभूषण और ओमप्रकाश त्यागी हैं। यह दल i. 
की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रारूप बनाएगी। इस बैठक में जे.पी. व आचार्य कृपलानी के अलावा चौधरी | 
चरणसिंह, एन.जी. गोरे, एच.एम. पटेल, शांतिभूषण, ओ.पी. त्यागी, त्रिदिव चौधरी, नारायण देसाई, 
एस.एम. जोशी, उमाशंकर जोशी, कृष्णकांत, मावलंकर, निजलिंगप्पा, बाबूभाई पटेल, उत्तमराव पाटिल, 
इरा सेझियन, सेक्वेरिया, दिग्विजय नारायणसिंह और यदुनाथ Yee थे। वास्तव में इस बैठक की रचना 
पूरी तरह प्रातिनिधिक थी। जो लोग बाहर हैं और महत्त्वपूर्ण हैं, वे सब इसमें थे। 


बुधवार, 24 मार्च 

गुजराती पत्र 'साधना' में छपा है कि इसके संपादक विष्णु पंड्या को गिरफ्तार कर लिया गया। 

सर्वोच्च न्यायालय उन नजरबंदों को बार-बार बुलाता रहा है जिनकी तरफ से याचिका दायर की 
गई है। हमें पता चला कि सरकारी वकीलों ने कहा है कि प्रतिदिन नज़रबंदों को प्रस्तुत करने में सरकार 
को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

सरकार को आपत्ति का न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने कड़ा जवाब दिया। जितनी परेशानी सरकार को हो 
रही है उससे कहीं अधिक उत्पीड़न नजरबंद लोगों को नज़रबंदी के कारण हो रहा है। संतोष हेगड़े मुझसे 
शाम को मिले और हमने शपथ लेने के बारे में याचिका का प्रारूप बनाया | 
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शुक्रवार, 26 मार्च 

शपथ संबंधी याचिका स्वीकार कर ली गई। सुनवाई के लिए 30 मार्च को तारीख निर्धारित कौ 
गई | लोकसभा से एक और त्यागपत्र दिया गया। शरद यादव द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा लोकसभा के 
अध्यक्ष ने सदन में की। जब एच:एम. पटेल ने कारण पूछा तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, “कारण नहीं 
बताया जाएगा। लेकिन मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने यह त्यागपत्र किसी के दबाव 
में आकर नहीं दिया है।' 


शनिवार, 27 मार्च 

राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए विभिन्न राज्यों में मतदान हुआ। हमारे पक्ष के कांग्रेस में 
गए विधायकों के कारण हमें कुछ महत्त्वपूर्ण सीटें खोनी पड़ीं। रामहित मध्य प्रदेश में हारे और टी.एन. 
सिंह उत्तर प्रदेश में फिर भी सुंदरसिंह भंडारी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हो गए। 


रविवार, 28 मार्च 

कभी-कभी राजधानी से “ईवनिंग व्यू? नामक पत्र मुझे मिल जाता है। आज के “ईवनिंग व्यू' में 
गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 23 मार्च को दिए गए एक निर्णय का ब्योरा छपा है। उसके बारे में दैनिक 
पत्रों में कहीं कुछ नहीं छपा। न्यायमूर्ति जे.बी. मेहता और न्यायमूर्ति एस.एच. सेठ (गुजरात उच्च 
न्यायालय खंडपीठ) ने केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 26 जून के प्रेस सेंसरशिप आदेश के तीन 
नियमों को रद्द कर दिया। 

न्यायाधीशों ने कहा कि सेंसर न्यायालय के ऊपर नहीं है। हमने जो निर्णय किया है वह तब तक 
कानून है जब तक सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं करता। 

सेंसर हमारे निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता और यह निर्णय नहीं कर सकता कि किस नियम 

को सार्वजनिक करना है और किसको नहीं। हम लोगों के लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि 
न्यायालयों के निर्णय या कार्यवाही को प्रकाशित करने को भी हानिकर रिपोर्ट माना जा सकता है । 

सर्वोदय के एक पत्र “भूमिपुत्र' के संपादक चुन्नीभाई वैद्य की याचिका को स्वीकार करते हुए 
न्यायपीठ ने कहा, “हम लोग स्वतंत्रता को सेंसर के भार के नीचे दबाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते।' 

उच्च न्यायालय ने भारत रक्षा अधिनियम की धारा 48 पर विचार किया, जिसमें सरकार पूर्व-सँसर 
कुछ ही विशेष स्थितियों में लगा सकती है--जैसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। न्यायपीठ ने 
कहा कि आदेश की सी.डी. और तीन नियम उक्त अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाते हैं। इन नियमों 
में यह आवश्यक है कि आपातस्थिति लगाने, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थान और मीसा के 
तहत की गई नजरबंदियों से संबंधित सभी खबरें और टिप्पणियाँ सेंसर के लिए प्रकाशन पूर्व भेजी जाएँगी | 
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पीठ ने कहा कि जनता का टिप्पणी करने का अधिकार-“लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता है, 
क्योंकि उससे वह अपनी गतियाँ जान सकती है और अपनी नीतियों में जनता की इच्छा के अनुसार 
समायोजन कर सकती है। सरकार गलती कर ही नहीं सकती, इस धारणा के साथ लोकतंत्र क़ा मेल नहीं 
हो सकता। अप्रत्यय की उक्त धारणा के साथ तानाशाही चल सकती है। तानाशाही की जडें किसी 
व्यक्ति या गुट की, जनता की आवश्यकता या इच्छाओं से निरपेक्ष होकर सत्ता में सदा कायम रहने की 
बलवती इच्छा में होती हैं। एक भावी तानाशाह की इच्छाएँ तभी पूरी हो सकती हैं जब वह जनता में यह 
धारणा पैदा कर दे कि वह गलती कर ही नहीं सकता। यह या तो प्रेस सेंसरशिप या पूरी तरह नियंत्रित 
प्रचार साधनों के माध्यम से हो सकता है। तानाशाह अपनी गलती कभी नहीं मानता। विरोध करने का 
अधिकार और प्रेस स्वातंत्र्य किसी भी लोकतंत्र के तीन प्रमुख आधारों में दो हैं। तीसरा आधार स्वतंत्र 
न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों में घुसपैठ को रोककर 
अपना कर्तव्य पूरा करता है। 
ऐसी आलोचनाएँ या टिप्पणियाँ, जिनमें हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलता हो, लोकतंत्र में वर्जित नहीं 
हो सकतीं । 
उच्च न्यायालय ने एम.सी. छागला के इस भाषण को देखा, जिसके कारण ' भूमिपुत्र’ का सेंसर से 
टकराव हुआ। न्यायालय ने कहा कि भाषण में महात्मा गांधी के उस सिद्धांत पर जोर दिया गया था जो 
उद्देश्य साधनों को न्यायोचित नहीं बनाते। निस्संदेह भाषण में आपातस्थिति और मौलिक अधिकारों के 
निलंबन की आलोचना थी और कहा गया था कि लोकतांत्रिक शासन में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि 
वह प्रधानमंत्री को बदलने की माँग कर सके। कोई संदेह नहीं कि भाषा कठोर और भावना-प्रधान थी। 
लेकिन यह कोई सोच भी नहीं सकता कि उससे ' भूमिपुत्र' के पाठक हिंसा या उत्पात के लिए प्रवृत्त होंगे । 
न्यायालय ने सरकार की ओर से दिए गए उस तर्क पर विचार किया कि हालाँकि छागला ने अहिंसा 
पर बल दिया था, लेकिन वह सब एक आवरण में हिंसा का ही उपदेश था। न्यायालय ने इस तर्क को 
निराधार कहकर अमान्य कर दिया। इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि जिस उच्च न्यायिक पद पर पहले 
छागला रहे हैं और जैसा उनका संपूर्ण जीवन रहा है, इसके साथ ही इस तथ्य का विचार करने पर कि 
` भूमिपुत्र' का संबंध सर्वोदय विचारधारा से है, इस पृष्ठभूमि में यह नहीं माना जा सकता कि ' भूमिपुत्र? के 
पाठक यह कल्पना भी कर सकते थे कि अहिंसा के आवरण में छागला हिंसा का उपदेश दे रहे हैं। 


मंगलवार, 30 मार्च 


आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के संबंध में अंतरिम आवेदन दायर किए गए थे। 
अंतरिम आवेदन पर उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। मैंने स्वयं अपने मामले की बहस की। मेरे तर्क 
मुख्यतया दो प्रकार के थे। संवैधानिक पहलू पर तर्क देते हुए मैंने कहा कि संविधान की धारा 99 के तहत 
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राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह शपथ ले । जो प्रक्रिया 3 मार्च 
को चुनाव आयोग की अधिसूचना द्वारा राज्यसभा के अवकाश प्राप्त करनेवाले सदस्यों की जगह भरने के 
लिए नए चुनाव करने से प्रारंभ हुई थी, वह चुनाव परिणाम निकलने मात्र से पूरी नहीं होती, बल्कि 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ लेने और सदन में अपना आसन लेने से पूर्ण होती है। 

प्रश्‍न के व्यावहारिक पहलू पर मैंने यह बताया कि ठीक इससे पहले भी राज्यसभा सदस्य होने के 
कारण कुछ सुविधाएँ और साधन सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार को भी प्राप्त थे। मेरा परिवार 
दिल्ली में रियायती दर पर आवास का अधिकारी है। मेरे परिवार को केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं 
की योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने का भी अधिकार है। मेरी पत्नी दिल्ली से मूल 
रिहाइश के स्थान की यात्रा के लिए मुफ्त रेलवे पास की हकदार हे। स्वयं मुझे भी संसदू के शोध व संदर्भ 
प्रभाग और पुस्तकालय की सुविधाएँ पाने का अधिकार है। ये सभी सुविधाएँ एवं साधन मुझे और मेरे 
परिवार को मेरी नजरबंदी के बावजूद मिलते रहे हैं। जैसा कि मौसा के अन्य बहुत से मामलों में कहा 
गया है कि मीसा नजरबंदी निरोधक चरित्र की है, सरकार इसे दंडात्मक चरित्र कौ नहीं बना सकती। 
अगर मुझे शपथ नहीं लेने दिया गया तो मुझे और मेरे परिवार को मिलनेवाली सुविधाओं से वंचित कर 
दिया जाएगा और हमारी नजरबंदी दंडात्मक चरित्र की हो जाएगी | 

इसपर न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने संसद्‌ सदस्यों के वेतन व अन्य सुविधाओं से संबंधित कानून देखना 
चाहा | उच्च न्यायालय के पुस्तकालय के कानून की प्रति मँगाई गई और संबंधित प्रावधानों को न्यायालय 
में पढ़ा गया। 

न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने प्रसन्नतापूर्वक यह कहा कि इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी 
सांसद के लिए इतना जरूरी नहीं कि वह शपथ ले, बल्कि यह भी आवश्यक है कि नए सदन में आसन 
ग्रहण करे। उन्होंने कहा कि मेरे आवेदन में सिर्फ शपथ लेने का जिक्र किया गया है । यदि उन्होंने सरकार 
को नजरबंदी के दौरान शपथ दिलाने का आदेश दे भी दिया तो भी उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है । आसन 
ग्रहण करना भी सीट खाली होने जैसा ही है। जैसे ही कोई सदस्य चुना जाता है और शपथ लेता है, यह 
मान लिया जाता है कि उसने अपना आसन ग्रहण कर लिया। लेकिन न्यायालय इस तर्क से सहमत प्रतीत 
नहीं हुआ। इसलिए मैंने मामले को स्थगित करने की अपील की, ताकि सदन में आसन ग्रहण करने के 
निहितार्थ के बारे में अध्ययन कर सङूँ | सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित हो गई | 


बृहस्पतिवार, 1 अप्रैल 
याचिका के संबध में मैंने काफी अध्ययन किया और मुझे यह विश्‍वास हो गया कि जिस तर्क- 
सरणी पर मैं पिछली सुनवाई में बहस कर रहा था उसपर चलते हुए भी मैं न्यायालय को अपने मत से 


सहमत कर पाऊँगा। 
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लेकिन बतौर सावधानी के मैंने अपने आवेदन में संशोधन करके केवल शपथ लेने की ही नहीं 
बल्कि राज्यसभा में अपना आसन ग्रहण करने के आदेश देने की अपील का मुद्दा भी जोड़ दिया। 

सरकारी वकोल नारायण राव ने मेरे आवेदन का भारी विरोध किया; लेकिन लंबी बहस 
उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। उसने सरकार को 
में 3 अप्रैल को शपथ ले सकूँ। 

सरकारी वकील ने तुरंत आदेश के स्थगन की और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की छूट माँगी। 


उच्च न्यायालय ने स्थगन इस तर्क पर नामंजूर कर दिया कि इससे इस आदेश का उद्देश्य ही विफल हो 
जाएगा। लेकिन न्यायालय ने अपील की छूट दे दी। 


हस के बाद 
मुझे दिल्ली ले जाने का आदेश दिया, ताकि 


शुक्रवार, 2 अप्रैल 


जेल अधीक्षक ने सूचित किया कि मुझे 4 बजे रवाना होना है और सहायक पुलिस आयुक्‍त नायक 
ही दिल्ली की हवाई यात्रा के दौरान मेरे साथ रहेगा। अपराह में न्यायालय से लौटने के बाद नागप्पा अल्वा 
ने मुझे बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के स्थगन 
को याचिका दी है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दो छात्रों को परीक्षा में बैठने 
देने के जो आदेश दिए गए थे, उसपर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है। छात्रों के मामले में 
स्थगन की सूचना से मुझे प्रतीत हुआ कि मेरे मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय स्थगन आदेश देगा। और 


वही हुआ। कोई 3.30 बजे जेल अधीक्षक ने सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के 
आदेश पर स्थगन दे दिए जाने के कारण मुझे अब दिल्ली नहीं जाना है। 


शनिवार, 3 अप्रेल 


लोकसभा में गृह मंत्रालय की माँगों पर 2 अप्रैल को हुई बहस के बारे में छपी अखबारी रिपोर्ट से 
यह लगता है कि गृहमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी से चूक हो गई और उन्होने अनचाहे एक तथ्य कबूल कर लिया। 
जैलों को स्थिति सुखद नहीं है। उन्होंने कहा कि ' राजनीतिक बंदियों की भारी संख्या के कारण बहुत सी 
जेलों में काफी भीड़ है। इसके कुछ अवांछित परिणाम हुए हैं।' 


सोमवार, 5 अप्रैल 
मुझे मीसा 'बी' वार्ड में “पिछले दशक में हुए लोकतंत्र के हास' पर होनेवाले चार भाषणों में 
पहला भाषण देने के लिए बुलाया गया। 


पहले भाषण में मैंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के समय से यानी फरवरी 1966 से 1973 


तक- व्यापक जन-असंतोष गुजरात आंदोलन के रूप में फूट पड़ा--की घटनाओं का विश्लेषण किया | 
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इसी काल में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विभाजन बिलकुल व्यक्तिगत हितों के लिए कराया। लेकिन 
इसपर वैचारिक मुलम्मा चढ़ाने में वह कामयाब हुईं। सन्‌ 1971 के चुनाव में सरकारी साधनों और 
प्रचारतंत्र का दलीय हित के लिए इस्तेमाल से देश के राजनीतिक शैली और कार्य-पद्धति में गुणात्मक 
परिवर्तन हुए। इसी काल में लोकतांत्रिक मूल्यों का गंभीर हास होना प्रारंभ हुआ। 


मंगलवार, 6 अप्रैल 

दूसरे व्याख्यान में मैंने आपातस्थिति के पूर्व तंक की सन्‌ 1974 और 1975 की घटनाओं का 
लेखा-जोखा रखा। मैंने जे.पी. के बिहार आंदोलन, गुजरात के जनता मोर्चा गठन और इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के निर्णय के निहितार्थों का विस्तार से विश्लेषण किया। जे.पी. आंदोलन और विपक्षी दलों के 
करीब आने से देश में दुर्बल कर दिए गए लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक परिणाम 
हुए। गुजरात में जनता मोर्चा की विजय औरं उसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय ने इंदिरा 
गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा पैदा कर दिया। 


बुधवार, 7 अप्रैल 

तीसरी वार्त्ता में मैने आपातस्थिति लागू करने, कानूनी व राजनीतिक "फलितार्थ और इसके बाद 
देश में लोकतंत्र के कंकाल को बनाए रखते हुए, उसे खत्म कर देने के लिए उठाए गए कदमों की मीमांसा 
की। हिटलर द्वारा जर्मनी के लोकतंत्र के समाप्त करने और इंदिरा गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को खत्म 


करने के तरीकों में चिंताजनक समानता है । 


बृहस्पतिवार, 8 अप्रैल 

इस व्याख्यानमाला के अंतिम भाषण में मैंने भविष्य की संभावनाओं पर विचार रखे। विश्‍वास 
व्यक्त किया कि बाहर से आनेवाले कुछ साथियों के विलय के बारे में संकोचमय खबरों के बावजूद 
लोकतांत्रिक विपक्षी दलों का एकीकृत दल अवश्य बनेगा। लेकिन भविष्य एकता पर नहीं, अधिनायकवाद 
के खिलाफ आज संघर्ष करने के दम पर निर्भर करेगा। 


शनिवार, 10 अप्रैल 

आज के “इंडियन एक्सप्रेस' में अहमदाबाद की एक खबर है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत 
बरुआ ने कहा है (9 अप्रैल को) कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आनंदमार्ग के लोगों को जेल में रखना 
इसलिए. जरूरी है, क्योंकि उन्हें समुद्र में नहीं फेंका जा सकता और न देश से निकाला जा सकता था। 
संविधान संशोधन के बारे में 10 अप्रैल के मेनस्ट्रीम' में एक संपादकीय छपा है। इससे यह स्पष्ट है कि 
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या तो न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकारों के बारे में कम्युनिस्ट उत्साह ठंडा पड़ गया है या फिर पत्र के 
संपादक निखिल चक्रवर्ती का कम्युनिस्ट सोच के साथ तालमेल घट गया है। इस संपादकीय का शीर्षक 
है--' कहाँ है राष्ट्रीय अहम्‌ ?' इसमें सरकार से संविधान में अपने प्रस्तावित संशोधनों को करने के पहले 
चुनाव के जरिए लोक-निर्णय प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। 
पत्र में अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि 'कार्यपालिका पर न्यायपालिका के पहले की 
आवश्यकता को कम करके नहीं देखा जा सकता।''आपातस्थिति से कार्यपालिका ने न्यायपालिका को 
भले ही कितना ही सीमाबद्ध किया हो, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की सामान्य परिचालन के बारे में 
होनेवाली किसी भी बहस में इस आवश्यकता का ध्यान रखना होगा कि कार्यपालिका के अधिकारों पर न 
सिर्फ निर्वाचित विधायकों के बल्कि न्यायपालिका के नियंत्रण की आवश्यकता है, अन्यथा लोकतांत्रिक 
पद्धति के अंतर्गत एकीकृत स्वतंत्रताओं में कार्यपालिका द्वारा गंभीर घुसपैठ का खतरा है।' 
इस संपादकोय में कुछ कांग्रेस जनों द्वारा प्रसारित उस 'पेपर' का भी हवाला दिया गया है (पेपर 
सबसे पहले 'मेनस्ट्रीम' में ही नवंबर 1975 में छपा था), जिसमें राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाने का 
आग्रह किया गया था। इसमें कहा गया है कि हालाँकि वह व्यापक जानकारी है कि कुछ कांग्रेस जन इस 
दस्तावेज के लेखन से जुड़े हुए थे, लेकिन इसके वितरण के बाद हुए घोर विरोध के कारण उन्हें अपने 
मानस पुत्र से संबंध विच्छेद करना पड़ा। 
अपने संपादकीय का समापन करते हुए यह पत्र वर्तमान लोकसभा के वर्तमान संविधान में व्यापक 
परिवर्तन करने की जिम्मेदारी लेने के अधिकार को विवादास्पद मानता है। यह कहता है कि इसे याद 
रखना चाहिए कि वर्तमान लोकसभा का चुनाव श्रीमती गांधी के सिंडिकेट के खिलाफ संघर्ष के मुद्दे पर 
हुआ था और लोक-निर्णय इस प्रश्न पर मिला था। 
संवैधानिक परिवर्तनों के लिए नया लोक-निर्णय लिया जाना चाहिए। 
'मेनस्ट्रीम' के इसी अंक में मूर्धन्य लेखक सी.एल.आर. शास्त्री का जानदार लेख ' इनकार करने' 
(आन सेइंग नो) के शीर्षक से छपा है। आजकल इस तरह के बहुत से लेख पढ़ने को नहीं मिलते। 
छापनेवाले और लिखनेवाले दोनों में साहस चाहिए। लेख में जी-हुजूरी की भरमार पर काफी शोक प्रकट 
किया गया है और न कह सकनेवाले लोगों की प्रशंसा की गई है। शास्त्री लिखते हैं--' चार स्वतंत्रताओं में 
से विचार-स्वातंत्र्य प्रथम सामान्य स्वतंत्रता है। मेरे सुविचारित मत में 'न' कहनेवाले का 'हाँ' कहनेवाले 
जितनी ही कद्रदानी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 'न' कहने के लिए ज्यादा कद्र होनी 
. चाहिए बनिस्बत 'हाँ' कहने पर। मेरे लिए 'न' का स्वर वीणा की ध्वनि की तरह है।' 
वह आगे और कहते हैं कि 'सही मायने में लोकतंत्र का अर्थ होता है विपक्ष का होना और जोर 
देने को जरूरत, विपक्ष का मतलब होता है इनकार करनेवालों का एकत्रित स्वरूप या जमाबड़ा।' 
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बुधवार, 14 अप्रैल 

संविधान संशोधन के बारे में स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में बनी कांग्रेस कमेटी के द्वारा दी गई 
सिफारिशों का मंतव्य न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकारों को परिसीमित करना है। स्मष्ट है कि सत्तारूढ़ दल 
न्यायपालिका को अपने उद्देश्यों के रास्ते में अबरोध मानता है। लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका के 
प्रति आक्रामक रवैए को ऐसे उछालती रही है जैसे न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से 
संघर्ष चल रहा हो। अनेक सांसद भी इस चक्कर में आ गए हैं। संसद्‌ की बहस से यह प्रकट होता है। 
इस संदर्भ में हाल में ए.जी. नूरानी द्वारा लिखित एक लेख की याद आती है जिसमें उन्होंने इस शताब्दी के 
शुरू में घटित अमेरिकी सीनेट की एक दिलचस्प घटना का वर्णन किया है | 

विस्कांसिन के सीनेटर EER सर्वोच्च न्यायालय और उसके विचारों के बारे में बड़ी गर्मजोशी से 
बोल रहे थे। तभी दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर टिलमैन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ' सर्वोच्च न्यायालय 
कया कहता है, यह सुनते-सुनते मैं परेशान हो गया हूँ। में तो इस सवाल पर आम समझ की बात जानना 


चाहता हूँ।' 


स्पूनर ने जवाब दिया, ' मैं अभी आम समझ की ही बात खोजना चाहता हूँ। लेकिन मैं सर्वोच्च 
न्यायालय की आम समझ को दक्षिण कैरोलिना की आम समझ से बेहतर समझता ral 


बृहस्पतिवार, 15 अप्रैल 

आज के समाचार-पत्रों में इंदिरा गांधी का विपक्ष के खिलाफ एक और कटु भाषण छपा है। 
भारतीय जन-संचार संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष बोलते हुए इंदिरा गांधी (14 अप्रैल) ने कहा कि 
विपक्षी दलों ने अपने लक्ष्य और तरीकों में परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि रिहा किए गए 
विपक्षी नेताओं की गतिविधियाँ और प्रवृत्तियाँ उसी तरह की हैं। 

कहना कठिन है कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है या कि पिछले सप्ताह रिहा किए गए नेता 
चरणसिंह की ओर विशेष संकेत है। 


शनिवार, 17 अप्रैल 

बाहर से आए साइक्लोस्टाइल्ड कागजों में एक में दिलचस्प वार्त्ता का उल्लेख है । यह वार्त्ता इंदिरा 
के करीब समझे जानेवाले ' न्यूवेव ' के गणेश शुक्ला और “इंडियन रिव्यू' के सुब्रह्मण्यम के बीच हुई। यह 
बातचीत 'न्यूवेव' के दफ्तर पर आयकर अधिकारियों के छापे के बाद हुई। शुक्ला सुब्रह्मण्यम को कहते . 
हें कि यह छापा उस लेख का नतीजा है जिसमें दिल्ली में रिहायशी मकानों के गिराने को आलोचना की 
गई थी। एक दिलचस्प तथ्य इस कागज में यह भी प्रकट हुआ कि खाते में एक जगह पचास हजार रुपए 
जमा बताए गए; पर कहाँ से आए, यह दर्ज नहीं था। प्रकाशकों से इस धन का स्रोत पूछा गया। पहले तो 
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उन्होंने बताने से इनकार किया | बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह धन इंदिरा गांधी से पत्र चालू करने 
के लिए मिला था। 


रविवार, 18 अप्रैल 

स्वर्णसिंह कमेटी की सिफारिशों में एक धारा 220 का संशोधन करके उसकी व्यापकता को 
संकुचित करने के बारे में है। 'हिंदू' के आज के अंक में न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर को उद्धृत 
किया गया है। इसमें न्यायमूर्ति ने कहा था कि अगर आज लोग अपने अधिकारों के बारे में सचेत हैं तो 
इस धारा के कारण हैं। दक्षिणी राज्यों के विद्युत्‌ अभियंताओं को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति अय्यर ने 
बंगलौर में कहा कि एक तरफ इस धारा ने नागरिकों में अपने अधिकारों के बारे में सजगता पैदा की है 
दूसरी तरफ प्रशासकों व राजनेताओं में प्राकृतिक न्याय का आतंक पैदा किया है। अब इस धारा के 
संशोधन को और इसे उखाड़ फेंकने की चर्चा चल रही है। न्यायालय या राजनेताओं को इससे नुकसान 
नहीं होगा। सच तो यह है कि न्यायालय में काम कम हो जाएगा और आराम किया जा सकेगा। आप लोग 
इसके असली शिकार होंगे। 


मंगलवार, 20 अप्रैल 

एक और न्यायविद्‌ ने प्रस्तावित संविधान संशोधन के खिलाफ अपना मत प्रकट किया है। आज 
के 'हिंदू' में बंगलौर में हुए सर्वोच्च न्यायालय के भू.पू. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. सुब्बाराव के 
भाषण को खबर छपी है। उन्होंने कहा कि संसद्‌ सर्वोच्च है, यह नारा लिखित संविधान के प्राथमिक 
सिद्धांतों के खिलाफ है। संवैधानिक कानून का यह आधारभूत सिद्धांत है कि संविधान सर्वोच्च है, न कि 
इसके तहत बना कोई निकाय। अंततः सर्वोच्चता जनता में निहित होती है। 


बुधवार, 21 अप्रैल 
वॉयस ऑफ अमेरिका ने जामा मसजिद, दिल्ली में भारी गोलीबारी होने की खबर प्रसारित की है। 
उसने कहा है कि सरकारी सूत्र पाँच लोगों के मारे जाने की बात कबूल करते हैं, लेकिन गैर-सरकारी सूत्रों 


के अनुसार मृतकों को संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। आकाशवाणी में इस घटना का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं था। 


बृहस्पतिवार, 22 अप्रैल 


दिल्ली की गोलीबारी की कहीं कोई खबर छपी है, यह देखने के लिए हमने तमाम अखबारों को 


सावधानी से देख डाला। पर वह कहीं नहीं छपी। 
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शुक्रवार, 23 अप्रैल 

माधवराव के पत्र से मुझे सूचना मिली कि एक दल बनाने को प्रक्रिया बहुत धीमी और रुक- 
रुककर चल रही है। उन्होंने कहा है कि संगठन कांग्रेस को इसमें काफी संकोच है । माधवरावजी ने यह 
भी सूचित किया कि सुब्रमण्यम स्वामी इंग्लैंड में हैं और वहाँ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तथा 
24-25 अप्रैल को होनेवाले सम्मेलन की तैयारी में लगे हैं। मैं उस पत्र की जानकारी अपने वार्ड के लोगों 
को देता हूँ। देव गोवड़ा यह जानकर काफी खिन्न हैं कि संगठन कांग्रेस के लोग एक पार्टी बनाने के लक्ष्य 
में बाधा बन रहे हैं। 

इस बीच हमें केरल से यह रिपोर्ट मिली कि संगठन कांग्रेस की महासचिव मोहिंदर कौर ने केरल 
की मौजूदा कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया और उसकी जगह तदर्थ समिति नियुक्त कर दी। संगठन 
कांग्रेस की केरल शाखा के बारे में यह ज्ञात है कि भले ही केरल संगठन कांग्रेस औपचारिक रूप से 
आंदोलन के साथ हो, पर उसके अनेक नेता बदल सकते हैं। 


रविवार, 25 अप्रैल 

आकाशवाणी ने सूचित किया कि केरल कांग्रेस ने सत्ता कांग्रेस में विलय होने का निश्चय किया 
है। स्पष्ट है कि निवर्तमान (संगठन) कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने पक्ष बदल लिया है। अलबत्ता यह तो 
अपेक्षा की ही नहीं जा सकती कि आकाशवाणी नई तदर्थ समिति गठिन करने की खबर देगी। 


सोमवार, 26 अप्रैल 

बी.बी.सी. ने खबर दी है कि लंदन में हुए लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन में विश्व के विभिन्‍न भागों से 
तीन सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने की। जे.पी., चरणसिंह, 
टी.एन. सिंह, एन.जी. गोरे और ई.एम.एस. नंबूदरीपाद आदि के संदेश प्राप्त हुए। 

लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर मीसा व भारत सुरक्षा अधिनियम में बंद सभी बंदियों ने देश को 
विभिन्‍न जेलों में राजनीतिक बंदियों की स्थिति के विरोध में एक दिन का उपवास रखा। 


मंगलवार, 27 अप्रैल 

आज पहली बार अखबारों में दिल्ली में हाल में हुई गोलीबारी का समाचार छपा। तारीख नहीं दी 
गई है। पर उप-गृहमंत्री ने लोकसभा में बताया कि दिल्ली में हुई गोलीबारी में छह लोग मरे। 

अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के संबंध में उच्च न्यायालय जाकर लौटनेवाले 
मित्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कल फैसला होगा। 
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बुधवार, 28 अप्रैल 

आज बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। सुबह से ही जेल में 
आशावाद सुगबुगा रहा है । जो लोग सर्वोच्च न्यायालय की इस केस के बारे में हुई कार्यवाही पर दृष्टि रख 
रहे हैं, उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को चार बनाम एक या तीन 
बनाम दो से मान्य करेगा। मान्य यह करेगा कि मौलिक अधिकारों के निलंबित रहने के बावजूद न्यायालयों 
को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करने का अधिकार है। और वह यह कि नज़रबंदी कानून के 
अंतर्गत हुई है या कि नहीं। ऐसा सामान्यतया माना जा रहा है कि न्यायमूर्ति गण एच.आर. खन्ना, चंद्रचूड 
और भगवती नज़रबंदों के पक्ष में रहेंगे, जब कि न्यायमूर्ति बेग सरकार के पक्ष में जा सकते हैं। मुख्य 
न्यायाधीश का निर्णय इस या उस किसी भी पक्ष में जा सकता है। 

बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका की सभी बुलेटिनें हम सुन रहे हैं। पहली बार बंदी 
प्रत्यक्षीकरण याचिका की खबर बी.बी.सी. से 4.30 बजे आई। इसमें चार के मुकाबले एक के बहुमत से 
न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि मीसा बंदियों की उक्त याचिका स्वीकार्य नहीं है। बी.बी.सी. ने किसी 
न्यायाधीश का नाम नहीं बताया; पर हममें से सबका मत यह है कि विपरीत निर्णय न्यायमूर्ति खन्ना का 
होगा। 

इस खबर से सभी स्तब्ध हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने नौ उच्च न्यायालयों का 
निर्णय पलट दिया। आकाशवाणी की 9 बजे की बुलेटिन में भी समाचार नहीं दिया गया। 7.45 बजे की 
कन्नड़ बुलेटिन में हमने समाचार सुना। 

वॉयस ऑफ अमेरिका की रात्रि की बुलेटिन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की विस्तार से खबर 
दी गई। साथ ही डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी के पासपोर्ट जब्त करने की खबर भी थी। 


बृहस्पतिवार, 29 अप्रैल 


मुझे मीसा ‘st’ वार्ड में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ पर अपना विचार प्रकट करने 
के लिए बुलाया गया। 


रविवार, 2 मई 

विधि मंत्री श्री गोखले का 1 मई को वाशिंगटन में दिया गया भाषण छपा है। इसमें उन्होंने कहा 
कि भारत में बंदियों की संख्या हजारों में नहीं है, जैसा कि पश्चिम में अखबारों में छप रहा है। यह संख्या 
केवल सैकड़ों में है। गोखले संघीय बार एसोसिएशन में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बंदियों की तीन 
श्रेणियाँ हैं। एक तो वे हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं अथवा सांप्रदायिक संगठनों से संबद्ध हैं। इनकी 
संख्या सैकड़ों में है। दूसरी श्रेणी में समाज विरोधी तत्त्व हैं। उनकी संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


aes mei ris ळक wo NS 


अढळ 0225200 cams CNS 


ह 
24 समय के हस्ताक्षर * 131 


अपराध घट गए हैं। तीसरे आर्थिक अपराधियों की है। इनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि सरकार उनके 
खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। i 


सोमवार, 3 मई 
जॉर्ज फर्नाडीज के सबसे छोटे भाई माइकेल फर्नाडीज ने मुझे बताया कि उनके बडे भाई CIA 
को घर से पकड़ लिया गया है। संभवत: उनसे पूछताछ हो रही है। 


बुधवार, 5 मई i 
लाँरस अब तक न तो घर लोटे हैं और न उन्हें जेल में लाया गया है । इससे यहाँ काफी चिंता व्याप्त 
है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पुलिस अधिकारी दुस्साहसी हो गए हैं। 


बृहस्पतिवार, 6 मई 

आकाशवाणी की दोपहर की बुलेटिन में सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री 
के. सुब्बाराव के दुःखद निधन का समाचार था। बाहर के कुछ मित्र बंगलौर में 15 मई को एक गोष्ठी 
आयोजित कर रहे थे। विषय था--प्रस्तावित संविधान संशोधन | स्व. सुब्बाराव इसकी अध्यक्षता करने 
वाले थे। 


शुक्रवार, 7 मई 

कन्नड फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को षड्यंत्र का आरोप लगाकर जेल में लाया 
गया । स्नेहलता ने पुरस्कार प्राप्त फिल्म 'संस्कार' में चंद्री की मुख्य भूमिका अभिनीत की थी। हममें से 
कोई भी उनसे मिल नहीं सका है। हालाँकि मैं उनके पति पट्टाभिरामा रेड्डी से मिल पाया | उन्हें सीधे 
महिलाओं के वार्ड में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया है। विश्वास किया जाता है कि जॉर्ज फर्नाडीज, 
जिनके पीछे पुलिस बुरी तरह पड़ी हुई है, बंगलौर में रेड्डी परिवार में एक दिन ठहरे बताए जाते हैं। 


बुधवार, 12 मई 

वॉयस ऑफ अमेरिका ने फिलाडेल्फिया में अंतरराष्ट्रीय प्रेस इंस्टीट्यूट की बैठक को खबर दी R I 
इनमें जिन विभिन्न देशों में प्रेस पर पाबंदियाँ लगी हैं, उनकी एक प्रस्ताव द्वारा भर्त्सना की गई है। इस 
सूची में भारत का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है। 

मैंने माइकेल से लॉरँस का कोई समाचार मिलने के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि कोई समाचार 
नहीं मिला है। 
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बृहस्पतिवार, 13 मई \ 
वीरेंद्र पाटिल ने पिछले हफ्ते हुई कांग्रेस समिति की कार्रवाई का ब्योरा भेजा है। इससे प्रकट होता 

है कि कमेटी में एक पार्टी बनाने के बारे में विरोध करनेवाले बड़ी संख्या में हैं। इसमें कहा गया है कि 

विरोध करनेवालों में दिनेश शाह, पी.सी. चंदर, सादिक अली, नियाज हसन और बनारसीदास हैं | 


ety wanes ress weinen lel Wind a ज्ञान tall 


शनिवार, 15 मई 
खबर मिली है कि अशोक मेहता रिहा कर दिए गए हैं । 


रविवार, 16 मई 
अखबारों में अशोक मेहता की रिहाई की खबर है। पर ब्योरा नहीं दिया गया है । 
अलबत्ता वॉयस ऑफ अमेरिका ने कहा कि उन्हें रोहतक जेल में रखा गया था और रिहाई का कोई 


कारण नहीं बताया गया है। दलीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि कुछ समय से श्री मेहता का स्वास्थ्य ठीक. 
नहीं था और उन्हें इसी कारण रिहा किया गया है। 


बृहस्पतिवार, 20 मई 


ORG फर्नाडीज को एक मई को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें जेल लाया गया 
और सीधे एकांत कारावास में ले जाकर बंद कर दिया गया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया है। उन्हें देखनेवालों 
का कहना है कि वह शारीरिक रूप से बुरी तरह से टूट गए हैं और चल-फिर सकने लायक भी नहीं हैं। 


जेल के वार्डर ने भी बताया कि cite को बहुत पीटा गया है। जेल का वातावरण काफी तनावपूर्ण हो 
गया है। 


शनिवार, 22 मई 


ake को पिटाई के विरोध में सभी मीसा व भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाए गए 
लोगों ने आज उपवास रखा। अधिकारियों ने इसपर प्रतिशोधात्मक कदम उठाया। उन्होंने तमाम वार्डों को 
बंद करके विभिन्न asi के कैदियों के मिलने-जुलने पर पूरी पाबंदी लगा दी। 


बुधवार, 26 मई 

अखबारों में जे.पी. द्वारा बंबई में नई पार्टी बनाने की घोषणा करने की छोटी सी खबर है। इसके 
साथ ही आज श्रीमती गांधी के मलेर कोटला में दिए गए भाषण की खबर भी है। इसमें उन्होंने कहा है 
कि लोग अभी इस एक दल में सम्मिलित होनेवाले दलों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को भूले नहीं हैं। 
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उन्होंने यह भी कहा कि हममें से कुछ दलों को तो विदेश से पैसा लेने में भी कोई संकोच नहीं होता है। 
इस प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि विपक्षी दलों के होनेवाले एकीकरण से वह किस कदर आतंकित हैं। 


बृहस्पतिवार, 27 मई 

“इंडियन एक्सप्रेस' में गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी का लोकसभा भाषण छपा है। इसमें कहा गया है 
कि दो हजार तीन सौ अड़तालीस बंदियों के परिवारों को परिवार भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 
परिवारों की आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखकर भत्ते की राशि का निर्धारण किया जाता है। 

हमें जानकारी है कि कर्नाटक की जेलों में केवल मीसा बंदियों की संख्या दो सौ पचास है। 
एकत्रित सूचना के अनुसार ढाई सौ में से केवल आठ को सौ रुपए मासिक भत्ता दिया जा रहा है। अगर 
देश भर में कुल बंदियों और भत्ता प्राप्त करनेवाले बंदियों का यही अनुपात है तो बंदियों की संख्या का 
अनुमान गृहमंत्री के आँकड़ों से लग सकता है। 


शुक्रवार, 28 मई 

बी.बी.सी. ने “न्यू स्टेट्समैन' की खबर उद्धृत की है। उसमें कहा गया है कि श्रीमती गांधी की 
पटना यात्रा के पहले वहाँ आठ हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जे.पी. द्वारा 26 जून को 
विरोध दिवस मनाने के आह्वान का उल्लेख भी है । नई दिल्ली के अधिकारियों के हवाले से पत्र में लिखा 
है कि इस तारीख से पहले बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ होंगी। भारत सरकार बड़ी संख्या में सक्रिय 
भूमिगत लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस की असफलता से बहुत क्षुब्ध है। बी.बी.सी. ने लंदन के 
“एकोनॉमिस्ट' के एक लेख के अंश भी प्रसारित किए हैं। शीषर्क है-“दि सन आल्सो राइजेज'। इसमें 
कहा गया है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपातस्थिति का एक लक्ष्य श्रीमती गांधी के लिए जहाँ 
अपने को सत्ता में बनाए रखना है वहाँ संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विश्वसनीय 
बंदोबस्त करना भी है। 

बी.बी सी. ने हाउस ऑफ कॉमंस (इंग्लैंड) का एक दिलचस्प वाकया प्रसारित किया | 27 मई को 
रात को सदन में हल्ले-गुल्ले और मुक्‍्के तानने का मैच जैसा नजारा था। जहाज और यान-निर्माण की 
तैंतालीस कंपनियों के सरकारीकरण की गति में तेजी लाने के प्रस्ताव पास करने के मौके पर यह सब हुआ। 
सत्तारूढ़ दल सिर्फ एक मत से बिजयी हुआ। जैसे ही समाजवादी सदस्यों ने लाल झंडे का तराना गाया, 
अनुदार पक्ष के उद्योगपतियों के एक प्रवक्ता ने संसद्‌ का चिह्न यानी अध्यक्ष को स्वर्ण गदा उठा ली और 
घुमाते हुए सत्तारूढ़ पक्ष की ओर बढ़ने लगा। श्रीमती गांधी भारत के प्रतिपक्षी दलों के अशालीन व्यबहार 
व अड़ंगेबाजी की निंदा करते नहीं थकतीं । उन्होंने आपातस्थिति लगाने का एक कारण यह भी बताया है। 
लेकिन मुझे याद नहीं कि भारत के संसद्‌ के इतिहास में इससे मिलती-जुलती कोई घटना कभी घटी है। 
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शनिवार, 29 मई 


बंगलौर उच्च न्यायालय के सूत्रों से हमें पता चला है कि उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायाधीशों 
का दंडात्मक स्थानांतरण हो रहा है। हमने स्थानांतरितों की सूची बनाने की कोशिश की। सूची और 
उसकी लंबाई वास्तव में गंभीर È | 

1. आंध्र के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. ओबुल रेड्डी गुजरात स्थानांतरित किए गए | 
. पंजाब के न्यायाधीश बी.जे. दीवान--आंध्र । 
. आंध्र के न्यायाधीश ओ. चिन्नापा रेडूडी--पंजाब | 
. आंध्र के न्यायाधीश चिन्ना कोंडैया-मध्य प्रदेश | 
. गुजरात के न्यायाधीश एस.एम. सेठ--आंध्र | 
. बंबई के न्यायाधीश वीरेंद्र लाल-आंध्र। 
दिल्ली के न्यायाधीश एस. रंगराजन--असम | 
. कर्नाटक के न्यायाधीश एस. सदानंद स्वामी--असम | 
: कर्नाटक के न्यायाधीश बी.एम. चंद्रशेखर--इलाहाबाद | (न्यायमूर्ति चंद्रशेखर व न्यायमूर्ति 
स्वामी ने मेरे मुकदमे की सुनवाई और फैसला किया था।) 

. पंजाब के न्यायमूर्ति तिवातिया--कर्नाटक। 
- हिमाचल के न्यायाधीश बिहारीलाल-कर्नाटक। 
. मध्य प्रदेश के न्यायाधीश ए.पी. सेन-राजस्थान। 
. गुजरात के न्यायाधीश री.यू. मेहता-हिमाचल। 
. बंबई के न्यायाधीश पी.एन. मुखी-कलकत्ता। 
. राजस्थान के न्यायाधीश सी. लोढ़ा-मध्य प्रदेश | 
. पंजाब के ए.बी. कौशल--मद्रास | 
. सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश सच्चर-राज्स्थान (अवर न्यायाधीश के तौर पर) | 
. पंजाब के न्यायाधीश ग्रेवाल-सिक्किम। 


D (22 HOUTEN 
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सोमवार, 31 मई 


हम लोग आज उच्च न्यायालय शायद अंतिम बार पहुँचे। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सर्वोच्च 
न्यायालय के फैसले के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं की याचिका औपचारिक 
रूप से रदूद करने से पहले अपनी बात कहने का मौका देने के लिए बुलाया है। हममें से सबने अपनी 


बात संक्षेप में, पर तीखे ढंग से कही। आपातस्थिति की भर्त्सना की गई। उच्च न्यायालयों की प्रशंसा और 


सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निराशा प्रकट की गई। i 
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बहस्पतिवार, 


, 3 जून 
मानव अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार लीग ने संयुक्‍त राष्ट्र संघ को भारत में मानव 

अधिकारों के दमन के बारे में तिहत्तर पृष्ठों का एक ज्ञापन दिया है । इसमें दमन की जाँच करने की माँग 
की है--यह खबर दी है वॉयस ऑफ अमेरिका ने। इसमें कहा गया है कि पैंतीस हजार से सत्तर हजार 
तक राजनीतिक लोगों को भारत सरकार ने नज़रबंद बनाया है। इस ज्ञापन में बंदियों के उत्पीड़न के 
दस्तावेज भी हैं। प्रेस पर पाबंदी का हवाला भी है। 

नई दिल्ली के ' स्टेट्समैन' ने ज्ञापन का ब्योरा नहीं दिया है, पर अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत 
द्वारा इसके खंडन की खबर छापी है। 

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गृह राज्य मंत्री ओम मेहता ने कहा है, 'एक लाख राजनीतिक लोगों के 
गिरफ्तार होने की खबर बहुत अतिरंजित है। इसके चौथाई भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।' 

इस तरह स्वयं गृह राज्य मंत्री ने गिरफ्तार लोगों की संख्या करीब पच्चीस हजार तो कबूल FT 
कानून मंत्री ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि गिरफ्तार लोगों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। 


< 


मंगलवार, 8 जून 

माधवरावजी यादवराव जोशी के नाम आए खत में कहा गया है कि जे.पी. के स्वास्थ्य में काफी 
सुधार है। जब वह बंबई में नरीमन प्वॉइंट पर घूमने गए तो लोग उन्हें देखकर गद्गद हो गए और कुछ 
दूरी पर पीछे-पीछे चलते रहे | ईश्वर जे.पी. को देश की सेवा के लिए दीर्घजीवी कर दे। 

सन्‌ 1944 में वाइसराय वेवेल ने गांधीजी को तभी रिहा किया जब समझा गया कि वह मृत्यु के 
कगार पर पहुँच गए हैं। वेवेल उस समय सिक्किम में था। गांधीजी की हालत खराब हो गई थी। गांधीजी 
का उपचार करनेवाले बंबई के सर्जन जनरल, मेजर जनरल आर. रच. कैंडी ने तार में वाइसराय को सूचित 
किया कि “उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। 6 मई, 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। ' वाइसराय 
जर्नल' में प्रकाशित स्वयं वेबेल की प्रतिक्रिया थी--' मृत्यु के पहले उन्हें रिहा करके हमें कौन सा श्रेय 
मिला, इसे समझने में मैं असमर्थ हूँ। अगर वह मृत्यु के कगार पर नहीं थे तो रिहा करने की जल्दी क्या 
थी? मैं डॉक्टरी रिपोर्ट पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता। 

डॉक्टरों के गलत साबित होने से वेवेल बहुत निराश हुआ। अपनी डायरी में daa ने चर्चिल के. 
उस तार का उल्लेख किया है जो रिहाई के कुछ दिन बाद आया था। चर्चिल ने पूछा था, “गांधी अभी तक 
मरा क्यों नहीं ?' 

नई दिल्ली जे.पी. के बारे में भी वैसा ही अनुभव कर रही होगी। कौन जानता है कि बाको का 
इतिहास भी उसी तरह दोहराया जाएगा। गांधी ब्रिटिश साम्राज्य का अंत देखने के लिए जीवित रहे । ईश्वर 
से प्रार्थना है, जे.पी. मौजूदा तानाशाही की समाप्ति देखने के लिए जीवित रहें । 
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हमारे साथ नजरबंद सर्वोदय के सत्यत्रत गुंडाचार ने हमें विनोबा का परचा सुनाया, जिसमें 11. 


बृहस्पतिवार, 10 जून 


सितंबर, से उसके आमरण अनशन की घोषणा थी। कहा गया था कि यदि तब तक महाराष्ट सरकार ने 
गोहत्या बंद नहीं की तो वह आमरण अनशन करेंगे। 

हम सब लोग विनोबा की इस घोषणा से अचंभित हैं। आज जब तमाम लोग मानव अधिकारों के 
बारे में चिंतित हैं, विनोबा ने गोहत्या बंदी के सवाल पर आमरण अनशन करने का निर्णय क्यों किया? 
विनोबा की गतिविधियों के बारे में अतिवादी धारणा रखनेवाले कुछ नजरबंद साथी तो यहाँ तक कह रहे 
हैं कि उनका यह कदम सरकार से मिलकर मुख्य सवाल से ध्यान बँटाने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में 
है। मैं सोचता हूँ, यह बिलकुल अनुचित धारणा है। विनोबा के पक्के प्रशंसक श्री श्यामनंदन मिश्र का 
मानना हे कि भले ही उन्होंने गोहत्या बंदी का मुद्दा प्रकटत: उठाया है, पर वह इसे आपातकाल और 
संबद्ध सवालों पर सरकार से संघर्ष करेंगे। 


शुक्रवार, 11 जून र 


बी.बी.सी. ने खबर दी कि जॉर्ज फर्नाडीज को कल दोपहर बाद कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया 
गया। i 


शनिवार, 12 जून 
प्रेस में भी फर्नांडीज की गिरफ्तारी की खबर है, पर ब्योरा नहीं है। 


रविवार, 13 जून 


आज कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस (संगठन) कार्य समिति की बैठक विपक्षी दलों के एकीकृत दल 
बनाने के बारे में विचार करने के लिए है। हमें सूचना मिली कि बहुमत इस एकीकरण के पक्ष में है। 


भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पुनाचा और राजशेखर मूर्ति इसके विरोध में हैं। अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पाटिल ने कोई 
पक्ष नहीं लिया । 


मंगलवार, 15 जून 

हमें ए.डी. गोरवाला द्वारा संपादित पत्र के 8 जून के अंक की साइक्लोस्टाइल्ड प्रति मिली। श्री 
गोरवाला सरकारी दमन के खिलाफ जीवट के संघर्ष करते रहे हैं। इस अंक में बताया गया है कि 
पत्रकारीय बेबाकी के कारण पत्र को कितनी परेशानियाँ उठानी पडी हैं। इसका क्रमवार ब्योरा उसमें है। 
28 मार्च को उन्हें नोटिस मिला कि पत्र के दस विशिष्ट अंक जब्त क्यों न कर लिये जाएँ और इसे 
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छापनेवाले प्रेस को जब्त क्यों न कर लिया जाए! 

दूसरे ही दिन प्रेस ने, जो सोलह वर्षो से ' ओपीनियन' छापता रहा था, श्री गोरवाला से कहा कि 
अब वह इसे छाप नहीं पाएगा। तब दूसरे प्रेस में यह पत्र छपने लगा। लेकिन तीन अंकों के बाद ही प्रेस 
मालिक ने दूसरा प्रेस ढूँढ़ने के लिए कह दिया। तब श्री गोरवाला इससे भी छोटे प्रेस में गए। उसने भी दो 
अंक छापने के बाद इनकार कर दिया । इसके बाद एक अन्य प्रेस ने एक अंक छापकर ही तौबा कर दिया। 

30 अप्रैल को बंबई के पुलिस आयुक्त ने श्री गोरवाला को पंद्रह दिन के अंदर पच्चीस हजार रुपए 
की राशि जमानत के तौर पर जमा कराने को कहा; क्योंकि पहले बताए गए दस अंक और बाद में छपे 
तीन अंकों में ऐसी सामग्री छपी थी जो भारत के विभिन्न वर्गों में शत्रुता और जनता में आतंक उत्पन्न 
करनेवाली थी। 

श्री गोरवाला ने तत्काल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने तत्काल 
स्थगन आदेश जारी कर दिया। लेकिन 18 मई से डाक अधिकारियों ने तब तक इसके अंक डाक से भेजने 
से इनकार कर दिया जब तक यह सेंसर से पास न हो। जून के शुरू में यह आदेश अचानक रदूद कर दिया 
गया और 'ओपीनियन' साइक्लोस्टाइल करके फिर वितरित होने लगा। 


बृहस्पतिवार, 17 जून 

“इंडियन एक्सप्रेस में संगठन कांग्रेस की कार्यसमिति का संक्षिप्त ब्योरा छपा है। अशोक मेहता ने 
पत्रकारों को बताया कि संगठन कांग्रेस विरोधी दलों से मिलकर एकीकृत दलनीति के पक्ष में है; किंतु 
ऐसी स्थिति सामान्य होने के बाद ही हो सकती हैं। 


शुक्रबार, 18 जून 

तिहाड़ जेल (दिल्ली) से मदनलाल खुराना के पत्र से पता चला कि जॉर्ज फर्नाडीज को दिल्ली ले 
जाया गया है। मैंने यह खबर माइकेल और लॉरँस को बताई। 

वॉयस ऑफ अमेरिका ने वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में लीला फर्नाडीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 
खबर दी। लीला ने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में चिंता प्रकट की। उन्होंने ARA के साथ किए गए 


बर्बर उत्पीड़न का वर्णन भी किया। 


मंगलवार, 22 जून 

“टाइम्स ऑफ इंडिया' ने महाराष्ट्र के विधान परिषद्‌ चुनावों में स्नातक क्षेत्रों से दो जनसंघ 
प्रत्याशियों के विजयी होने की खबर दी। कम्युनिस्ट पार्टी और शिवसेना द्वारा समर्थित कांग्रेस प्रत्याशियों 
को जनसंघ के श्री जी.बी. कानेटकर और बी.के. पंडित ने भारी बहुमत से पराजित किया। ' 
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शुक्रवार, 25 जून 

“इंडियन एक्सप्रेस' के संपादक बी.के. नरसिंहन ने 'कीगलाइजिंग एथिक्स ' शीर्षक से लिखे गए 
एक लेख में संपादकों के लिए निर्धारित आचार संहिता की कड़ी आलोचना की । इसे अब कानूनी रूप दिया 
जा रहा है । नरसिंहन लिखते हैं--'संपादकों की आचार संहिता में प्रेस आयोग द्वारा पत्रकारिता के महत्त्वपूर्ण 
नैतिक दायित्व का कहीं उल्लेख नहीं है। प्रेस आयोग ने कहा है कि समाचार व तथ्यों के संकलन की 
स्वतंत्रता, उन्हें प्रकाशित करने और उसपर उचित टिप्पणी तथा आलोचना करने के अधिकार की रक्षा के 
वे सिद्धांत हैं जिनकी रक्षा हर पत्रकार को करनी चाहिए। यह एक दुर्योग है कि अखिल भारतीय संपादक 
सम्मेलन द्वारा तैयार की गई आचार संहिता में ' स्वतंत्रता' शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है।' 


शनिवार, 26 जून 


आज आपातस्थिति की पहली वर्षगाँठ है। जेल में बने एक छोटे से शिव मंदिर के सामने सभी 
नज़रबंद एकत्र हुए हैं। संघर्ष में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। 


बृहस्पतिवार, 1 जुलाई 

देव गोवड़ा ने खबर दी कि ' कोफेपोसा' के सभी बंदियों को रिहा किया जा रहा है। कल अखबारों 
में खबर थी कि तमाम तस्कर गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। खबर यह है कि जेल में बंद तस्करों के 
प्रतिनिधियों से राज्य सरकार की बातचीत चल रहो है। सौदा तय होने जा रहा है। 


शुक्रवार, 2 जुलाई 

बी.बी.सी. ने ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त श्री बी.के. नेहरू की पत्रकारों से हुई भेंटवार्त्ता को 
खबर दो है। नेहरू को नजरबंदी के सवाल-पर-सवाल पूछ-पूछकर काफी परेशान किया गया। पूछा 
गया, “कितने राजनीतिक बंदी भारत में हैं ?' 

जवाब था--मैं नहीं जानता। 

पूछा गया कि संख्या अब तक क्यों नहीं बताई गई ? फिर वही जवाब था--मैं नहीं जानता । नेहरू 


ने डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी की कड़ी आलोचना की। ज्यादातर पत्रकारों ने स्वामी का समर्थन उतनी ही 
तत्परता से किया। 


सोमवार, 5 जुलाई 


कोफेपोसा में बंद सात नजरबंदों को रिहा किया गया और कुछ ही देर बाद फिर गिरफ्तार करके ले 


आया गया। a 
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मेरी पत्नी कमला ने डॉ. स्वामी की पत्नी श्रीमती रोक्सेना से बंगलौर में हुई मुलाकात की चर्चा को। 
श्रीमती रोक्सेना ने बताया कि संसद्‌ में उपस्थित होने के लिए डॉ. स्वामी लौटना चाहते हैं और अगर संभव 
हो तो तत्काल गायब हो जाना चाहते हैं। मैने कमला से कहा कि यदि ऐसा हो तो आश्चर्यजनक होगा | 


बुधवार, 14 जुलाई 
विद्यार्थी परिषद्‌ के नज़रबंद नेता सिंधिया से राज्य सरकार के दो गुप्तचर अधिकारियों ने जेल के 
दफ्तर में अनौपचारिक पूछताछ की। वे लोग सिंधिया को व्यक्तिगत रूप से तब से जानते थे जब वह 
अस्पताल में थे। सिंधिया ने बाद में मुझे पूरी बातचीत बताई। बिलकुल मामूली ढंग से पूछे गए चार 
सवाल इस प्रकार हैं-- 
1. नजरबंदों का नैतिक साहस सामान्यतया कैसा है ? 
2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नज़रबंद लोगों से बाकी नज़रबंदों के रिश्ते जेल में कैसे चल रहे 
हैं ? क्या उनमें मतभेद है ? 
3. क्या श्यामनंदन मिश्र, हेगडे और जे.एच. पटेल संघ की कठोर आलोचना करते हैं ? 
4. कया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख प्रचारक (यादवराव जोशी) को जेल अधिकारियों द्वारा 
विशेष दरजे का व्यवहार मिलता है ? 
स्पष्ट है कि अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में खासे चिंतित हैं । संघ ने मौजूदा संघर्ष में 
जितना भारी योगदान दिया है, उसे देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है। 


बृहस्पतिवार, 15 जुलाई 

जेल में आज एक और व्यक्ति आए। वह हैं कर्नाटक जनसंघ के संगठन मंत्री श्री बाबूराव 
देशपांडे। वह एक वर्ष तक गिरफ्तारी से सफलतापूर्वक बचते रहे | बाहर भूमिगत आंदोलन चलाते रहे | 
वह बहुत महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सँभालते रहे । लेकिन जब मैं उनसे मिला तो पीला मुरझाया चेहरा देखकर 
स्तब्ध रह गया। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। 


शुक्रवार, 16 जुलाई 
प्रातःकालीन समाचार-पत्रों में खबर है कि सन्‌ 1967 में बनी गोरक्षा समिति जल्दी सरकार को 


अंतरिम रिपोर्ट देने वाली है। लगता है, विनोबा भावे से समझौता होने ही वाला है । 
फिर यह अफवाह है कि कोफेपोसा बंदियों से नया सौदा हो रहा है और बातचीत चल रही है। 


उन्हें जल्दी ही रिहा किया जाने वाला है। 
वॉयस ऑफ अमेरिका की खबर है कि दिल्ली के मासिक पत्र “सेमिनार” के प्रकाशन को बंद कर 


r 
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दिया गया है । इसके संपादक श्री रोमेश थापर को सामग्री को पूर्व सेंसर कराने का आदेश दिया गया। श्री 
थापर ने यह सब रायटर समाचार एजेंसी को बताया | उन्होंने कहा कि सरकार जुलाई अंक से नाराज है। 
इसमें आपातस्थिति से संबद्ध आलोचनात्मक सामग्री है। थापर का मत है कि पूर्व सेंसर के रहते पत्र को 
चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। 


मंगलवार, 20 जुलाई 
' ओपीनियन ' का प्रकाशन भी बंद कर दिया गया। इसके संपादक श्री गोरवाला ने पाठकों के नाम 
अपने पत्र में लिखा है कि 'साइक्लोस्टाइल्ड' के रूप में भी चलाए रखना अब संभव नहीं रहा। 


बुधवार, 21 जुलाई 

बाहर से आए एक पत्र से पता चलता है कि विपक्षी दलों के एकीकृत दल बनाने के सिलसिले में 
एक नया विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर पैदा हो गया है। कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के सदस्य रहते नई पार्टी के सदस्य बनने में आपत्ति की है | 


बृहस्पतिवार, 22 जुलाई 

कल के ' पैट्रियट' में कम्युनिस्टों की श्रमिक संस्था इंटक के सचिव वाई.डी. शर्मा का वक्तव्य 
छपा है। उसमें कहा गया है कि आपातस्थिति में मजदूरों की सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को आघात 
लगा है। अपने वरिष्ठ नेता आपातकाल की चमत्कारिक उपलब्धियों का जो वर्णन करते रहे हैं, पता नहीं 
उन्हें इन चमत्कारिक उपलब्धियों का ज्ञान भी है या नहीं। 17 जुलाई के “हिंदुस्तान टाइम्स' में समाचार 
छपा है कि ' कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री सी. राजेश्वर राव ने सोवियत नेताओं को आज बताया कि 
प्रतिक्रियावादियों द्वारा सत्ता छीनने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इसका श्रेय भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, कम्युनिस्ट पाटी और अन्य लोकतंत्रिक शक्तियों का है।' उन्होंने कहा, ' आपातस्थिति लागू करने 
से लेकर षड्यंत्रकारी नेताओं तक की गिरफ्तारी जैसे उठाए गए तमाम कदमों को धन्यवाद। इन्हीं से 
प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ पराजित हुई ।' 


शुक्रवार, 23 जुलाई 

'सेमिनार' के पाठकों को संपादक की ओर से पत्र मिला। उसमें कहा गया है कि ' मुझे आशंका है 
कि हम “सेमिनार' के अंक अब प्रकाशित नहीं कर पाएँगे। 16 जुलाई को सुबह 'सेमिनार' को पूर्व सेंसर 
का आदेश दे दिया गया। इसका अर्थ यह है कि विगत सत्रह वर्षों से जो बौद्धिक और विद्याविद्‌ 
“सेमिनार में विश्लेषण और मत प्रतिपादित करते रहे हैं, उनके लेखों को काट-छाँटकर परिवर्तित कर देने 
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का अधिकार सेंसर ले रहा है। साफ हे कि हमारे जैसा विचार और बहस-प्रधान जिम्मेदार पत्र विचार 
प्रकट करने की स्वतंत्रता और निष्ठा को समर्पित नहीं कर सकता । 

पत्र में यह भी कहा गया है कि बचे हुए कानूनी रास्ते को ढूँढ़ने की कोशिश भी की गई। काफी 
सोच-विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि यह प्रयास व्यर्थ होगा। 

संपादक ने लिखा है, “पूछा जा सकता है कि हमने वैसा क्यों नहीं किया जैसा अन्य लोग कर रहे 
हैं ? ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी की सलाह यह थी कि अगर संपादक बिना दुष्परिणामों के भय के अपने 
भावों को प्रकट नहीं कर सकता या जिसे वह मानता है उसे छाप नहीं सकता तो पत्र को बंद कर देना ही 


ठीक है।' गांधीजी अपराजेय दिशादर्शक हैं। 


शनिवार, 24 जुलाई 

“आज. अखबारों की खबर है कि राम जेठमलानी को फरार घोषित कर दिया गया है और पैंतालीस 
दिनों के भीतर उन्हें अपने को पेश करने को कहा गया है। 

अपराह में श्याम बाबू को एक तार मिला। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हैं। श्री वीरेंद्र 


- पाटिल को संदेश भेजा गया और उन्होंने फोन पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी से बातचीत की। 


शाम को जेल अधिकारियों को बता दिया गया कि श्याम बाबू को एक हफ्ते का पैरोल दे दिया गया है। 


रविवार, 25 जुलाई 
श्याम बाबू पटना रवाना हो गए। 


मंगलवार, 27 जुलाई 
बी.बी.सी. ने जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री तनाका के 'लौकहीड कांड' में फँसे होने को 
आशंका से गिरफ्तार कर लिये जाने की खबर दी। जहाँ कहीं भी कानून का राज्य है वहाँ कानूनी 
व्यवस्थाओं से किसी को भी छूट नहीं मिल सकती। भले ही कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। 
आकाशवाणी से विधि मंत्री गोखले की यह घोषणा प्रसारित हुई है कि संविधान संशोधन के बारे 
में सरकार विपक्ष से मशविरा करेगी। वह बातचीत 7 अगस्त से होगी। 


शुक्रवार, 30 जुलाई = 
बी.बी.सी. ने डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी को उद्धृत करते हुए कहा कि जब जे.पी. पटना पहुंचे, शहर 


में धारा 144 लगा दी गई। हवाई अड्डे को घेर लिया गया, ताकि लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पहुँच 
न सकें। 
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शनिवार, 31 जुलाई 
जेल अधिकारियों को सूचना मिली है कि श्याम बाबू का पैरोल 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया 
गया है। 


सोमवार, 2 अगस्त 

बी.बी.सी. ने खबर दी कि दिल्ली और कलकत्ता के ' स्टेट्समैन' के निदेशक को 20 जुलाई को 
सरकारी नोटिस मिला है कि उनका दिल्ली स्थित प्रेस जब्त क्यों न कर लिया जाए। समाचार में कहा गया 
है कि 'सेमिनार' का जुलाई अंक, जिसपर सरकार कुपित हुई, वह 'स्टेट्समैन' के प्रेस में ही छपा था। 
खबर में यह भी कहा गया कि दूसरे अखबारों के विपरीत 'स्टेट्समैन' ने अपने निदेशकों में सरकारी 
नुमाइंदों को रखने से इनकार कर दिया। इसने कलकत्ता हाई कोर्ट से इस बारे में स्थगन आदेश प्राप्त कर 
लिया। 


बृहस्पतिवार, 5 अगस्त 


बी.बी.सी. ने अपने दिल्ली स्थित कार्यालय को अपनी इच्छा के विपरीत बंद करने को घोषणा 
की। 


शनिवार, 7 अगस्त 

वॉयस ऑफ अमेरिका और बी.बी.सी.--दोनों ने प्रसारित किया कि संविधान संशोधनों पर सरकारी 
पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने से मुख्य विपक्षी दलों ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा 
लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है । बढ़ाए हुए कार्यकाल में लोकसभा को संविधान में आधारभूत 
परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह भी कि विपक्ष के अधिसंख्य नेता जेलों में हैं। तीसरे, सत्तारूढ़ 
दल पहले संविधान संशोधन के लिए जन-निर्णय ले। 


दोनों प्रसारणों में यह भी कहा गया कि 10 अगस्त से शुरू होनेवाले संसद्‌ सत्र का प्रतिपक्षी 
बहिष्कार करेंगे। 


रविवार, 8 अगस्त 
दैनिक पत्रों के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी, मुसलिम लीग और अन्नाद्रमुक ने संविधान संशोधन पर 


मशविरा करने का सरकारी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस बीच सरकार और प्रतिपक्ष के बीच संयुक्त 


बातचीत का विचार ही सरकार ने छोड़ दिया। इन तीन दलों को कंहा गया कि वे विधि मंत्री से अलग- 
अलग मिल लें। 
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सोमवार, 9 अगस्त 
जेल अधिकारियों को सूचना a गी है कि श्याम बाबू का पैरोल 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। 


मंगलवार, 10 अगस्त 
“इंडियन एक्सप्रेस' के संपादक वी.के. नरसिंहन ने ' पार्लियामेंट मीट्स' शीर्षक से इन दिनों किसी 
“> भी दैनिक पत्र में प्रकाशित लेखों में एक सर्वाधिक साहसी लेख लिखा है | नरसिंहन ने राजनीतिक बंदियों 
को रिहा करने, संविधान संशोधनों पर विपक्षी मतों की कद्र करने और संसद्‌ की कार्यवाही की खबरों के 
बारे में छूट देने का आग्रह किया है । उन्होंने सन्‌ 1931 में महात्मा गांधी द्वारा साहस को प्रशंसा को उद्धृत 
| किया है-*दमन और कायरता क्ते देश में बहादुरी या त्याग-बलिदान की भावना ज्यादा बची हुई नहीं हो 
| सकती। मैं दब्बू, शालीन और अहिंसक लोगों से ज्यादा बहादुरी देखना चाहता हूँ। ऐसी बहादुरी जो बिना 
एक भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने का विचार तक मन में लाए फाँसी के तख्ते पर चढ़ सकता हो। 
ह नरसिंहन ने सांसदों से अपील की है कि दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर देश के विवेक और आनेवाली 
पीढ़ियों के हितों के न्यासी बनकर व्यवहार करें ।' 
विपक्ष के साथ बात करके राष्ट्रीय सहमति पर पहुँचने का आग्रह करते हुए “इंडियन एक्सप्रेस ' के 
संपादक लिखते हैं--' भारतीय संदर्भ में उदारता का और भी अधिक महत्त्व है, क्योंकि जेल में बंद सांसदों 
| को मिलाकर एक सौ पचास सांसदों का विरोध भी काफी महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि वे पंद्रह करोड़ लोगों के 
| नुमाइंदे हैं। जब कोई नई दिल्ली में फीजी, लेसोटो या मॉरिशस के महत्त्वपूर्ण सम्माननीय व्यक्तियों का 
सार्वभौम देशों के प्रतिनिधि होने के कारण (जिनकी आबादी दस लाख से भी कम है) अति शालीनता व 
सौजन्य से सम्मान होता देखता है और उसकी तुलना में उससे ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
भारत के विपक्षी सांसदों के साथ योग्य व्यवहार न करते देखता है तो उसे यह अलोकतांत्रिक और 
अनुचित लगता है।' 
नरसिंहन ने उन सभी बंदियों को तत्काल रिहा करने का आग्रह किया जिनके खिलाफ कोई गंभीर 
आरोप नहीं हैं | सभी नजरबंद व्यक्तियों को या तो रिहा कर देना चाहिए या उनपर मुकदमा चलाना चाहिए। 
आज के अनिश्चितता और भय के वातावरण को आशा तथा विशवास के वातावरण में बदलना चाहिए। 
नी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका ने समाचार दिया है कि चारों महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षी दलों ने 
आज से प्रारंभ होनेवाले संसद्‌ के सत्र का बहिष्कार किया है। 
न्यायविदों के अंतरराष्ट्रीय आयोग ने इंदिरा गांधी को तार देकर यह आग्रह किया है कि तमाम 
राजनीतिक बंदियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, को आम क्षमादान दे दिया जाए। यह खबर 
वॉयस ऑफ अमेरिका ने दी। जैसी कि आशंका थी, आकाशवाणी ने विपक्ष द्वारा संसदू के सत्र के 
बहिष्कार की खबर नहीं दी। 
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बुधवार, 11 अगस्त 

प्रेस ने भी इस खबर को नहीं दिया। फिर भी यह अवश्य कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी 
पार्टी के सदस्यों ने आंतरिक सुरक्षा संशोधन अधिनियम को रखते समय विरोध किया | इससे यह स्पष्ट हो 
गया कि मार्क्सवादी पार्टी ने सत्र का बहिष्कार नहीं किया है। फिर भी इस दल के संविधान संशोधन 
विधेयक पर मशविरे के सरकारी आमंत्रण को ठुकरा दिया। 


वॉयस ऑफ अमेरिका ने खबर दी है कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल को बारह ' 


अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अहमदाबाद के शहीद स्मारक पर शहीदों को 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गिरफ्तार किया गया। 


बृहस्पतिवार, 12 अगस्त 

गृह राज्य मंत्री श्री ओम मेहता ने राज्यसभा में बताया कि विदेशी मुद्रा से संबंधित यूनाइटेड 
कमर्शियल बैंक के मामले में उलझे बिड़ला परिवार के सदस्यों के खिलाफ 'इनफोर्समेंट डाइरेक्टरेट' 
कार्रवाई चल रही है। उन्होंने प्रतिपक्ष के इस आरोप को गलत बताया कि इन मामलों को रफा-दफा करने 
की कोशिश हो रही है। 

यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 11 अगस्त यानी कल के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के मुताबिक 
के.के. बिड़ला ने लंदन में अपने बैंक प्रतिनिधियों और व्यापारियों के बीच बोलते हुए आपातस्थिति के 
बखानों का जमकर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपातस्थिति से भारत में भारी परिवर्तन आया है। 


इससे राष्ट्रीय अनुशासन का भाव पैदा हुआ है। राष्ट्रीय एकता की भावना जाग रही है। आर्थिक विकास 
की गति बढ़ रही है। 


रविवार, 15 अगस्त 

आज के ' संडे Tes’ में श्रीमती गांधी द्वारा ' सोशलिस्ट इंडिया' को दी गई भेंटवार्ता उद्धृत है। 
इसमें उन्होंने कहा कि वह विपक्ष के दृष्टिकोण को स्वीकार करने की दृष्टि से अपने पिता या लाल 
बहादुर शास्त्री से कही आगे गई हैं। 

उन्होंने कहा, 'में सोचती हूँ कि अगर इस प्रकार का सहयोग है तो हमें इसे खोजना चाहिए और 
संबंधित क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करना चाहिए।' i 

लेकिन आज लाल किले के उत्सवी मंच से वह कुछ दूसरे तेवर में बोलीं, 'लोग पूछते हैं कि 
आपातस्थिति कब समाप्त होगी ? लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस संबंध में हुई ढील को कोई नहीं . 
देखता | यह हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होने वाला है । यह उनके हाथों में है, जो देश को टुकड़े-टुकड़े 
कर देना चाहते हैं, अनुशासनहीनता फैलाते हैं, उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन देते हैं जिनका लोकतंत्र, 
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गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता में कोई विश्वास नहीं है।' 

आज 'संडे स्टेंडर्ड' के संपादकीय का शीर्षक है--'फेसिंग द फ्यूचर'। संपादकीय की अंतिम 
निष्कर्ष-पंक्ति में कहा गया है कि अगर हम साथ रहकर चलना नहीं सीख सकते तो हमारे सामने एक 
उदास भविष्य होगा। पारस्परिक सहयोग की मंहत्ता अनुशासन से कम नहीं, पारस्परिक सहयोग हमारा 
आदर्श नारा होना चाहिए। 


सोमवार, 16 अगस्त 
डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी की सनसनीखेज उपस्थिति और उससे अधिक सनसनीखेज ढंग से संसद्‌ से 
गायब हो जाने की खबर बाहर से आई है । यहाँ के सभी नज़रबंद हर्षोत्फुल्ल हैं । दंडवते ने कहा, "यह एक 
अन्य इंटेबी है।' 'कुल मिलाकर इसका अर्थ यह हुआ कि स्वामी संसद्‌ में आया, इंदिरा गांधी को तमाचा 
मारा और चला गया !' यह टिप्पणी हेगडे की है।यह वास्तव में अदभुत है !' देव गोवड़ा ने टिप्पणी की। 
हमें जेल अधिकारियों से पता चला कि श्याम बाबू का पैरोल फिर दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया 
गया। 


मंगलवार, 17 अगस्त ; 

गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने बंदियों के बारे में लोकसभा में भाषण दिया। उन्होंने कहा (16 
अगस्त) कि जेल में प्रति लाख आबादी पर केवल दो व्यक्ति हैं। अभी आपातस्थिति को खत्म करने की 
घोषणा करने की दृष्टि से स्थिति परिपक्व नहीं है। ह 

ऊपर से सबकुछ शांत नजर आता है। जो शांति ऊपर सतह पर दीखती है, अंदर होना जरूरी नहीं 
है। उन्होंने उन तत्त्वों के एकत्रित या पुनः एकत्रित होने का उल्लेख किया जिनको गतिविधियों के कारण 
आपातस्थिति लागू करनी पड़ी। 

इस सरकार के दिमाग में सचमुच कुछ बड़ी गड़बड़ है जो नज़रबंद लोगों की संख्या प्रति लाख के 
हिसाब से गिनती है। फिर भी इसका यह अर्थ भी है कि गिरफ्तार लोग हजारों में हैं, सैकड़ों में नहीं, जैसा 
कि विधि मंत्री ने कहा था। ऐसा लगता है कि मंत्रियों के परस्पर विरोधी बयान अब सरकार को चिंतित 
नहीं करते। कुछ ही दिन पहले ओम मेहता ने राजनीतिक बंदियों की संख्या पच्चीस हजार के लगभग 
बताई थी। ब्रह्मानंद रेड्डी का आँकड़ा बारह हजार है। उनमें से कौन सच बोल रहा है? क्या कोई बोल 
भी रहा है ? 

श्रीमती इंदिरा गांधी श्रीलंका गई हैं। वहाँ भारतवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 
आपातस्थिति में काफी ढील दे दी गई है। ज्यादातर बंदियों को छोड़ा जा चुका है। अब कुछ ही लोग 
जेलों में हैं। 
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शुक्रवार, 20 अगस्त 


तिहाड़ जेल से सुंदरसिंह भंडारी ने मुझे 26 जुलाई को पत्र भेजा। वह पत्र मुझे आज मिला । उन्होंने 
लिखा कि दिल्ली की जेल में मीसा के कोई नियम आदि नहीं हैं। मीसा बंदियों के साथ उन कैदियों 
सरीखा व्यवहार होता है जिनपर मुकदमा चल रहा होता है। 


बुधवार, 25 अगस्त 


‘Teg’ में जी.के. रेड्डी के समाचार का अर्थ है कि विधानसभाओं और लोकसभा का सामान्य 
कार्यकाल बढ़ाकर छह या सात वर्ष किया जाने वाला है। यह एक और विचाराधीन संविधान संशोधन है | 
श्री रेड्डी लिखते हैं कि पाँच साल का कार्यकाल सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने की दृष्टि 
से आम चुनाव के व्यतिक्रम के कारण पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। रेड्डी ने तर्क दिया है कि लंबा 
कार्यकाल विधायकों को जल्दी-जल्दी आनेवाली चुनाव को उन तरंगों से मुक्त करेगा जो संसदीय पद्धति 
में अनिश्‍चितता का प्रभाव उत्पन्न करती È | 

कितना लंबा कार्यकाल पर्याप्त लंबा माना जा सकता है ? ब्रिटेन में चार साल का कार्यकाल लंबा 
माना जाता है, ऐसा ही जापान और स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक कि सोवियत संघ में भी चार साल का ही 
कार्यकाल है। चीन की राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस का कार्यकाल भी चार साल का ही है। ऑस्ट्रेलिया के 
निम्न सदन का कार्यकाल तीन साल का ही है। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल दो वर्ष है। 
लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने और उसके लिए दिए जा रहे तर्क से बर्नार्ड शॉ के “बैक टू मैथूसेलाह' 
नामक रचना, में दो भाइयों की कथा याद आती है। दोनों भाई सोचते हैं कि मनुष्य-जीवन की लंबाई तीन 
शताब्दी होनी चाहिए। एक भाई कहता है कि यह लंबा जीवन ग्राम की जिंदगी के लिए लंबा हो सकता 
है, पर आज की जटिल सभ्यता के लिए ज्यादा लंबा नहीं है। फिलंडर्स पेट्री ने लोगों द्वारा ठीक हम लोगों 
को तरह सभ्यता के लिए नौ प्रयास किए। लेकिन वह भी हमारी तरह विफल हो गए। वह इसलिए 
विफल हुए, क्योंकि नागरिक और नेता बड़ी उम्र के कारण, अथवा ज्यादा खाने के कारण, स्कूली आदतों 
व खेलों, सिगार और शराब से निकलते-निकलते मर गए। 


शुक्रवार, 27 अगस्त 

संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुरमैया ने घोषित किया है कि अगले हफ्ते सांसदों की पेंशन का प्रावधान 
करनेवाला विधेयक सदन में रखा जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा के सत्र इसके लिए आगे बढ़ा दिए गए 
हैं। विधेयक पास करने के बारे में विधेयक की निश्चित पूर्व सूचना का नियम स्थगित कर दिया गया है। 
कई वर्षो से सत्तापक्ष के सांसद इस पेंशन के लिए प्रयासरत थे। लेकिन प्रायः विपक्षी सदस्यों के विरोध के 
कारण अब तक कोई सरकारी विधेयक लाया नहीं जा सका था। अब कोई विरोध नहीं होगा। सत्तापक्ष के 
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सांसद बखूबी इसे आपातस्थिति की उपलब्धि मान सकते हैं। 


शनिवार, 28 अगस्त 
जेल में गणपति उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मीसा “बी' वार्ड में एक हफ्ते का 
| उत्सव आज प्रारंभ हो रहा है। 


रविवार, 29 अगस्त ; 

'इलस्ट्रेटेड बीकली ' जैसे घोर सहमतिवादी पत्र ने भी ' स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र विचार' शीर्षक 
से बड़े चतुराई भरे संपादकीय में राजनीतिक सामान्यता की वकालत की है | 

इसमें संपादक खुशवंतसिंह ने बहुत आग्रहपूर्वक कहा है कि स्वतंत्रता की हर वर्षगाँठ उनमें एक 
आशा का संचार करती है कि इंदिरा गांधी शांता क्लॉज बन जाएँगी और देश को ढेर सारा भेंट देंगी, 
राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगी। प्रेस को आजाद कर देंगी, चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेंगी। इस 
तरह के आशावाद को दूसरा बचपन बताते हुए खुशवंतसिंह कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इसके चिह्न 
अक्तूबर 1975 में देखे। नेहरू के जन्मदिवस 14 नवंबर को यह आशावाद फिर जागा। 19 नवंबर को 
इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर तो बहुत जोर मारा इस आशावाद ने । “पिछले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 
के दिन तो मैं क्रिसमस के बिगड़े हुए छोकरे के समान था। और इस 15 अगस्त को मैं पूरी तरह उत्सवी 
मुद्रा में था कि इंदिरा गांधी सौगातों से मुझे पाट देंगी।' लेकिन उनकी संभावनाएँ हर बार गलत साबित 
Bel वह कहते हैं, ' अपेक्षाओं के अनुमान में मैं गलत साबित हो सकता हूँ। मैं अपने अवलोकन में 
पीलियाग्रस्त हो सकता हूँ । लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर मैंने बंबई में उससे बहुत कम उत्साह देखा जितना 
पिछले वर्षो में, यहाँ तक कि पिछले वर्ष भी देखता रहा हूँ। हो सकता है, यह मेरी अतृप्त अपेक्षाओं के 
कारण हो, जिन्हें मैने अपने सीने में पाला है ।' 

बिलकुल अनावृत व्यंग्य में खुशवंतसिंह लिखते हैं, एक असाध्य आशावादी होने के कारण अब 
मैं बापू के जन्मदिवस पर, फिर नेहरू के, फिर इंदिरा गांधी के जन्मदिवस और गणतंत्र दिवस पर टकटकी 
लगाकर देखूँगा |’ 

खुशवंतसिंह की दृष्टि बाहर के व्यक्ति की दृष्टि है। यहाँ जेल में मैं स्वयं नजरबंदों के तनाव को 
लक्षित करता हूँ। जब कभी रिहाई की हवा उड़ती है तब वह तनाव कितना मुखर हो जाता है! 

सोल्जेनित्सिन के ' कैंसर वार्ड” में राजनीतिक बंदियों की अनंत काल तक क्षमा-मुक्ति की ओर 
टकरकी लगाए देखते रहने का बड़ा हृदयस्पर्शी चित्र है। 

इस अवसर पर उसे उद्धृत करना समीचीन रहेगा, “एक कैदी अपने कारावास के पहले साल में 
जब कभी अपना सामान लेकर अपनी कोठरी से अधिकारियों द्वारा बुलाया जाता है तो सोचता है कि उसे 
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मुक्‍त करने के लिए बुलाया जा रहा है। उसके लिए क्षमा-मुक्ति की हलकी सी फुसफुसाहट भी धर्मराज 
को उदूघोषचेता है । लेकिन कोठरी से बुलाकर भारी दस्तावेज पढ़कर सुनाया जाता है और उसे पहलेवाली 
से ज्यादा अँधेरी और बासी हवावाली कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसकी क्षमा-मुक्ति टलती जाती 
है--एक वर्षगाँठ से क्रांति की अगली वर्षगाँठ तक, क्रांति की वर्षगाँठ से सर्वोच्च सोवियत सत्र तक। तब 
उसको आशा बुलबुले की तरह फूट जाती है और वह मिलती है तो चोरों, लुच्चों और भगोड़ों को, न कि 
जिन्होंने युद्ध लड़ा है या उसकी विभीषिका झेली है उनको ।' 

लोकसभा ने सांसदों की पेंशन का विधेयक पास कर दिया। 


बुधवार, 1 सितंबर 

लोकसभा में 44वाँ संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। पास होने के बाद यह 42वाँ संविधान 
संशोधन अधिनियम हो जाएगा। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल छह वर्ष कर देने के अलावा इससे 
संविधान में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिनसे उनका मूलभूत ढाँचा बदल जाएगा। 

बी.बी.सी. और वॉयस ऑफ अमेरिका ने खबर प्रसारित की कि अधिसंख्य विरोधी सांसदों ने इसे 


रखे जाने में अवरोध पैदा किया। रखे जाने पर विरोध में बहिर्गमन किया। आकाशवाणी ने बहिर्गमन की 
खबर दबा दी। 


बृहस्पतिवार, 2 सितंबर 
आकाशवाणी ने खबर दी है कि राज्यसभा ने सुब्रह्मण्यम स्वामी के व्यवहार और गतिविधियों की 
जाँच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। राज्यसभा ने सांसदों की पेंशन का विधेयक पास कर दिया। 
श्याम बाबू का पैरोल और आगे बढ़ा दिया गया। 


शुक्रवार, 3 सितंबर 


आज गणपति उत्सव सप्ताह का समापन समारोह है। खेलकूद का आयोजन है। मूर्ति को एक 
जुलूस के रूप में ले जाया जाएगा और जेल में ही बने एक तालाब में विसर्जित कर दिया जाएगा। 


शनिवार, 4 सितंबर 

वॉयस ऑफ अमेरिका ने अमेरिकी सरकार द्वारा राम जेठमलानी को राजनीतिक शरण देने के 
निर्णय को खबर दी है। एक अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय स्थापित अमेरिकी नीति के अनुरूप 
है। जब कभी कोई विदेशी नागरिक इस कारण शरण माँगता है कि उसके राजनीतिक विचार के कारण 
उसे अपने देश में उत्पीड़ित और परेशान किया जा रहा है, तो उसे शरण दी जाती है। 
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बुधवार, 8 सितंबर 

विनोबा भावे ने अपने उपवास के निर्णय को रदूद करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि 
उनकी माँगें मान ली गई हैं । इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा, वह ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा 
कि गोमाता की रक्षा का श्रेय भगवान्‌ को, दूसरे उनकी माता को, तीसरे महात्मा गांधी को और चौथे 
इंदिरा गांधी को है। पहले तीन तो स्वर्ग में हैं । इंदिरा गांधी यहाँ हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।' जिस तरह 
की स्थिति बन रही थी, उनसे पहले ही किसी को उम्मीद नहीं थी, यहाँ जेल में तो बिलकुल ही नहीं। 
लेकिन यह तो घोर और अविश्वसनीय रूप से निराश करने की स्थिति है। जेल के सर्वोदय कार्यकर्ता 
उनके बारे में काफी निराश और कटु हैं। 


बृहस्पतिवार, 9 सितंबर 
माओ-त्से-तुंग चल बसे । एक महान्‌ राष्ट्र का महान्‌ नेता अब नहीं रहा। 


शुक्रवार, 10 सितंबर 

दोपहर 1 बजे आकाशवाणी की समाचार बुलेटिन में ये प्रसारित किया गया कि इंडियन एयरलाइंस 
का एक जहाज, जो कि दिल्ली से जयपुर और औरंगाबाद होता हुआ बंबई जा रहा था, ' हाईजैक' करके 
लाहौर ले जाया गया। यह जहाज दिल्ली से सुबह 7 बजे रवाना हुआ था और लगभग 8.45 पर लाहौर 
उतरा; लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान का पहला प्रसारण शाम 6.20 पर ही हुआ। 


शनिवार, 11 सितंबर 

पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने अपहृत यात्रियों को बचा लिया है और अपहरणकर्ताओं 
को पकड़ लिया है। यात्री भारत लौट आए हैं। 

श्याम बाबू का पैरोल 6 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। 


सोमवार, 13 सितंबर 
कभी-कभार अन्य बंदियों से मिलने के लिए आए हुए सगे-संबंधियों से मेरा मिलन भी संभव 
हुआ। आज एक ऐसे ही आगंतुक से मिलने का मौका मिला जों न केवल मौजूदा माहौल बल्कि इस 
परिस्थिति में लोक संघर्ष समिति की जिम्मेदारियों के प्रति भी अपने उफनते क्रोध को रोक नहीं पाया। 
यह आगंतुक, जो अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था, मुझे एक कोने में ले गया और बोला, 
“संविधान में प्रस्तावित संशोधन अगर पारित कर दिया गया तो अपने देश में लोकतंत्र का अंतिम अवशेष 
भी नष्ट हो जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' 
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“आपके दिमाग में क्या है ?' मैंने पूछा। 

“शांतिपूर्ण तरीकों से कुछ नहीं होगा। अगले संसद्‌ सत्र के पहले इस औरत का अस्तित्व नहीं 
रहना चाहिए |’ 

तब वह अपने बारे में कहता चला गया। उसकी उम्र काफी थी। उसके बाल-बच्चे अच्छी तरह 
काम-धाम पर लगे थे। यह भी कह रहा था कि अब और चिंता करने का उसके लिए कोई कारण नहीं है। 
उसके पास एक रिवॉल्वर भी है। वह जो कुछ करना चाहता था, उसका बदला चुकाने को तैयार था। 
केवल वह दिल्ली में कुछ निर्देशन चाहता था, ताकि वह अपने कोपभाजन व्यक्ति के पास पहुँच सके। 

मुझसे बात करनेवाला व्यक्ति शिक्षित, प्रौढ़ और परिपक्व है। उसकी बात करने की उत्कटता 
काफी प्रभावित थी। वह सनकी नहीं था। वह ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि भारतीय 
लोकतंत्र को बचाने का अब और कोई तरीका नहीं बचा है । मैं उसकी पत्ली को, दूर से, हमें आतुरतापूर्वक 
अवलोकन करते देख रहा था। मुझे उसे यह समझाने में काफी समय लगा कि जो तरीका उसने सोचा है 
वह विकृत है और उससे उसी लक्ष्य की अपूरणीय क्षति होगी जिसके लिए वह यह सब करना चाहता है | 
मैंने कहा कि इसमें से और भले कुछ भी निकले, लेकिन निश्चय ही लोकतंत्र नहीं निकलेगा। 

कुछ समय बाद मैंने उसे अपनी पत्नी से उत्तेजित होकर बातचीत करते देखा । बाद में उसकी पत्नी 
मेरे पास आई और कहने लगी कि वह अपने को निश्चिंत अनुभव करती है; क्योंकि मैंने वही सलाह 
उसके पति को दी, जो मुझे देनी चाहिए थी। 

आज को घटना बंबई के द्वैमासिक 'क्वेस्ट' में कुछ समय पहले आशीष नंदी द्वारा लिखे गए 
लेखक के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाती है । मुझे आश्चर्य है कि सेंसर ने उस लेख को कैसे दरगुजर कर 


दिया। शायद देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो ' क्वेस्ट' का प्रकाशन बंद कर दिया गया होता। लेखक, 
प्रकाशक, संपादक सभी जेल में होते। 

यह लेख वास्तविक 'डायनामाइट' है। 

यह श्रीमती गांधी को चेतावनी देता है कि आप जो कुछ कर रही हैं अगर उसे जारी रखती हैं तो 
आपकी हत्या कर दी जाएगी। यह सन्‌ 1975 के नवंबर-दिसंबर का अंक था, जिसे एक मित्र ने हमें 
पढ़ने की अन्य सामग्री के साथ भेजा था। उसके कुछ अंशों को उद्धृत करना उपयोगी होगा। इसका 
निर्भात शीर्षक था--' गला काट देने का आमंत्रण : तीसरी दुनिया में हत्याओं का मनोवैज्ञानिक निर्देश | 
लेख में लिखा था--' एक हत्यारे का अपने शिकार से बड़ा गहरा और टिकाऊ नाता होता है। यह ठीक है 
कि उत्पीड़क तानाशाह होते हैं, जो देश के सभी लोगों को अपना संभाव्य हत्यारा बना लेते हैं और इसके 
विपरीत कुछ नेता लोगों के दिमागों में अपने व्यवहार से कुछ ऐसा करते हैं कि उनके संभाव्य हत्यारों की 
संख्या अत्यंत नगण्य हो जाती है। और इनके ऐसे संभाव्य हत्यारे मानसिक रोगियों और भाड़े के लोगों में 
ही होते हैं। 
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‘are नीरो पहली श्रेणी में था और मार्टिन लूथर किंग दूसरी श्रेणी में । 

“ऐसे शासकों के विशेष मामले भी हैं जो बहुमत की सहमति सें देश में उत्पीड़क हुए हैं। इन्हें 
अपने-अपने देश के बाहर मारे जाने के ' अवसर' मिलते हैं। उनका रोग एक की हत्या को बजाय 
सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। अडोल्फ हिटलर इस तरह के लोगों का सामान्य किंतु बहुत 
स्पष्ट उदाहरण है। 

“लेकिन ऐसे नेता शासक ही खास होते हैं। असल में सीमांत की स्थिति में जहाँ नेता लोकप्रिय 
होता है, पर अपनी आंतरिक उत्प्रेरणा से अपनी हत्या की बुनियाद रखता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति अपनी 
उत्प्रेरणा की गति से अपनी मानसिकता के अनुसार राज्य को जिस ढंग से ढालना चाहता है, उसका 
संभाव्य हत्यारे के निर्माण से सीधा संबंध होता है। 

“ऐसे शासकों की पहली विशेषता यह होती है--पूरी तरह और पक्की तरह किसी पर विश्वास कर 
पाने की अक्षमता। भले ही बाहरी दुनिया में उसकी भड़कीली शैली लोगों को कुछ समय तक गलतफहमी 
में डाले रखे, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया में बह अविश्वसनीय चरि्रों से घिरा रहता है। अब वह 
किसी पर विश्वास भी करता है तो कुछ समय के लिए ही। उसके विश्वास में चढ़ने और चढ़े रहकर 
नजर से गिर जानेवाले सिपहसालारों का अबाध सिलसिला रेल के डिब्बे की तरह चलता रहता है। 

“शासक सिर्फ अपने परिवार जनों पर अविश्वास निलंबित करता है। बाहर की राजनीति से भरती 
किए गए राजनेता, जिनका अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं होता, पूरी तरह उनपर निर्भर करते हैं|” 

“इस तरह सत्ता शासक के हाथ में केंद्रित रहती है। ज्यादा खराब यह है कि उसे सर्वशक्तिमान्‌ 
समझा जाता है। परिणामतः सभी शिकायतें क्रमशः उसको तरफ केंद्रित हो जाती हैं। फिर, कुछ समय 
बाद बीच में कोई 'शौक आबजर्व' नहीं बचता, जिसे वह सत्तारूढ़ दल में षड्यंत्रकारी या प्रतिक्रियावादी 
कहकर हटा सके और खुद को बचा TH” 

“रिचर्ड निक्सन ERI चलाए गए प्रशासन ने बहुत से संभाव्य राजनीतिक हत्यारों को जन्म दिया 
होगा। जिन्होंने हल्ला मचाकर निक्सन को निकाल दिया, उन्होंने निक्सन को हत्यारों से बचा लिया। 
बँगलादेश में शेख मुजीब का शासन भी इसी तरह के शासन का उदाहरण है। 

“केवल यह नहीं होता कि शासन और राज्य एकाकार हो जाते हैं, बल्कि ऐसा यह भी है कि राज्य 
के अंदर बहुत से आकांक्षी लोगों की प्रतिद्वंद्विता के रास्ते बंद हो जाते हैं। 

“फिर भी कोई शासक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को बचा नहीं सकता। ऐसा केवल नियमतः: 
सोचने या आदर्श रूप में सोचने पर ही लग सकता है। बिलकुल कठोरता से अंतर्मुखी शासन भी उस 
व्यक्ति के लिए खुला है जिसके मूल्य राजनीतिक स्पर्धा के लिए क्रांति, राज-विद्रोह या हत्या करने को 
इजाजत देते हैं | 

“इनमें से क्रांति के लिए बड़ी भारी योजना, व्यापक संगठन, प्रथम श्रेणी की गत्यात्मक चतुराई 
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और जनसंख्या के एक बडे भाग की नब्ज समझने की विकसित कुशाग्र बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता 
होती है। 

“विद्रोह और तख्ता पलटने के लिए भी कमोबेश मात्रा में क्रांति जैसी तैयारी की ही जरूरत होती 
हित 

' दूसरी तरफ हत्या इन चारों रास्तों में सबसे सरल व सस्ता है । इनमें न्यूनतम योजना व संगठन की 
जरूरत पड़ती है। और जनता के किसी भी वर्ग की सहमति की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। 
तीसरी दुनिया में इस साधन का लाभकारी ढंग से उपयोगी माना जाना समझ में आता है। सच तो यह है 
कि ऐसे शासक की हत्या करना, ऐसे कुछ देशों में राजनीतिक उत्तराधिकार के निर्णय का मानक साधन 
बन गया है। लातिनी अमेरिकी देशों में ऐसी हत्याओं की लोकप्रियता साँड की लड़ाई से कुछ ही कम है। 

“हत्या के शिकार ऐसे शासकों की त्रासदी यह है कि इस दुर्भाग्य की ओर स्वयं बढ़ते जाने के रास्ते 
से अपने को बचा सकते हैं; परंतु होता यह है कि वे इस ओर धकेल दिए जाते हैं। अपने हत्यारे की तरह 
वह भी अपने ही मानस के एक भाग से विद्रोह करता है, बुद्धिमत्तापूर्वक आत्मरक्षा करना चाहता है और 
जनता की वास्तविक दुनिया से संबद्ध होना चाहता है।' 


मंगलवार, 14 सितंबर 

भारत में मानव अधिकारों की स्थिति के बारे में बनी अमेरिकी कांग्रेस की उपसमिति की कार्यवाही 
का ब्योरा वॉयस ऑफ अमेरिका ने प्रसारित किया। इस उपसमिति के समक्ष लीला फर्नाडीज और 
' इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी' के अध्यक्ष पोद्दार ने अपने बयान दिए। लीला फर्नाडीज ने बताया कि भारत में 
नागरिक स्वतंत्रता के दीप स्तंभ एक-एक करके बुझते जा रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी पत्रों में हाल में 
प्रकाशित आपातस्थिति के घोर आलोचनापूर्ण एक लेख का हवाला दिया और यह कहा कि यह लेख 
श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत निकट संबंधी द्वारा लिखा गया है। पोद्दार ने बताया कि अमेरिका में 
रहनेवाले उन भारतीयों को भारतीय दूतावास धमका रहा है जो 'इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी' के साथ सहयोग 
कर रहे हैं। फिर भी वे भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए प्रयासरत रहेंगे। 


बुधवार, 15 सितंबर 
लोकसभा का अगला सत्र 25 अक्तूबर से 3 नवंबर तक होने की घोषणा की गई है। 


बृहस्पतिवार, 16 सितंबर 


वॉयस ऑफ अमेरिका से आज एक दिलचस्प रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह सी.बी.एस. के एक 
पत्रकार के बारे में है जिसने एक गोपनीय रिपोर्ट छापी थी, लेकिन सीनेट कमेटी को उसका स्रोत बताने से 
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इनकार किया। कमेटी के कुछ सदस्यों ने पत्रकार पर मानहानि का अभियोग चलाने की इच्छा प्रकट की। 
लेकिन बहुमत इसके पक्ष में नहीं था। बहस का समापन करते हुए कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, “हालाँकि 
यह कमेटी के अधिकार क्षेत्र में है कि वह वांछित सूचनाएँ प्राप्त कर सकती है। परंतु प्रेस को भूमिका 
और उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वाह को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार की गतिविधियों के बारे में 
प्रबोधन करना अखबारों का कार्य है।' 


शनिवार 18 सितंबर 

'हिंदू' और ' इंडियन एक्सप्रेस' में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की कटु आलोचना 
भरी सामग्री प्रकाशित हुई। मुझे कोई संदेह नहीं कि आम अखबारों में भी उनपर ऐसे ही प्रहार किए गए 
होंगे। यह नियोजित अभियान प्रतीत होता है ! लगता है कि सिद्धार्थ शंकर रे गद्दी से हटाए जाने वाले हैं। 

दोपहर को एक बहुत दुःखद समाचार मिला। जमायते-इसलामी के सदस्य और मीसा बंदी सैयद 
अब्दुल सलाम का देहावसान हो गया। कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में 
उन्हें मिलने जानेवाले जेल के साथी उनकी चिकित्सा में लापरवाही बरतने की शिकायत करते रहे थे। 
स्वाभाविक रूप से सभी नजरबंद काफी चिंतित हैं। जेल अधीक्षक के कार्यालय के सामने बंदियों ने इस 
घटना की जाँच की माँग करते हुए धरना दिया। अभी धरना चालू ही था कि राज्य सरकार सचिवालय से 
एक संदेशवाहक जेल अधीक्षक के पास आया। संदेशवाहक ने एक सरकारी आदेश-पत्र दिया। इसके 
अनुसार सैयद अब्दुल सलाम को 17 अक्तूबर को रिहा कर दिया गया था। निश्चय ही सरकारी बेहयाई 
और हृदयहीनता की कोई सीमा नहीं है। 


रविवार, 19 सितंबर 

विदेशी संवाददाताओं के संवाद से सेंसरशिप हटाई जा रही है, भारत सरकार की घोषणा के रूप में 
यह बी.बी.सी. ने प्रसारित किया। यह घोषणा सूचना व प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने विदेशी 
पत्रकारों को दिए गए एक भोज समारोह में की। लेकिन आकाशवाणी ने इस विषय में कुछ भी प्रसारित 


नहीं किया। 


सोमवार, 20 सितंबर 

विदेशी पत्रकारों पर से सेंसर की पाबंदी हटाने के बारे में समाचार-पत्रों में भी कुछ नहीं छपा है। 
फिर भी बी.बी.सी. की खबर में कोई संदेह को गुंजाइश नहीं हैं। हो सकता है, यह चुनाव होने का संकेत 
हो। 

बी.बी.सी. की खबर से संकेत मिलता है कि सिद्धार्थ शंकर रे के मुख्यमंत्रित्व के लिए खतरा कुछ 
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टल गया है। वरना वह करीब-करीब सत्ताच्युत होने के किनारे तक पहुँच गए थे। राजनीतिक समीक्षकों 
का मत हे कि सिद्धार्थ शंकर रे के पतन की स्थिति वर्तमान भारतीय राजनीति में संजय गांधी के स्थान को 
सही ढंग से न आँकने के कारण पैदा हुई। 


मंगलवार, 21 सितंबर 

दोपहर बाद हमें बंगलौर शहर में टेलीफोन उद्योग के कर्मचारियों और पुलिस के बीच संघर्ष का 
समाचार मिला। कर्मचारी बोनस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अश्रु गैस के गोले बरसाए गए और लाठी 
चार्ज किया गया। शाम को टेलीफोन उद्योग के सड़सठ कर्मचारियों को भारत सुरक्षा अधिनियम में बंदी 
बनाकर लाया गया। 

मीसा बंदी संगठन कांग्रेस के हनुमंत गोवड़ा को आज रिहा किया गया। वह लकवाग्रस्त थे और 
तीन महीने से पैरोल पर थे। लेकिन उन्हें तीन हफ्ते पहले फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। मैसूर के 
मीसा बंदी पुत्ते गोवडा को भी रिहा कर दिया गया। बेलगाँव से खबर मिली है कि संगठन कांग्रेस की 
विधानसभा सदस्या गुडादिनी को भी रिहा किया गया है। गुलबर्गा जेल से खबर मिली है कि जनसंघ के 
गुंडराव को भी रिहा कर दिया गया है | गुंडराव को जेल में तीन बार दिल का दौरा पड़ा है। लगता है कि 
ये सब रिहाइयाँ सलाम की मृत्यु के अनुभव प्राप्त करने के कारण हुई हैं। सरकार बंदियों के स्वास्थ्य के 
बारे में चिंतित नहीं है। अगर कोई नज़रबंदी के कारण भी मर जाए तो उसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन 
उसको चिंता का विषय यह जरूर है कि कोई जेल में न मरे। इससे सलाम के बारे में बरती गई 
हृदयहीनता का स्पष्टीकरण होता है। 

सोल्जेनित्सिन के ' कैसर वार्ड' में वर्णन है इस तरह का। इसमें डॉक्टर को यही चिंता रहती है कि 
मरणासन्न व्यक्ति मरने से पहले रिहा कर दिया जाए। सोल्जेनित्सिन के अनुसार, इससे जेल में जगह 
खाली होगी। अगर वह जेल से बाहर मरेगा तो जेल के बचे हुए लोगों के लिए कम निराशाजनक होगा। 
और आँकड़े भी दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि उनकी गिनती मरनेवालों में नहीं, हालत बिगड़नेवालों में होगी। 


बुधवार, 22 सितंबर 

आकाशवाणी को खबर है कि राष्ट्रपति ने केशवदेव मालवीय को मौजूदा विभागों के अलावा खाद 
व रसायन विभाग भी दे दिया है। खबर में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकाशचंद्र सेठी से ये मंत्रालय क्यों लिये 
गए हैं। क्या वह बीमार हैं ? पहले तो यदि किसी को दिल का दौरा भी USM था तो उससे मंत्रालय नहीं 
लिया जाता था। इस सिलसिले में सी. सुब्रह्मण्यम का उदाहरण स्मरणीय है। बाहर के मिलनेवाले सेठी के 
बारे में तरह-तरह की कहानियाँ बताते हैं। कौन जाने, वे सही हों। 
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शुक्रवार, 24 सितंबर 

अमेरिका की फोर्ड सरकार के सहायता प्रशासक आर्थर गार्डेनर को भारत में मानव अधिकारों की 
स्थिति पर विचार करनेवाली कांग्रेस उपसमिति के सदस्यों ने प्रश्‍न पूछ-पूछकर परेशान कर डाला | वॉयस 
ऑफ अमेरिका ने उपसमिति के अध्यक्ष को उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि आपातस्थिति लागू 
करने के बाद भारत में प्रधनमंत्री के हजारों विरोधियों को जेलों में बंद कर दिया गया है। 

गार्डनर ने कहा कि सन्‌ 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत को दी जानेवाली शस्त्रास्त्र 
सहायता बंद कर दी गई, लेकिन मानवीय कारणों से खाद्यान्न की सहायता जारी रखी गई! उन्होंने कहा 
कि फोर्ड प्रशासन भारत की राजनीतिक स्थिति पर कुछ कहने में सतर्कता बरत रहा है, पर भारत में 
नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन पर कमेटी की चिंता को अच्छी तरह समझता है। भविष्य में भारत के साथ 
होनेवाली किसी भी बातचीत में कमेटी द्वारा उठाए गए इन प्रश्नों को ध्यान में रखा जाएगा। 


शनिवार, 25 सितंबर 

“डेली टेलीग्राफ' ने इंदिरा गांधी से भेंटवार्त्ता के आधार पर उन्हें उद्धृत किया है। इसमें इंदिरा 
गांधी ने कहा है कि वह देश भर के कुल राजनीतिक बंदियों की संख्या नहीं जानतीं; क्योंकि राज्यों ने उन्हें 
गिरफ्तार किया है, केंद्रीय सरकार ने नहीं । वाह, क्या स्पष्टीकरण है | 


रविवार, 26 सितंबर 

आज के 'संडे Sse में लंदन के इंडिपेंडेंट टेलीविजन के द्वारा इंदिरा गांधी की ली गई भेंटवार्त्ता 
का संक्षिप्त ब्योरा छपा है। उन्होंने इस भेंटवार्त्ता में कहा है कि बंदियों की रिहाई चल रही है । पाँच-छह 
नेताओं को छोड़कर सबको रिहा कर दिया. गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव स्थगित करने का 
उनका कोई इरादा नहीं है, पर चुनाव कब होंगे, यह वह बिदेशी माध्यम को भारत के माध्यम से पहले 
नहीं बताएँगी | जब यह पूछा गया कि क्या वह अवकाश ग्रहण करने वाली हैं ? उन्होंने कहा कि वह 
अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगी। 

'ए' और 'बी' वार्ड के बंदियों ने सामूहिक रूप से ईद्‌-उल-फितर मनाया। 


मंगलवार, 28 सितंबर 
मैने अभी-अभी एक पुस्तक पढ़कर समाप्त की | हिटलर के बारे में लिखी गई यह दिलचस्प पुस्तक 


हाल ही में प्रकाशित हुई। कुछ समय पहले मैंने इसे प्राप्त किया था। नाम है “द माईंड ऑफ अडोल्फ 
हिटलर'। यह पुस्तक अमेरिकी सरकार के रणनीति अध्ययन दल द्वारा नियोजित वाल्टर सी. लैगर की 
अध्यक्षता में मनोवैज्ञानिकों की एक कमेटी को सन्‌ 1943 में लिखी गई एक गोपनीय अध्ययन रिपोर्ट है। 
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इस अध्ययन में लैगर ने हिटलर द्वारा लोगों के एक बहुत बडे वर्ग का समर्थन प्राप्त कर लेने के 
सामूहिक मनोविज्ञान के कुछ कारणों की पहचान की है। इनमें से तीन महत्त्वपूर्ण कारण इस तरह वर्णित 
हैं-- 

1. राजनीतिक निर्णयों के करते समय अपने ही विवेक को त्याग देने की क्षमता से हिटलर उन 
शक्तियों को समाप्त कर देता था जो अग्रगामी विचारों के कारण सामाजिक रूप से सर्वाधिक 
जिम्मेदार संकल्पोंवाले राजनेताओं के मार्ग में बाधा बनते हैं। इस तरह वह अपने को बिना 
तनावग्रस्त हुए सर्वाधिक प्रेरित करनेवाले सबसे प्रभावी निर्णय लेने में सफल है। परिणाम यह 
हुआ है कि उसने अपने विरोधियों को प्राय: हतप्रभ कर दिया है और वे लक्ष्य प्राप्त किए हैं 
जो सामान्य ढंग से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसने उसकी अपराजेयता और अपत्यता को 
मिथक बना दिया है। 

2. वह प्रचारतंत्र में माहिर है। उसके प्रारंभिक नियम ये हैं--जनता को कभी ठंडा मत होने दो। 
कभी कोई गलती स्वीकार मत करो। विकल्प की कोई संभावना नहीं बचने दो | किसी आरोप 
को स्वीकार मत करो। एक समय में एक शत्रु पर केंद्रित रहो, और उसे ही तमाम गड़बड़ियों 
के लिए जिम्मेदार ठहराओ। लोग बड़े झूठ के एक अंश पर विश्वास कर लेंगे और बार-बार 
दोहराने से उसपर पूर्ण विश्वास करने लग जाएँगे। 

3. अपने आस-पास ऐसे समर्पित सहायकों की टोली को खड़ी करने की योग्यता, जिनकी 
क्षमताएँ उसकी क्षमता की पूरक हों। 

पहले और दूसरे मुद्दे के तत्त्व इंदिरा गांधी में पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि तीसरे 

TS का घोर अभाव को कमजोर कड़ी ही टूटेगी और ले-देकर बैठ जाएगी। 


शनिवार, 2 अक्तूबर - 
बाहर भले ही गांधी जयंती मनाने से लोगों को रोका गया हो, पर यहाँ, जेल में, इस तरह का कोई 
प्रतिबंध नहीं था। गांधी जयंती मनाने के लिए सारे कैदी मीसा वार्ड 'बी' में एकत्रित हुए। सर्वोदय नेता 
वेंकटराव तथा मधु दंडवते ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। 
आज बी.बी.सी. तथा वॉयस ऑफ अमेरिका ने एक महत्त्वपूर्ण समाचार प्रसारित किया। वह यह 
कि बिजली कनेक्शन काट देने के कारण 1 और 2 अक्तूबर को ' इंडियन एक्सप्रेस' का दिल्ली संस्करण 
प्रकाशित नहीं हो सका। इस संबंध में ' इंडियन एक्सप्रेस' ने दिल्ली उच्च न्यायालय में fie’ दायर की। 
उच्च न्यायालय ने बिजली कनेक्शन पुनः देने का आदेश दिया है। > 
कुछ दिन पहले बी.बी.सी. ने एक 'सर्कुलर लेटर' का हवाला देते हुए प्रसारित किया कि दृश्य, 
श्रव्य एवं प्रचार निदेशालय ने सभी सरकारी विभागों एवं निजी संस्थानों को ये आदेश दिए हैं कि 
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'स्टेट्समैन', ' जूनियर स्टेट्समैन' एवं 'इंडियन एक्सप्रेस ' ग्रुप के समाचार-पत्रों तथा चंडीगढ़ से प्रकाशित 
'ट्रिब्यून' को विज्ञापन न दिया जाए। 


सोमवार, 4 अक्तूबर 

रेडियो ऑस्ट्रेलिया ने खबर दी है कि म्युनिसिपैलिटी का बकाया न देने के कारण 'इंडियन 
एक्सप्रेस' के नई दिल्ली कार्यालय को 'सील'.कर दिया गया है। 

बी.बी.सी. तथा वॉयस ऑफ अमेरिका ने खबर दी है कि आज जॉर्ज फर्नांडीज तथा बड़ौदा 
डायनामाइट कांड के अन्य बाईस मुजरिमों को हथकड़ी-बेड़ी में अदालत लाया गया। 

जब वकील बहस कर चुके, जॉर्ज फर्नाडीज ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी 
बेड़ियाँ पूरे राष्ट्र को बेड़ियों में जकडे होने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चलाया गया 
मुकदमा एक बनाई हुईं कहानी है और वे अपने आरोपों का डटकर मुकाबला करेंगे। 


मंगलवार, 5 अक्तूबर 
वॉयस ऑफ अमेरिका के हवाले से ' इंडियन एक्सप्रेस' के एक वक्ता ने कहा कि वे प्रेस में 


तालाबंदी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं । उसने कहा कि अधिकारियों 
द्वारा उठाए गए कदमों में एक पहला कदम हैं जिसमें यह कहा गया कि 'इंडियन एक्सप्रेस' ऐसी 


पॉलिसी अखितियार करे जो इंदिरा गांधी के अनुकूल हो। 


बुधवार, 6 अक्तूबर : 
वॉयस ऑफ अमेरिका ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने “इंडियन एक्सप्रेस' को फिर से 


चालू करने का आदेश दिया È | 

आकाशवाणी ने नहीं बल्कि रेडियो ऑस्ट्रेलिया ने प्रसारित किया है कि एक प्रमुख विरोधी नेता 
रिहा कर दिए गए। रेडियो ऑस्ट्रेलिया ने काफी रात गए न्यूज बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि पीलू 
मोदी रिहा कर दिए गए। रिहा होने के तुरंत बाद एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को पीलू ने कहा कि 
विरोधी दलों का विलय उनका सबसे पहला काम होगा। 


बृहस्पतिवार, 7 अक्तूबर 
जेल अधिकारियों को एक तार मिला है, जिसमें कहा गया है कि श्यामं बाबू का पैरोल बढ़ा दिया 


गया है और इस बार 24 अक्तूबर तक है। खयाल आता है कि 25 अक्तूबर से लोकसभा सत्र शुरू होने 
वाला है। मुझे उम्मीद है, श्याम बाबू सत्र शुरू होने से पहले छोड़ दिए जाएँगे। 
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शुक्रवार, 8 अक्तूबर 
भारतीय प्रेसों ने आज पीलू मोदी, बीजू पटनायक और बाबूभाई पटेल की रिहाई की खबर दी है। 


n 


आज शरत्‌ पूर्णिमा है। मीसा वार्ड 'बी' में सारे कैदी इकट्ठे हुए और उन्होंने विभिन्न खेलों में 
हिस्सा लिया। 


रविवार, 10 अक्तूबर 

बंगलौर में संवैधानिक संशोधन पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में जिन्होंने हिस्सा 
लिया उनमें शांतिभूषण और वीरेंद्र पाटिल भी थे। सभा गांधी हॉल में हुई, लेकिन अधिकारियों ने हॉल में 
लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 


सोमवार, 11 अक्तूबर 


आज जे.पी. का जन्मदिन है। मीसा ' बी' वार्ड में एक उत्सव का आयोजन किया गया और महान्‌ 
नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 


शाम को जेल कार्यालय में छह रिहाई आदेश आए। सभी रिहा कैदी कुर्ग जिले के थे। 


बृहस्पतिवार, 14 अक्तूबर 


सोशलिस्ट पार्टी का वेंकट राव, जो पंद्रह दिन पहले पैरोल पर गया, आज जेल लौट आया । उसने 
सुरेंद्र मोहन से हुई मुलाकात के बारे में बताया, जिसने उसे दिल्ली में हो रही बातों से अवगत कराया। 
“विलय को बात पक्की हो गई हे '--सुरेंद्र मोहन ने बताया । 


शुक्रवार, 15 अक्तूबर 


'ब्लिट्ज' के नवीनतम संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर आर.के. करंजिया ने लिखा है कि आम चुनाव 
सन्‌ 1977 में नहीं बल्कि 1978 में होंगे । 


शनिवार, 16 अक्तूबर 
भुवनेश्वर पहुँचने पर बीजू पटनायक यह कहते हुए सुने गए कि आपातकाल की उपलब्धियों से 
हमें बल मिलना चाहिए, 'डर से नहीं बल्कि राष्ट्रीय विवेक को जाग्रत्‌ कर।' उन्होंने कहा, “जबरन 


अनुशासन का पहला बहाव खत्म हो गया है, इसी जगह पर 'स्वेच्छा से अनुशासन' की भावना की 
जरूरत है।' 


बीजू पटनायक के इस वक्तव्य से संजय गांधी बोखला गए। 
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बुधवार, 20 अक्तूबर 

आज पुटुर (जिला मंगलोर) का एक जनसंघ कार्यकर्ता विश्वनाथ जेल में लाया गया। मंगलौर के 
किसी पुलिस स्टेशन में पंद्रह दिनों तक उसे घोर यंत्रणा दी गई। विश्‍वनाथ की बाजुओं पर अभी भी 
यंत्रणा के निशान हैं। उसकी दाहिनी पीठ के आधे हिस्से को लकवा मार गया है। बाईस वर्षीय यह 
नौजवान उन कार्यकर्ताओं में है जिन्हें उसके जिले में यंत्रणा देने के लिए चुना गया, जो अब कलहडका 
कांड (प्रसंग) के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई में कलहडका का एक कांग्रेसी 
कार्यकर्ता मारा गया। अधिकारियों ने इसे जिले के आर.एस.एस. तथा जनसंघ के कार्यकर्ताओं का 
प्रतिशोध समझा। मंगलौर जिले ने पाँच हजार सत्याग्रही जेल में भेजे। शायद यह पूरे देश के लिए एक 
रिकॉर्ड है। पुटुर एक कस्बा है। जिसकी कुल आबादी बाईस हजार है, जिसने सात सौ नब्बे सत्याग्रही 
भेजे। 


बृहस्पतिवार, 21 अक्तूबर 

आज, हम लोगों के लिए, जनसंघ के लिए, एक स्मरणीय दिन है। आज भारतीय जनसंघ ने अपने 
पच्चीस वर्ष पूरे किए, जिसकी स्थापना 21 अक्तूबर, 1951 को श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने की थी। इस 
दरम्यान दल ने जो सफलता प्राप्त की है, हमें गर्व है। 

तिहाड़ जेल से मदनलाल खुराना का एक पत्र आया ह जिसमें उन्होंने निकट भविष्य में सारी 
विरोधी पार्टियों के विलय की बात लिखी है और कहा है कि जनसंघ कार्यकर्ताओं को, जो कि इस दिशा 
में प्रयास करते रहे हैं, दुःख नहीं बल्कि एक संतोष का अनुभव होना चाहिए। हमें वही खुशी होनी 
चाहिए जो कि एक हिंदू परिवार में बेटी की शादी के अवसर पर होती है। खुराना ने लिखा है-' खुशी है 
हमें जिम्मेदारियों से मुक्ति मिली; पर दुःख है तो जुदाई का।' 

, आज सुबह अखबार में बहुत कुतूहलपूर्ण समाचार था। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब प्रदेश कांग्रेस 

कमेटी ने “पीपुल्स कांस्टीच्यूशन' बनाने के लिए संविधान सभा बुलाने की माँग की है । उन्होंने संवैधानिक 
संशोधनों पर बहस के लिए अधिक समय माँगा है। यह उल्लेखनीय है, इंदिरा गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश 


में हैं। 


शुक्रवार, 22 अक्तूबर 
संविधान सभा का प्रस्ताव अखबारों में बहुत जोर-शोर से छपा है। बिहार और हरियाणा की 


कांग्रेस कमेटियों ने भी यह माँग दोहराई है । यह एक दिलचस्प तथ्य है कि 19 अक्तूबर को चार प्रदेशों-- 
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल-को कांग्रेस कमेटियों की बैठकें हुई। उसमें 44वें 
संविधान संशोधन विधेयक का लंबे प्रस्तावों के जरिए स्वागत किया गया; लेकिन संविधान सभा के बारे 
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में एक भी शब्द नहीं कहा गया। लेकिन 20 अक्तूबर को जिन प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की बैठकें हुईं 
उन्होंने एक स्वर में यह माँग उठाई। ये प्रदेश हैं--बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब | जो लोग इन 
चार राज्यों की कमेटियों के साथ संजय के रिश्ते जानते हैं, उन्हें इसका अर्थ मालूम है। 


शनिवार, 23 अक्तूबर 

कांग्रेस संसदीय दल को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि संसद्‌ संविधान को बदलने में 
पूरी तरह सक्षम है। मैं सोचता हूँ, इस भाषण का अर्थ संविधान सभा की माँग के प्रस्ताव को अस्वीकार 
करना है। 


श्याम बाबू का पैरोल पुन: 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। 


सोमवार, 25 अक्तूबर 


लोकसभा का सत्र चालू हुआ। चार मुख्य विरोधी दलों--जनसंघ, भालोद, सोशलिस्ट और संगठन 
कांग्रेस--ने सत्र के बहिष्कार का निर्णय किया है। मार्क्सवादी और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टियों ने 
बहिर्गमन किया। 

आज को अच्छी खबर देव गोवड़ा की रिहाई है। हमें पक्का विश्वास है कि बाहर उनकी 
उपस्थिति से लोकतांत्रिक दलों के एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 


मंगलवार, 26 अक्तूबर 


समाचार-पत्रो में एक छोटी सी छपी खबर में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सन्‌ 
1978 तक चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया है। 


बुधवार, 27 अक्तूबर 

मुझे बाहर से खबर मिली है कि अटलजी मुझसे मिलने बंगलौर आ रहे हैं। यह समाचार आश्चर्यजनक 
है, क्योंकि प्रायः परिवार के सदस्यों व कानूनी सलाहकारों के अलावा हमसे किसी को मिलने नहीं दिया 
जाता। दोपहर को जेल महानिरीक्षक ने भी इसे सत्यापित किया, हालाँकि उन्हें औपचारिक आदेश नहीं 
मिला है, लेकिन उन्होंने सुना है कि भारत सरकार ने अटलजी को मुझसे मिलने की अनुमति दे दी है। 

वॉयस ऑफ अमेरिका ने खबर दी है कि ' टाइम्स ऑफ इंडिया', बंबई के सहायक संपादक 
के.आर. सुंदरराजन गिरफ्तार कर लिये गए हैं। यह गिरफ्तारी ' क्रिश्चियन साइंस मोनिटर' नामक पत्र में 
दो आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने के बाद हुई। 
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बृहस्पतिवार, 28 अक्तूबर 

बी.बी.सी. की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गोली-वर्षा की गई है। कल 44वें 
संविधान संशोधन के संदर्भ में बोलते समय इंदिरा गांधी ने यह स्वीकार किया था कि गोली चली है। पर 
कहा कि विपक्ष का यह आरोप कि चालीस लोग मरे हैं, अतिरंजित है। बी.बी.सी. ने कहा कि पुलिस 
तेरह लोगों की मृत्यु होना कबूल करती है। यह घटना जबरिया नसबंदी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के समय 
हुई। पहले जब एसोसिएटेड प्रेस का प्रतिनिधि मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों से मिला तो पुलिस ने 
उन्हें बताया कि गोली नहीं चली है और किसी भी व्यक्ति के मरने का प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता। 

पंजाब से आए एक पत्र में वहाँ की घटनाओं का दिलचस्प ब्योरा दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों 
से अकाली दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए जोरदार सरकारी प्रयास हुए हैं। जेल के अंदर और बाहर 
अकाली-कांग्रेस समझौते की सरकार-प्रेरित अफवाहें उड़ाई जाती रही हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक 
कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरणसिंह टोहरा को फिरोजपुर से लुधियाना लाया गया, ताकि वह प्रकाशसिंह 
बादल से मिल सकें। सरकारी प्रतिनिधि दोनों से संयुक्त रूप से मिले। दिल्ली के भूतपूर्व अकाली और 
आजकल कांग्रेस के नेता संतोषसिंह को अमृतसर के अकाली दल के प्रधान संत हरचरणसिंह से समझौता 
वार्ता करने के लिए अमृतसर भेजा गया। संत हरचरणसिंह ने पहले तो मिलने तक से इनकार कर दिया; 
लेकिन संतोषसिंह ने आग्रह जारी रखा और अंततः हरचरणसिंह ने मिलना स्वीकार कर लिया। इस बीच 
पुलिस गुप्तचरों को यह सूचना मिली कि कुछ लोग संतोषसिंह का मुँह कोलतार से पोतने और उनके सिर 
पर राख डालकर अपमान करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने संतोषसिंह को हरचरणसिंह से न 
मिलने की सलाह दी। अकाली दल के भूतपूर्व सचिव गुरुमीतसिंह को हरचरणसिंह से मिलने को भेजा 
गया। लेकिन हरचरणसिंह ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होने लुधियाना जेल में बंद अकाली नेताओं 
को कहला भेजा कि वे सरकारी प्रस्तावों के समक्ष न झुकें । ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत सरकार 
अकाली दल की सभी क्षेत्रीय माँगों को स्वीकार करने को तैयार है और भविष्य में कांग्रेस के साथ को 
संयुक्त सरकार में पंजाब का मुख्यमंत्री पद भी अकाली दल को देने को तैयार है। लेकिन अकाली दल ने 
इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि जब तक आपातस्थिति जारी रहेगी, नागरिक स्वतंत्रता 
बहाल नहीं होतीं और चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा | 

अकाली सत्याग्रह बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पाँच सौ सत्याग्रहियों के साथ मोहनसिंह तुड़ ने 
सत्याग्रह किया। कोई पाँच-छह हजार लोगों ने उन्हें हार्दिक विदाई दी। सोलह हजार रुपयों की मालाएँ 


इस अवसर पर उन्हें पहनाई गईं। 


शुक्रवार, 29 अक्तूबर ड 
अटलजी बंगलौर आ गए हैं; पर मेरे पास, जेल में, उनका सिर्फ एक पत्र आया है | पत्र में लिखा 
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है कि बुधवार को जब वह दिल्ली से ट्रेन से चले थे तो उन्हें कहा गया था क वह मुझसे मिल सकते हैं 
और भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक निर्देश बंगलौर भेज रही थी। यहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला 
कि मुझसे मिलने की इजाजत उन्हें नहीं मिली है। अटलजी के अनुसार, यहाँ आते वक्त स्टेशनों पर लोगों 
को भारी भीड़ से सरकार शायद परेशान हो गई है। बंगलौर स्टेशन पर भी अटलजी का भव्य स्वागत 
किया गया। मैंने अटलजी के पत्र का जिक्र अपने अन्य सहयोगियों से भी किया। रात में मैंने पत्र का 
जवाब लिखा और सुबह पोस्ट कर दिया। 


शनिवार, 30 अक्तूबर 

आज मुझे और दंडवते को दाँतों के डॉक्टर के पास जाना था। समय पर हम दोनों सुपरिटेंडेंट के 
दफ्तर में यह पता लगाने गए कि उनका अनुरक्षक अभी तक नहीं आया है। हम इंतजार करते रहे, पर 
अनुरक्षक नहीं आया। पहले तो जेल अधिकारियों ने अनुरक्षक के न आने की दलील दी, पर बाद में बह 
चुप हो गए। 

अनुरक्षक के न आने का कारण जो बताया गया वह बेतुका था-अटलजी शहर में हैं। 


आकाशवाणी ने दोपहर बाद की बुलेटिन में यह खबर दी है कि लोकसभा में गोखले ने यह. 


घोषणा की है कि लोकसभा का कार्यकाल एक साल बढ़ाया जा रहा है। गोखले का कहना है कि 
विघटनकारी तत्त्व अभी भी क्रियाशील हैं, जिनके कारण जबरन आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। 


आज बंगलौर जेल से एक और की रिहाई हुई। राज्य में भारतीय लोकदल का अकेला कैदी 
पचहत्तर वर्षीय गनप्पैया मुक्त हो गया। 


मंगलवार, 2 नवंबर 


एक सह-कैदी चेरियन पैरोल के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। 
लेकिन उसे इसको अनुमति नहीं मिली। आज सुनने में आया कि चेरियन की माँ मर गई। कुछ माह पूर्व 
चेरियन को अनुपस्थिति में ही उसके पिताश्री चल बसे थे। अपनी बीमार माँ से मिलने के बदले चेरियन 
आज पैरोल पर जा रहा है-अपनी माँ का दाह-संस्कार करने। 

आज संयुक्त राज्य में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। मानव अधिकारों पर जिमी कार्टर 


को उद्घोषणा ने उन्हें स्वभावत: उन अधिकांश भारतीयों का चहेता बना दिया है जिन्होंने बारीकी से 
उनके आंदोलन को समझा-बूझा है। 


बुधवार, 3 नवंबर 
जिमी कार्टर संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति चुन लिये गए। अटलांटा में एक विशाल जनसमूह को 
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संबोधित करते हुए उन्होने राष्ट्रपति फोर्ड की अपार प्रशंसा की और कहा कि वह न केवल एक "विकट 
प्रतिद्वंद्वी बल्कि सुयोग्य और ser! व्यक्ति भी हैं। फोर्ड ने उन्हें तार द्वारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई 
संदेश भेजा और आनेवाले महीनों में पूरा सहयोग देने का वादा भी किया। 

बाहर से आए एक संदेश से पता चला कि 29 अक्तूबर को अटलजी 'लाइट फील्ड' में सत्य साई 
बाबा से मिले। उस समय मध्य प्रदेश का एक मंत्री भी वहाँ था। सबों की मौजूदगी में साई बाबा ने कहा 
कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है और न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही। फिर वह अटलजी को अपने कमरे 
में ले गए और कहा कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए, अंत में ' धर्म' की विजय होगी। 


सोमवार, 8 नवंबर 

आज जेल में मेरी दूसरी सालगिरह पर सुबह सबसे पहले रामकृष्ण हेगड़े ने मुबारकबाद दी। कई 
तार भी आए; उनमें एक घर का था और दूसरा शकुंतला हेगड़े तथा उनके बच्चों-भरत, ममता और 
समता-का। शकुंतला हेगड़े ने फूल और फलों की टोकरी भी भेजी। 


बुधवार, 10 नवंबर 

आपातकाल से शुरू के दिनों में “नेशनल हेरल्ड' ने एकदलीय लोकतंत्र का समर्थन किया था। 
अब एक राजनीतिक समीक्षक ने 'इकोनॉमिक टाइम्स' (10 नवंबर) में लिखते हुए यही बात दोहराई हे । 
लेख में लिखा है, “राजनीतिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश अन्य राज्यों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों से अलग 
है, जहाँ केवल एक राजनीतिक पार्टी है-कांग्रेस। अब तक के अनुभव काफी आशाजनक हैं। पार्टी 
कुशलता से काम कर रही है और दल की सारी शक्ति प्रगति व विकास को ओर उन्मुख है। राजनीतिक 
क्षेत्रों में एकदलीय लोकतंत्र के बारे में चलनेवाली चर्चा को पृष्ठभूमि में वास्तव में यह एकदलीय 
लोकतंत्र का महत्त्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध हो सकता है।' 


बृहस्पतिवार, 11 नवंबर 
दिल्ली से मिली एक-रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने रोक्सेना स्वामी को बहुत परेशान किया है। 
उनकी कारें, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और अन्य सामग्री पुलिस ले गई है। 


शुक्रवार, 12 नवंबर i 
सुब्रह्मण्यम स्वामी की गतिविधियों की जाँच करने के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 
इसने स्वामी की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा को है । 
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शनिवार, 13 नवंबर 


तिहाड़ जेल से खुराना के पत्र से सूचना मिली कि सर्वोदय कार्यकर्ता प्रभाकर शर्मा ने आत्मदाह 
कर लिया है। 


सोमवार, 15 नवंबर 


बिरोध के बावजूद राज्यसभा ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की सदस्यता को रद्द करने का प्रस्ताव पास 
कर दिया। 
राज्यसभा में 44वें संशोधन विधेयक पर बोलते हुए डी.के. बरुआ द्वारा दी गई इस टिप्पणी पर कि 
'देश बिना विपक्षी दल के भी चल सकता है और वे भारतीय इतिहास में असंगत हैं।' ' इंडियन एक्सप्रेस ' 
ने ' क्या विपक्ष असंगत है ?' शीर्षक से बहुत जोशीला संपादकीय लिखा है| ' इंडियन एक्सप्रेस' कहता है 
कि यह कहना गलत है कि रिहा किए गए किसी भी नेता ने उपद्रवकारी प्रेरणावाले वक्तव्य दिए हैं, 
हालाँकि यह सच है कि वह आपातस्थिति को जारी रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदी की स्थिति 
स्वीकार नहीं कर पा रहा है। संपादकीय में बरुआ और लोकतांत्रिक पद्धति में उचित विरोध करने और 
उपद्रवकारी राजनीति में फर्क करने की दलील देते हुए बाल्टर लिपमैन को उद्धृत किया है। लिपमैन का 
कथन है कि “गतिरोध की राजनीति अपनाकर विपक्ष सरकार को रोककर उसे अन्य रास्ते पर चलने को 
बाध्य करता है। आलोचना करके विपक्ष सरकार को शिकायतें सुनाता है और उत्तरदायी बनाता है; लेकिन 
बह सरकार को सत्ता से या उत्तरदायित्व से कभी वंचित नहीं करता है।' 
सत्ता पक्ष जितना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है उतनी ही उसे आलोचना की आवश्यकता होती है । 
लिपमैन ने कहा कि “उसे अपने स्वयं के दरबारियों से अपनी ही बिना पर परखी गई भ्रमपूर्ण अवधारणा 
से और देर-सवेर सभी मानव-पशुओं पर हावी होनेवाली प्रबंचना से, जब आस-पास के सभी लोग जी- 
हुजूरी करते हैं, बचाव के लिए आलोचना आदि की आवश्यकता ज्यादा होती है।' 


मंगलवार, 16 नवंबर 

अशोक मेहता और गृह राज्य मंत्री ओम मेहता के बीच हुए पत्राचार की प्रतियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। 

ओम मेहता का पत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह पत्र प्रधानमंत्री की ओर से लिखा गया है। अशोक 
मेहता ने प्रधानमंत्री की स्थिति के सामान्यीकरण और मुक्त व निष्पक्ष चुनाव का आग्रह करते हुए पत्र 
लिखा था। यह पहला पत्र है जो सरकार को ओर से किसी विपक्षी नेता को मौजूदा राजनीतिक स्थिति के 
बारे में लिखा गया है। पहले जे.पी., गोरे, वाजपेयी और पटेल के पत्रों के उत्तर तो क्या, प्राप्ति-सूचना 
तक नहीं दी गई थी। 8 नवंबर के ओम मेहता के पत्र में कहा गया है कि ' जैसा कि प्रधानमंत्री ने बार-बार 
कहा है कि इस मौजूदा आपातस्थिति को जरूरत से थोड़ा भी अधिक समय के लिए वह जारी रखना नहीं 
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आंदोलनात्मक तरीके से आग्रही हैं । यही स्थिति के सामान्यीकरण के मार्ग में बाधक है । जैसे ही इस रवैए 
में थोड़ा भी परिवर्तन नजर आएगा हमारी तरफ से अनुक्रिया में कोई कोताही नहीं होगी ।' 
| 11 नवंबर को अशोक मेहता द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया कि 'आप कहते हैं कि विपक्ष के 
रवैए में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा वे नकारात्मक और आंदोलनात्मक तरीके के आग्रही हैं और यही 
स्थिति के सामान्यीकरण के मार्ग में बाधक हैं। 

“इसकी जानकारी आपको होने का मुझे पक्का विश्वास है कि हमें आम सभा तक करने की 
इजाजत नहीं है। अनेक स्थलों पर हाल तक में सभा की अनुमति नहीं दी गई। जब अनुमति दी गई तो 
ध्वनि-विस्तारक तक की अनुमति नहीं दी गई। हाल में मुजफ्फरनगर में हुई गोलीबारी और निर्दोष लोगों 
के मारे जाने के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी करने के लिए विपक्ष के सांसदों का एक दल वहाँ गया था। उन्हे 
लोगों से मिलने तक नहीं दिया गया और बड़े अभद्र ढंग से शहर से निकाल बाहर किया गया। प्रेस पर 
लगी पाबंदी के कारण हम देश की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जनता तक अपनी बात नहीं पहुँचा 
सकते। मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ कि मौजूदा स्थिति में विपक्ष की उचित गतिविधियों की सरकार 
की क्या अवधारणा है ? 

“हम लोग स्थिति के सामान्यीकरण के इच्छुक हैं । यदि प्रधानमंत्री तैयार हों तो हम लोग अर्थवान्‌ 
बातचीत के लिए तैयार हैं। तब दोनों पक्ष एक-दूसरे की कठिनाई को समझेंगे और उसका निदान 
निकालने की कोशिश करेंगे ।' 


| ` है रवैए में कोई 
चाहती; फिर भी यह खेदजनक है कि विपक्ष के रवैए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वे नकारात्मक और 
। 


आला i 


बुधवार, 17 नवंबर 

गृह मंत्रालय की ओर से चौमाही ज्ञापन आया है। इसमें कहा गया है कि आपातस्थिति को प्रभावी 
ढंग से लागू रखने के लिए लालकृष्ण आडवाणी की नज़रबंदी जारी रखना आवश्यक है । मुझे उसकी एक 
प्रति पर प्राप्ति-स्वीकार लिखना था और एक प्रति अपने पास रखनी थी। मैंने उसपर प्राप्ति-स्वीकार यों 
लिखा--' ज्ञापन की प्रति मिली। ज्ञापन की 8 नवंबर की तिथि संयोग से मेरा जन्मदिवस है। इसलिए मैं 


इसे जन्मदिवस की भेंट मानता हूँ। धन्यवाद | 


Dh Ce ee कडक hi 


Sey ल. 


बृहस्पतिवार, 18 नवंबर 
युवक कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में जाते समय कलकत्ता हवाई अड्डे पर संजय गांधी ने 


पत्रकारों से कहा कि 'कम्युनिस्ट पार्टी हमारे कार्य में हस्तक्षेप करती रहती है। यह जनता को गुमराह 
करती है। इसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है और यह कोई काम नहीं करती है।' 
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शुक्रवार, 19 नवंबर 

मद्रास के दैनिक ' हिंदू' ने संजय गांधी के गुवाहाटी में हुए स्वागत का प्रथम पृष्ठ पर पाँच कॉलम 
'बैनर' देकर समाचार छापा | उसी पृष्ठ पर नीचे छोटा सा एक कॉलम शीर्षक का समाचार है। शीर्षक 
है--' प्रधानमंत्री का आगमन | 


शनिवार, 20 नवंबर 

युवक कांग्रेस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि अनेक मुख्यमंत्री अपने-अपने 
राज्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे राज्य उनकी जागीर हो। उन्होंने इस सिलसिले में पश्चिम 
बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक का नाम लिया। 


रविवार, 21 नवंबर 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने कहा कि वह विदेशी दबाव से 
झुकनेवाली नहीं हैं। यदि विदेशों में प्रचार अभियान न चल रहा होता तो विपक्ष के नेता अब तक रिहा कर 
दिए गए होते। यह दक्षिण अफ्रीका के वोर्स्टर के कथन के समान है कि उसने रंगभेद की नीति को अपने 
आप समाप्त कर दिया होता। लेकिन बाहरी तत्त्व उनपर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए वह इस नीति को 
बनाए हुए हैं। कया इंदिरा गांधी इसे स्पष्ट करती हैं कि रोडेशिया या दक्षिण अफ्रीका में विश्व लोकमत का 
दबाव क्यों उचित है और भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली के लिए क्यों अनुचित है ? 

वीरेंद्र पाटिल के नाम अशोक मेहता के पत्र की प्रतिलिपि हमें मिली | इसमें अशोक मेहता ने पटना 
में जे.पी. के साथ और अन्य नेताओं के साथ एकीकरण के बारे में हुई बातचीत का ब्योरा दिया है। 
अशोक मेहता का कहना है कि सभी दल संगठन कांग्रेस में मिल जाएँ। 


शनिवार, 27 नवंबर 
“इंडियन एक्सप्रेस' की खबर है कि इस बार संसद्‌ का शरत्कालीन सत्र नहीं होगा। अगर ऐसा 
होता है तो यह भारत के संसदीय इतिहास की पहली घटना होगी। 


शुक्रवार, 10 दिसंबर 
जेल में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। दंडवते का भाषण हुआ। 


रविवार, 12 दिसंबर 
बाहर से आई चिट्ठी में यह समाचार मिला है कि अटलजी ने गृह मंत्रालय के नाम अपने पत्र में 
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लिखा है कि उनकी गतिविधियों पर लगी पाबंदी हटा ली जाए या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाए। 


सोमवार, 13 दिसंबर 
शाम को 6 बजे की आकाशवाणी की बुलेटिन में समाचार है कि अटलजी को बिना शर्त रिहा कर 
दिया गया। 


मंगलवार, 14 दिसंबर 

गोपीनाथ ने बाहर से समाचार भेजा है कि उसकी सुबह फोन पर अटलजी से बातचीत हुई थी। 
अटलजी ने बताया कि उन्हें सरकार का रिहाई आदेश-पत्र नहीं मिला है। उन्हें कल उस समय मालूम , 
हुआ जब यह प्रेस को बताया गया। 

अखबार की खबर के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव राजेश्वर राव ने संजय गांधी के 
पंचसूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ने कहा कि उनकी पार्टी इसके 
लिए अभियान चलाएगी। 

स्नेहलता रेड्डी कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। उन्हें आज रिहा कर दिया गया है। 


बृहस्पतिवार, 16 दिसंबर 

राजेश्वर राव ने इस खबर का खंडन किया है कि उनकी पार्टी संजय गांधी के पंचसूत्री कार्यक्र 
का समर्थन PUT | i 

ज्यादा आश्चर्यजनक यह है कि आकाशवाणी ने इस खंडन को प्रसारित किया | 

उड़ीसा की मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। केंद्र ने राज्य 
विधानसभा को निलंबित कर दिया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। 

केंद्र के उपमंत्री सी.पी. माझी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि एक भारी विध्वंस से 
राज्य बच गया है। माझी संजय गांधी द्वारा नंदिनी को उखाड़ने के लिए लगाए गए थे। 


शुक्रवार, 17 दिसंबर 
पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे के समर्थकों व विरोधियों में गाली और कटूक्तियों का आदान- 


प्रदान हुआ। आकाशवाणी और अखबार सिद्धार्थ-विरोधी अभियान को खूब प्रचारित कर रहे हैं। 


सोमवार, 20 दिसंबर 
आकाशवाणी और अखबारों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के विरोध में चल 
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रहा प्रचार अभियान एकाएक बंद हो गया। अखबारों में एक भी शब्द नहीं है; आकाशवाणी इसपर पूरी 
तरह मौन है। यह अभियान कोई एक पखवाड़े से चल रहा था। सत्पथी के हटने तक यह बढ़ता ही गया। 
लगता है, रे के मुख्यमंत्रित्व को थोड़ा और जीवनदान मिला है। 


मंगलवार, 21 दिसंबर 

दिल्‍ली के मुख्य सेंसर अधिकारी ने अखबारों को कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों के बारे में कुछ न 
प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। यह समाचार बी.बी.सी. ने भी प्रसारित किया है। यह निर्देश फोन पर 
दिया गया। कुछ अखबारों में लिखित रूप से निर्देश भेजने को कहा गया है। बी.बी.सी. ने कहा है कि इस 
निर्देश का उद्देश्य संजय गांधी की आलोचना बंद करना है। 


बृहस्पतिवार, 23 दिसंबर 

दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोलते हुए इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी 
पर करारे प्रहार किए। उसमें उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी संजय गांधी, बंसीलाल और अन्यों की 
आलोचना इसलिए कर रही है, क्योंकि वह सीधे उनपर हमला करने का साहस नहीं रखती । विपक्ष के 
साथ बातचीत के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि विपक्ष में अभी तक कोई पश्चात्ताप का भाव नहीं है। उन्होंने 
फिर दावा किया कि लगभग सभी नजरबंद लोग रिहा कर दिए गए। 


शुक्रवार, 24 दिसंबर 

आकाशवाणी व समाचार ने प्रधानमंत्री के निवास के पास के गोल चक्कर के समीप पचास हजार 
लोगों के स्वयं-प्रेरित प्रदर्शन की खबर chi यह प्रदर्शन इंदिरा गांधी की कल के कम्युनिस्ट-विरोधी 
भाषण के समर्थन में था। 


रविवार, 26 दिसंबर 

अखबारों में खबर है कि कल विनोबा भावे ने कर्ममुक्ति का व्रत ले लिया। 

मुझे वाल्टेयर के 'कैंडीड' का स्मरण आता है। इसमें एक यूनानी दर्शनिक है। नाम है पंगलोस। 
यूनानी भाषा में इसका अर्थ है-वायु का थैला। पंगलोस हमेशा एक ही बात कहता रहता था कि यह 
सभी संभव दुनिया में सर्वोत्तम है। भले ही उस समय उसके मित्रों का उत्पीड़न हो रहा होता। 


सोमवार, 27 दिसंबर 
“इंडियन एक्सप्रेस' के मुख्य संपादकीय में विनोबा की कार्यमुक्ति-घोषणा पर करारी टिप्पणियाँ 
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की गई हैं । संपादकीय में विनोबा के सर्वोदय कार्यकर्ताओं की सत्ता और दलगत राजनीति से हटने की 
सलाह की प्रशंसा की गई है; पर आगे कहा गया है कि “गरीबों और वंचित जनों के कल्याण की चिंता 
करनेवाला कोई नागरिक भी, कार्यकर्ता की तो बात ही अलग है, उन्हें प्रभावित करनेवाले सरकारी और 
राजनीतिक निर्णयों से अलग-थलग नहीं रखा जा सकता। वह भ्रष्टाचार को क्षमा नहीं कर सकता। वह 
अन्याय के प्रतिकार करने में चूक नहीं सकता। वह सत्य के गलत विश्लेषण पर चुप नहीं रह सकता, भले 
ही इसका अर्थ किसी राजनीतिक प्रचार के या फिर प्रशासनिक दुर्व्यवहार के खिलाफ खड़ा होना हो। 
अगर ऐसे मौके पर वह दूसरी तरफ देखने लग जाता है तो महात्मा गांधी का अनुयायी नहीं है।' 


बृहस्पतिवार, 30 दिसंबर 

2 बजे आकाशवाणी से रामधन की रिहाई की खबर प्रसारित हुई। उन्हें आजमगढ़ का संसद्‌ 
सदस्य मात्र बताया गया। यह नहीं कहा गया कि वे जब बंद किए गए थे तब कांग्रेस संसदीय दल के 
सचिव थे। 


शुक्रवार, 31 दिसंबर 

साल का अंतिम दिन हमारी जेल में प्रसन्नता की लहर ले आया | दंडवते का नजरबंदी आदेश रदूद 
कर दिया गया। उन्हें हार्दिक विदाई दी गई। शाम के आकाशवाणी समाचारों में दो व्यक्तियों की और 
रिहाई का उल्लेख था। ये हैं रविराय और बलराज मधोक। 


1977 


बुधवार, 5 जनवरी 

“इंडियन एक्सप्रेस' ने इंदिरा गांधी द्वार अशोक मेहता को लिखे गए पत्र का मजमून छापा है । इसमें 
उन्होंने लिखा है कि मेरी पार्टी और सरकार संसदीय लोकतंत्र से हमेशा प्रतिबद्ध रही हैं । इसे में आदर्श के 
साथ-साथ व्यावहारिक आवश्यकता भी मानती हूँ।' उन्होंने पिछले कुछ महीनों में हुए परिवर्तनों का 
उल्लेख करते हुए आगे लिखा है एक बार जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें वास्तविक रूप से स्वीकार कर लिया 
जाए, सांप्रदायिक और पृथक्‌तावादी नीतियों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने का वचन दिया जाए, हिंसा 
और संविधानेतर तरीकों को छोड़ दिया जाए और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपना 
लिया जाए तो सरकार और प्रतिपक्ष के बीच की समस्याओं का समाधान करना असंभव नहीं होगा ।' 

अशोक मेहता का उत्तर बहुत ही संक्षिप्त है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पत्र पर उन्होंने 
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भालोद, जनसंघ आदि दलों के नेताओं से बात की है और सभी का मत है कि सरकार और विपक्ष के 
बीच सीधे तौर पर बातचीत होनी चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा उनके द्वारा दिए 
गए उत्तर पर साफ-साफ बात हो सके। जो परिवर्तन हुए हैं, इंदिरा गांधी उसे स्वीकार करने पर जोर दे 
रही हैं और चाहती हैं कि हम लोग अधिनायकवादी व्यवस्था को, जो अब भारतीय राज्य के ढाँचे में 
प्रविष्ट कर दिया गया है, स्वीकार कर लें। जब वह संविधानेतर कार्रवाई को त्यागने की बात कहती हैं तो 
इसका अर्थ यह है कि हम, जो लोग जे.पी. आंदोलन में थे, व्यवहारत: अपनी स्थिति छोड़ दें। हमसे 
उनकी यह अपेक्षा व्यर्थ है। 


बृहस्पतिवार, 6 जनवरी 

सुबह सहायक जेल अधीक्षक देसाई आए और उन्होंने कहा कि नागप्पा अल्वा के नजरबंदी 
आदेश रद्द कर दिए गए। उनके विदाई समारोह से मैंने यह आशा व्यक्त की कि मीसा 'बी' वार्ड की 
संख्या भी उसी गति से घटेगी जिस गति से एक वार्ड की घट रही है। शाम को मेरी आशा कुछ अंश में 
पूरी हुई। उस वार्ड से भी दो लोगों को रिहा किया गया। एक हैं विद्यार्थी परिषद्‌ के पी.जी.आर. सिंधिया 
और दूसरे हैं संगठन कांग्रेस के शिवानंद । आकाशवाणी से कँवरलाल गुप्ता की रिहाई का समाचार मिला। 


शुक्रवार, 7 जनवरी 
अमेरिकी फैशन की पत्रिका 'वोग' को इंदिरा गांधी द्वारा दी गई भेंटवार्त्ता को अखबारों में यहाँ 
छापा गया है। इसमें उन्होंने गुवाहाटी में लगाए गए आरोप को दोहराते हुए कहा कि बाहरी हस्तक्षेप के 
कारण सरकार के उदारता की तरफ बढ़ने के रास्ते में गतिरोध पैदा हुआ है। जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
को बिना आरोप लगाए और मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब 
दिया, ' हमने लगभग सभी को रिहा कर दिया है। अब केवल मुट्ठी भर नेता जेलों में हैं।' 
मैं देश की चालीस जेलों से पत्राचार के माध्यम से संपर्क बनाए रहा हूँ। विभिन्‍न जेलों से आई 
नवीनतम जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में अब भी दो हजार, मध्य प्रदेश में दो हजार से भी ज्यादा, उत्तर 
प्रदेश और बिहार में एक-एक हजार लोग जेलों में बंद हैं और देश भर में अक्तूबर-नवंबर में रिहा किए 
गए लोगों की कुल संख्या सौ के लगभग है। 
मुझे पता लगा कि दिल्ली से मेरे नाम एक तार आया है। तार मुझे नहीं मिला, पर उसका शब्दशः: 
संवाद प्राप्त कर लेने की व्यवस्था मैंने की | इसमें लिखा है 
“नए मकान बनाने के सिलसिले में संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों से मिला। दादाजी से मिलने 
पटना जा रहा हूँ । '--मधुबाला आडवाणी (मधु दंडवते ने यह कल्पित नाम धारण करके यह तार दिया 
था)! 
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बी.बी.सी. ने केदारनाथ साहनी के लंदन प्रवास का और 'टाइम्स' को दी गई स्पष्टवादी भेंटवार्त्ता 
का ब्योरा प्रसारित किया। ' गार्जियन' ने आपातस्थिति की प्रशंसा करनेवाले श्रमिक नेता माइकेल फुट की 
तीखी आलोचना करते हुए एक संपादकीय लिखा। 


बुधवार, 12 जनवरी 
आकाशवाणी ने चंद्रशेखर की रिहाई का समाचार दिया। धारिया भी रिहा कर दिए गए, पर 
आकाशवाणी उनका नाम देने में किसी तरह चूक गया। 


बृहस्पतिवार, 13 जनवरी 

आज जेल से दस मीसा बंदियों को रिहा किया गया। इनमें से सात बंगलौर के हैं, तीन अन्य राज्यों 
के। इन सात में संगठन कांग्रेस के रामकृष्ण हेगड़े और इब्राहिम, सोशलिस्ट पार्टी के जे.एच. पटेल, 
अप्पाराव और स्नेहलता रेड्डी; सर्वोदय के बेकोबारव और सत्यव्रत E | 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के अधिसंख्य लोग अभी भी यहाँ हैं। आज के समाचार-पत्रो 
में छपा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की बंगलौर में एक गुप्त बैठक हुई। इसमें यह फैसला किया गया कि 
कम्युनिस्ट पार्टी बीस सूत्री और पाँच सूत्री कार्यक्रम का अंदर से विरोध करेगी और प्रकटतः समर्थन 
करेगी। मुझे इसमें रंचमात्र संदेह नहीं कि यह समाचार की टेबल पर गढ़ी गई खबर है। इस तरह को 
दुष्टतापूर्ण खबर प्रसारित करनेवाली किसी समाचार एजेंसी की जानकारी मुझे अब तक नहीं हे । 


शनिवार, 15 जनवरी 
बंगलौर जेल से पाँच और मीसा बंदियों को रिहा कर दिया गया। ये हैं चंद्रशेखर, लक्ष्मी नरसैया 
सोम गोवड़ा (संगठन कांग्रेस), राजू (समाजवादी) और चेरियन (जनसंघ) | इनके साथ ही संगठन 


कांग्रेसी सभी बंदी रिहा हो गए। 


रविवार, 16 जनवरी 
इंडियन एक्सप्रेस' में यह खबर प्रमुखता से छपी है कि आम चुनाव मार्च के अंत में अथवा अप्रैल 


के प्रारंभ में होने वाले हैं । इस आशय की औपचारिक घोषणा संसदू सत्र के पहले दिन अर्थात्‌ 9 फरवरी 
को होने की संभावना बताई गई है । 


मंगलवार, 18 जनवरी 
दोपहर के करीब 1.30 बजे हैं। जेल अधीक्षक छाबलाजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा कि नई 
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दिल्ली से वायरलेस से संवाद आया है कि नजरबंदी आदेश रद्द कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि राज्य 
सरकार आपको शीघ्रातिशीघ्र छोड़ना चाहती है, करीब एक घंटे के अंदर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 
जेल के दरवाजे पर भीड़ जमा होने देना नहीं चाहती। मैंने छाबलाजी को कहा कि इतनी जल्दी जेल से 
निकल पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं दूसरे वार्ड के अपने साथियों से मिलना चाहूँगा । इसमें समय 
लगेगा। 

मैं कोई दो-तीन घंटे दूसरे वार्डो में लोगों से मिलता रहा। परंपरा के अनुसार विदाई का समारोह भी 
हुआ। रिहाई के ढंग से यह लगता है कि सरकार का इरादा संघ के गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का नहीं है। 
यहीं जेल में बड़ी संख्या में हैं। जनसंघ के भी नेताओं व विधायकों को रिहा किया जा रहा है, जिससे 
सरकार को प्रचार का लाभ मिले। दल के प्रधान के नाते मैं अपराध-भाव से ग्रस्त हूँ कि मैं रिहा हो रहा 
हूँ और मेरे कनिष्ठ कार्यकर्ता अभी भी जेलों में बंद रहेंगे। घटनाक्रम में से उभरनेवाली सरकारी नीति से 
यह लगता है कि उन्हें जल्दी रिहा नहीं किया जाएगा। (ऐसा ही हुआ भी। इनमें ज्यादातर चुनाव- 
परिणामों के बाद रिहा किए गए)। 

जब 5.30 बजे में अपने कमरे में लौटा तो मेरी टेबल पर बड़ी तादाद में मेरे नाम आए पत्र पड़े थे। 
ये छह सौ से भी ज्यादा हैं। सबके सब विदेशों से आए हुए हैं। ज्यादातर एमनेस्टी इंटरनेशनल के सदस्यों 
या सहयोगियों द्वारा भेजे गए हैं। ज्यादातर क्रिसमस या नववर्ष के बधाई-पत्र हैं। पर उनमें एक-दो 
पंक्तियाँ भी लिखी हुई हैं। इनसे संघर्ष में जुटे सभी लोगों में शक्ति, साहस और विश्वास पैदा होता है। 
एक नमूना देखिए। यह हॉलेंड के एमस्टरडम से लारी हेंड्रीक का क्रिसमस बधाई-कार्ड है। वह लिखती 
हैं-- 

“स्वतंत्रता और आशा साथ-साथ नहीं चलतीं। वे आपकी स्वतंत्रता छीन सकते हैं, पर आशा 
नहीं ।' 

सही है, उन्होंने साठ करोड़ लोगों की स्वतंत्रता छीन ली; पर उनकी आशा को नष्ट न कर सके। 

O 
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आपातस्थिति के दौरान लेखक ने जेल से कुछ राजनीतिक विश्लेषण- 
` पत्र लिखे थे। ये लोक संघर्ष समिति द्वारा भूंमिगत रूप से वितरण 
के लिए थे। उनमें से पाँच इस पुस्तक में प्रकाशित हैं। 
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“तमाम एकतंत्री सत्ताएँ सत्ता में घुसपैठ करने के बाद जनता 

को भलाई के नाम पर सत्ता में बने रहने की ओर प्रवृत्त होती हैं। 

इतिहास साक्षी है कि संवैधानिक तानाशाही पूर्ण निरंकुश तानाशाही 
में परिवर्तित हो जाती है।' 

के. सुब्बाराव 

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश 

(15-16 मार्च नई दिल्‍ली में हुई एक गोष्ठी के भाषण से) 


ना इतिहास के बारे में विलियम शिरर की 'द राइज एंड फाल ऑफ थर्ड राइच' नामक पुस्तक 

अधिकृत और चिरस्मरणीय रचना मानी जाती है। हाल में जब मैं इसे पुनः पढ़ रहा था तो यह 
जानकर बहुत चकित था कि नाजी जर्मनी में हिटलर द्वारा अधिनायक बनने के लिए अपनाए गए तरीकों 
और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में चिंताजनक 
और व्यापक समानताएँ हैं 1 

जब सन्‌ 1919 में जर्मनी का विमियर संविधान बना था तो उसे बीसवीं शताब्दी का सबसे उदार 
और लोकतांत्रिक दस्तावेज कहा गया था शिरर ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि यह संविधान तंत्र 
को दृष्टि से पूर्ण, लोकतंत्र के दोषमुक्त संचालन के लिए अनेकानेक प्रशंसनीय तरीकों से युक्‍त, गारंटीशुदा 
संविधान था। 

लेकिन भारत के संविधान को तरह जर्मनी के संविधान में भी आपातस्थिति का प्रावधान था । 30 


. जनवरी, 1933 के दिन हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री (चांसलर) बना | उसने राज्य और जनता की सुरक्षा 


के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग द्वारा आपातस्थिति की घोषणा करवा दी | यह घोषणा धारा 48 
के (आपात्‌ अधिकार) के तहत की गई। अन्य बातों के अलावा इस घोषणा में निम्न बातें कहीं गई-- 


व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं, विचार-स्वातंत्र्य एवं प्रेस-स्वतंत्रता पर और सभा व संगठन 
के अधिकारों पर पाबंदी; टेलीफोन वार्त्ता, टेलीग्राफिक संवाद तथा निजी पत्राचार की गोपनीयता 
का उल्लंघन; घरों की तलाशी के वारंट, संपत्ति की जब्ती और उसपर नियंत्रण आदि कानून 
के दायरे के बाहर के कदम इसमें थे। 


इस घोषणा से संसद्‌ के संघ को राज्यों के अधिकार हस्तगत करने का अधिकार भी दिया। इसके 
द्वारा अनेक अपराधों के लिए क्रूर दंड विधान का प्रावधान किया गया। इन अपराधों में 'शांति के लिए 
गंभीर खतरा उत्पन्न करना' भी था। 

जर्मनी में आपातस्थिति लगाने का बहाना संसद्‌ में 27 फरवरी को लगी आग को बनाया गया। 
इसके एक दिन बाद ही आपातस्थिति की घोषणा कर दी गई। भारत में भी आपातस्थिति 25 जून को 24 
जून के विपक्ष द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की उत्तेजना के बहाने लगाई गई। इन दोनों मामलों में निर्णय 
पहले कर लिये गए थे। वैसे कोई भी बहाना काम आ सकता था। 

संसद्‌ के अग्निकांड के बाद हिटलर की सरकार ने वक्तव्य जारी करके कहा कि उन्होंने कम्युनिस्टों 
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के षड्यंत्र की जानकारी प्राप्त की है । कम्युनिस्टों ने सरकारी भवनों, संग्रहालयों और जरूरी संयंत्रों को 
जला डालने का कार्यक्रम बनाया था। 

संसद्‌ में आगजनी खूनी क्रांति और गृहयुद्ध शुरू करने का संकेत था। तेरह वर्ष बाद नूरेंबर्ग 
मुकदमे में यह साबित हो गया कि संसद्‌ भवन में लगाई गई आग स्वयं नाजियों की कारस्तानी थी। 
मूलतः गोयबल्स ने इस विचार को जन्म दिया और गोरिंग के निर्देशों पर इसका क्रियान्वयन हुआ। 


श्री इंदिरा गांधी और उनके साथी बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि जो कुछ किया गया है, 

संविधान के चौखटे के अंदर रहकर किया गया है। इसलिए उनका कहना है कि विपक्ष और 
पश्चिमी प्रेस द्वारा यह कहा जाना कि लोकतंत्र को उद्ध्वस्त कर दिया गया है, बिलकुल निराधार है। 
नाजी इतिहास इस बात का पवका सबूत है कि सिर्फ संविधान के अनुसार काम करना अपने आपमें 
लोकतांत्रिक आचरण करने की गारंटी नहीं है । हिटलर हमेशा डींगें मारता था कि जो कुछ वह कर रहा है, 
“उसमें कुछ भी गैर-कानूनी या असंवैधानिक नहीं है।' सच तो यह है कि उसने एक लोकतांत्रिक 
संविधान को ही तानाशाही स्थापित करने का उपकरण बनाया। शिरर ने कहा-- 


“हालाँकि विमियर गणतंत्र ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन विमियर संविधान को 
औपचारिक रूप से भी समाप्त नहीं किया गया। तथ्य और विडंबना तो यह है कि हिटलर ने 


अपनी सत्ता की वैधानिकता गणतंत्रीय संविधान और उसके विकृत किए गए रूप पर ही 
आधारित को। 


ज त विरोधी दल, मुक्त प्रेस और निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका-लोकतंत्र की ये तीन अनिवार्य 
विशेषताएँ हैं। इन्हीं संस्थागत नियंत्रणों का उपयोग करके कोई भी देश न केवल कार्यपालिका को 
आततायी हरकतों से अधिनायकवादी होने से रोकता है बल्कि विधायिका को भी मनमानी करनेवाले 

उत्पीड़क, बहुमत की कठपुतली होने से बचाता है। 
एक भ्रम इन दिनों बड़े प्रयास व परिश्रम से पैदा किया जा रहा है कि संसदीय स्वीकृति से सबकुछ 


न्यायपूर्ण हो जाता है । पाप भी पुण्य हो जाता है। जर्मनी के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के 
एक प्रसिद्ध स्तंभकार वाल्टर लिपमैन ने खासतौर से कहा है-- 


जहां लोक बहुमत को सार्वभौम और सर्वोच्च माना जाता है और जहाँ बहुमत किसी 
कानून से प्रचालित नहीं होता, क्योंकि वही कानून बनता है, जहाँ क्या सही या क्या गलत है 
इसके बारे में वही अंतिम न्यायाधीश है, जिसके बाद कोई अपील नहीं होती, वहाँ इस 
सिद्धांत के चलने की अंतिम व्यावहारिक परिणति सर्वसत्तावादी राज्य में होती है। आधुनिक 
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प्रकार को यह तानाशाही आनुवंशिक या सैनिक विजय के आधार पर नहीं होती बल्कि सीधे 
जनता में से निकलती है। यह परंपरागत समझ के बिलकुल विपरीत सर्वोच्च आधुनिक मत 
है। इस तरह को तानाशाही लोकतंत्र की तरह फलती-फूलती है ।' 


हिटलर के लिए विपक्ष की कोई उपयोगिता नहीं थी और न इंदिरा गांधी के लिए है। वह विपक्ष 
को यह कहकर निंदा करते नहीं थकतीं कि अल्पमत बहुमत की इच्छाओं को उदध्वस्त करता रहा है। 
श्रीमती गांधी यह भूल जाती हैं कि जब सन्‌ 1971 में उनका दल लोकप्रियता के शिखर पर था, तब भी 
उनके दल को केवल 43 प्रतिशत मतदाताओं का मत मिला था। तुलना बड़ी आकर्षक नहीं, परंतु यह 
दिलचस्प तथ्य है कि हिटलर की नाजी पार्टी को भी अपनी सर्वोच्च लोकप्रियता के काल में यानी सन्‌ 
1933 में केवल 44 प्रतिशत मत ही मिले थे। 

लेकिन आपातकाल के ठीक पहले श्रीमती गांधी अलोकप्रियता की ढलान पर लुढ़क रही थीं। मई 
में प्रकाशित एक जनमत सर्वेक्षण में यह तथ्य पूरी तरह स्थापित हो गया था। नेत्री की तरह उनको 
लोकप्रियता हासमान थी ही | फिर 12 जून के इलाहाबाद निर्णय से प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी वैधता भी 
समाप्त हो गई थी। 

दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी खाई पाट ली थी। श्री जयप्रकाश नारायण के प्रेरक नेतृत्व में विपक्ष 
एक ठोस वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था। आपातस्थिति की जन्म की तर्क-सरणी इस 
स्थिति में छिपी है। आंतरिक अशांति पैदा करने का षड्यंत्र तो जर्मन संसद्‌ के अग्निकांड से भी ज्यादा 
हास्यास्पद है। 


जा में सन्‌ 1933 के चुनाव के बाद हिटलर ने संविधान में इस तरह के संशोधन करने का निर्णय 
किया, जिससे उसका 44 प्रतिशत समर्थन 100 प्रतिशत में बदल जाए। उसने इनेब्लिंग एक्ट लाने 
का प्रस्ताव किया। इसके अनुसार चार वर्षों के लिए तमाम विधायी अधिकार हिटलर के मंत्रिमंडल को 
सुपुर्द कर देने को कहा गया था। | 
इस प्रस्ताव को पास करने के लिए संसद्‌ के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन को आवश्यकता थी | 
राष्ट्रवादी नाजियों का समर्थन कर रहे थे। दोनों को मिलाकर संसद्‌ में उनका सिर्फ सोलह का बहुमत था। 
यह दो-तिहाई से*कहीं कम था। 
इसलिए 15 मार्च, 1933 को हिटलर के मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक का मुख्य विचारणीय 
मुद्दा यह था कि दो-तिहाई बहुमत कैसे प्राप्त किया जाए। एक योजना बनी और उसका प्रभावी 
क्रियान्वयन हुआ। 'कैथोलिक सेंटर' जैसे कुछ पक्षों के समर्थन की व्यवस्था कर ली गई। सोशल 
डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्टों को जकड़कर पालतू बना लिया गया। बहुत से समाजवादी और इक्यानबे 
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कम्युनिस्ट सांसदों को कैद कर लिया। उसे सुरक्षात्मक नजरबंदी कहा गया | 
23 मार्च को संसद्‌ कौ बैठक हुई और हिटलर को ' इनेब्लिंग एक्ट' पास कराने में कोई कठिनाई 
नहीं हुई | इसके पक्ष में चार सौ इकतालीस मत पड़े और विपक्ष में चौरासी । हिटलर ने गर्वोक्ति की कि राष्ट्र 


के प्रतिनिधि सदन ने भारी बहुमत से उसमें विश्वास व्यक्त किया है। शिरर ने इसके बारे में लिखा है— 


“इस तरह जर्मनी में संसदीय लोकतंत्र को सीमाओं में रहना सिखा दिया गया। 
कम्युनिस्टों और कुछ समाजवादी नेताओं की गिरफ्तारी आदि जो कुछ किया गया, कानून 
को सीमा में किया गया। हालाँकि आतंक का इस्तेमाल किया गया। संसद्‌ ने अपने संवैधानिक 
अधिकार हिटलर को सौंपकर स्वयं आत्महत्या कर ली। हालाँकि संसद्‌ बरकरार रही, 
लेकिन वह हिटलर की कुछ गर्जनाओं के लिए मंच मात्र बनी रही ।' 


श्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातस्थिति की घोषणा के लिए संसदीय सहमति प्राप्त करने, संविधान 

संशोधनों की लंबी फेहरिस्त को पास कराने और अपने को कानून की सीमाओं के परे करने की 
अपनाई गई रणनीति और हिटलर की रणनीति में आश्चर्यजनक समानताएँ हैं । पर कुछ असमानताएँ भी हैं | 

आधारभूत रूप से दोनों की रणनीति समान है। कुछ दलों के समर्थन की व्यवस्था करो, बाकियों 
को दमित करो। संसद्‌ की स्वीकृति पाने के लिए हिटलर को विपक्षी सदस्यों को ही कैद करना पड़ा था। 
लेकिन उसने नाजियों को कैद नहीं किया था। 

यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी संख्या में विपक्षी सदस्यों के साथ-साथ अपने दल की केंद्रीय 
कार्य समिति के दो सदस्यों को भी कैद करना पड़ा। इनमें से एक श्री रामधन तो पिछली मई में ही कांग्रेस 
संसदीय दल के सचिव चुने गए थे। 

हिटलर ने संसदीय कार्यवाही के छापने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। यहाँ विपक्ष ने आपातस्थिति 
का विरोध किया और इसके खिलाफ सत्र के शेष भाग के लिए सदन का बहिष्कार किया, यह समाचार 
तक दबा दिया गया। दोनों सदनों के सभापतियों के रवैए पर यह टिप्पणी करना दु:खद है कि उन्होंने सदन 
की कार्यवाही के बारे में अभूतपूर्व सेंसरशिप को इतने दब्बूपने से कबूल कर लिया। भारतीय संसद्‌ ने स्व. 
विट्ठलभाई पटेल सरीखा अध्यक्ष देखा है, जिन्होंने ब्रिटिश वाइसराय तक को यह स्वीकार करने को 
बाध्य कर दिया कि संसद्‌ की चौहद्दी में केवल एक शासन चल सकता है और वह अध्यक्ष का। आज 
के अध्यक्षों से उनकी तुलना करना ही असंगत है। उनके जैसे आचरण की अपेक्षा तो दूर की बात है। 


जिः दिन जर्मन संसद्‌ ने 'इनेब्लिंग wae’ पास किया उस दिन गोयबल्स ने अपनी डायरी में 


लिखा-- जर्मन क्रांति चालू हो गई है।' भारत में आपातस्थिति की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद 
वाशिंगटन में भारतीय राजदूत ने अमेरिकी पत्रकारों को बताया कि भारत जिस दौर से गुजर रहा है बह 
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करीब-करीब क्रांतिकारी दौर है | 

संसद्‌ को पंगु बना देने और विपक्ष को दबा देने के बाद हिटलर की 'क्रांतिदृष्टि' ने अपना ध्यान 
प्रेस और न्यायपालिका की ओर किया । यही दो अवरोध तानाशाही के मार्ग में बचे थे। अलंघ्य सेंसरशिप 
लगाया गया था । गोयबल्स को प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया 4 अक्तूबर, 1933 को प्रेस कानून पास 
करके प्रेस दासता को औपचारिक रूप दे दिया गया। पत्रकारिता को सार्वजनिक सेवा घोषित कर दिया 
गया। उक्त कानून को धारा 14 के तहत संपादकों को कह दिया गया कि ऐसी सभी सामग्री, जो राष्ट्र को 
कमजोर और जनता की सामान्य आकांक्षा को कमजोर बनाती हो, उससे सावधान व दूर रहें। 

अगर कोई आपातकाल के बाद के श्रीमती गांधी के प्रेस संबंधी भाषणों को संकलित करे तो उनके 
अनुसार भारतीय प्रेस का एक ही 'अपराध' सामने आएगा, वह, जिसपर हिटलर ने कानून बनाकर 
प्रतिबंध लगा दिया था-यानी ऐसी सामग्री प्रकाशित करना जिससे जनता का मनोबल गिरता है और जो 
राज्य को कमजोर बनाता है। 

क्या राज्य की शक्ति या जनता का मनोबल आलोचना अथवा विफलताओं के खुलासे से या 
उच्चस्थ लोगों को भर्त्सना से गिरता है ? अधिनायकवादी Ga का बेझिझक जवाब होगा ' और 
लोकतंत्रबादी जोर से कहेगा--' नहीं '। 


त्रो थे दशक के अंत में जब विंस्टन चर्चिल ने dae में और संसद्‌ के बाहर अपने ही दल के नेता 
चेंबरलेन के म्युनिख खेमे के खिलाफ जेहाद छेड़ा था, तब किसी ने उनपर यह आरोप नहीं लगाया 
था कि वह प्रधानमंत्री पद का अवमूल्यन कर रहे हैं। 
जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथोनी इडन ने सुनियोजित स्वेज-दुस्साहस किया था और जब बी.बी.सी. 
ने विपक्ष के नेता गेटस्कल को इसके विरोध का मंच प्रदान किया था और उन्होंने टोरी सरकार पर करारे 
वाक्‌-प्रहार किए थे, तब किसी ने बी.बी.सी. पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया था; हालाँकि वह ब्रिटेन 
के युद्ध प्रयासों के लिए हतोत्साहक रवैया था। | 
जॉनसन की वियतनाम नीति के विरुद्ध हाल के वर्षों के सबसे बड़े जन-प्रदर्शन हुए। युवक और 
नीग्रो संगठनों ने इसके खिलाफ व्यापक और कटु अभियान चलाए। जॉनसन की नीतियों को मूर्खतापूर्ण 
तथा विकृत कहा और उनपर आरोप लगाया कि एक व्यर्थ के युद्ध में अमेरिका के नौजवान पुरुषों का 
बलिदान किया जा रहा है। लेकिन उनपर किसी ने सेना में बगावत फैलाने का आरोप नहीं लगाया। - 
अभी हाल में “वाशिंगटन पोस्ट' और अन्य पत्रों ने वाटरगेट अपराधों के सिलसिले में तत्कालीन 
राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ शक्तिशाली अभियान चलाया। यह अंतत: निक्सन पर महाभियोग चलाने 
को राष्ट्रीय माँग बन गया। और अंततः उसका परिणाम निक्सन के पदच्युत होने में निकला। लेकिन 
निक्सन और उनके कुछ सहायकों को छोड़कर किसी ने अमेरिकी प्रेस को देशद्रोहितापूर्ण नहीं कहा। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


182 + नज़रबंद लोकतंत्र 


हाल के इतिहास की इन घटनाओं का सर्वेक्षण करके देखने पर यह प्रतीत होगा कि यदि विंस्टन 
चर्चिल, बी.बी.सी., अमेरिकी युवक और नीग्रो संगठन तथा अमेरिकी प्रेस ने उपयुक्त आचरण न किया 
होता तो उन्होंने कर्तव्यपालन न करके भारी अपराध किया होता। ये दोनों मुल्क सरकार-विरोधी गतिविधियों 
से ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। | 

विपक्ष के विरोध या आलोचना से समाज कमजोर होता है या कि मजबूत, यह फिर भी एक 
विवाद्य प्रश्न है। उत्तर इसपर निर्भर करता है कि कोई किन मूल्यों को मानता है। 


ज ब ब्रेजनेव ने भारत के विपक्ष के एक नेता श्री मधु लिमये से नई दिल्ली में हुई मुलाकात के समय 
पूछा कि 'विपक्षी दल की जरूरत क्या है', तब यह टिप्पणी आश्चर्यजनक नहीं लगी थी; क्योंकि 
यह एक कम्युनिस्ट नेता की टिप्पणी थी। 
लेकिन जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रेस सेंसरशिप को इस आधार पर न्यायोचित 
ठहराती हैं कि इनके लेखन से देश का मनोबल गिर रहा था तो विश्व के लोकतंत्रवादी चकित हें । 
राष्ट्रपति फोर्ड, बी.बी.सी. या पश्चिमी प्रेस के लोगों द्वारा श्रीमती गांधी पर लगाए गए अधिनायकवाद की 
आलोचना के उत्तर में जब श्रीमती गांधी यह शिकायत करती हैं कि ये लोग माओ की आलोचना तो नहीं 
करते, तो उनकी यह शिकायत अनुचित है। कम-से-कम तब तक अनुचित है जब तक भारत संसदीय 
लोकतंत्र पर गौरव करता रहेगा। 


जूः न में आपातकाल की घोषणा के बाद श्रीमती गांधी के बहुत ही करीब के समाचार-पत्र 'नेशनल 
हेरल्ड' ने संपादकीय में अफ्रीकी एकदलीय पद्धति लागू करने की वकालत की। लेकिन 15 अगस्त 
को बँगलादेश में हुई खूनी क्रांति के बाद एकदलीय पद्धति का उत्साह ठंडा पड़ा है। 25 अगस्त के 
संपादकोय में इसी पत्र ने पूर्ववर्ती मत का समर्थन करते हुए लिखा कि एकदलीय पद्भति वांछित तो है, पर 
इसे जोर-जबरदस्ती नहीं लादना चाहिए। विकास की पद्धति के दौर में इस प्रवृत्ति को उभरने देना 
चाहिए। फिर भले ही इसका मतलब कुछ भी हो। 

कहना कठिन है कि ' नेशनल हेरल्ड' किस हद तक सरकारी मानस को प्रकट कर रहा था। हो 
सकता है कि सुनियोजित ढंग से लिखाया गया हो और यह भी हो सकता है कि परीक्षण बैलून की तरह 
फेंका गया हो। कुछ भी हो, श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के बहुदलीय 
लोकतंत्री चरित्र को बदलने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसी साँस में वह यह भी कहती हैं कि 
आपातस्थिति पूर्व को स्वेच्छाचारी और अनुत्तर दायित्वपूर्ण स्थिति में लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 

इस स्वेच्छाचार और गैर-जिम्मेदारी का आरोप एक तरफ जयप्रकाश नारायण एवं विपक्षी दलों पर 
और दूसरी तरफ प्रेस पर लगाया जाता है। जे.पी. और विपक्ष पर कदाचित्‌ सरकार लांछन लगा सकती है, 
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या कम-से-कम जनता को यह कहकर भ्रमित तो कर ही सकती है कि ये लोग सरकार को उत्पाती 
षड्यंत्र करके उखाड़ रहे थे और सरकार के पास इसके प्रमाण हैं; पर जनहित में इसे बताना उचित नहीं 
है। हिटलर ने संसद्‌ की आगजनी के प्रश्‍न पर यही कहा था। 

लेकिन प्रेस के मामले में इस तरह बनावटी चाल नहीं चल सकती, क्योंकि समाचार-पत्र एक 
खुली किताब होते हैं। 
सः भर के पत्रकार भारतीय प्रेस को अति संयमित और शालीन मानते हैं | बल्कि पत्रकार क्षेत्रों का 

मत तो यह है कि भारतीय प्रेस ज्यादा संयमित और शालीन है, इतना कि डरपोकपने और आज्ञाकारिता 

की हद को स्पर्श करता है। 

इसलिए यह कहना कि जैसा कि कुछ मंत्री कहते हैं, भारतीय प्रेस सनसनीखेज है, अपने आपमें 
तथ्यों के साथ मजाक है। श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कथन कि भारतीय प्रेस सरकार के खिलाफ विपक्ष 
का समर्थन करती है, पूरी तरह गलत है। 

सच तो यह है कि ज्यादातर समाचार-पत्र अपने अस्तित्व के लिए सरकारी विज्ञापन पर निर्भर 
करते हैं । इसलिए यदि वे चाहें तो भी सरकार के खिलाफ होना उनके बूते के बाहर है। विगत अठारह 
महीने से राजनीतिक बहस जे.पी. आंदोलन के इर्द-गिर्द घूमती रही है। सभी पत्र इनको आलोचना करते 
रहे हैं। हालाँकि कम्युनिस्ट पत्रों को छोड़कर प्रायः सभी दैनिक पत्र व्यक्तिगत रूप में उनका काफी 
सम्मान करते हैं । 

प्रेस ने विपक्षी दलों को विभाजित कर रखा है। अगर वे एकत्रित होते हैं तो बह उनके लिए, 
पचमेल खिचड़ी बन जाती है और अगर वे अपनी-अपनी स्थिति में जमे रहते हैं तो वह विभाजित और 
कमजोर विपक्षी दल होते हैं । इसलिए आश्चर्य होता है कि सरकार-विरोधी अखबारों और उनके TAN का 
हवाला देते हुए श्रीमती गांधी किस समाचार-पत्र की ओर संकेत करती हैं। एक भाषण में तो वह यहाँ 
तक कह गई कि प्रेस पिछले साढ़े नौ वर्षों से, जब से वह प्रधानमंत्री बनी हैं, ऐसा ही आचरण करता रहा 
है। थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि यह सत्य है, तो क्या यह अपराध है ? एक अधिनायक के 
लिए यह अपराध हो सकता है, लेकिन श्रीमती गांधी का यह तर्क किसी भी लोकतंत्रवादी के गले नहीं 
उतरेगा। ब्रिटिश लोग अपने यहाँ लोकतंत्र चलाते रहे, पर उपनिवेशों में सर्वाधिक अधम तरीके का एकतंत्र 
चलाते रहे । लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में भी भारतीय प्रेस का ऐसे राक्षसी प्रेस सेंसरशिप से कभी वास्ता 
नहीं पड़ा जैसा श्रीमती गांधी ने लाद दिया है। 


ज ब गांधीजी सन्‌ 1942 के सत्याग्रह के पहले गिरफ्तार किए गए तो मीरा बहन ने कहा बताते हैं-- 
“रात गए वे चोरों की तरह आए और उन्हें चुरा के ले गए।' ; 
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25-26 जून के बीच की रात को आज के महात्मा गांधी श्री जयप्रकाश नारायण को भी उसी तरह 
ले जाया गया जैसे गांधीजी को ले जाया गया था। लेकिन एक फर्क था। 

ब्रिटिश सरकार ने जनता से यह समाचार छिपाने की कोशिश नहीं की कि उनके प्रिय नेता बंदी 
` बना लिये गए हैं और न ही यह कि भगतसिंह को फाँसी लगा दी गई है। देश भर के समाचार-पत्रो में 
महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार प्रथम पृष्ठ पर आठ कॉलम शीर्षक से छापा गया था। 

लेकिन श्रीमती गांधी के राज में 26 जून से जयप्रकाश नारायण, मोरारजी, चरणसिंह और वाजपेयी 
अस्तित्वहीन हो गए। जे.पी.--आज जेल में हैं, यह आज सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण गोपनीय तथ्य है | 
यदि कोई इसे प्रकाशित कर दे तो कड़ी सजा का पात्र हो जाएगा | केवल हिटलर या स्टालिन के राज में ही 
ऐसी मूर्खताओं की कल्पना की जा सकती है। अधिनायकवादी राज्यों में समाचार माध्यमों की इसके 
अलावा कोई भूमिका नहीं होती कि वे सत्ताधीशों के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। समाचार-पत्रो सहित 
सभी जनसंचार माध्यम सरकारी अंग होते हैं । लेकिन लोकतंत्र में समाचार-पत्रों की भूमिका जुदा होती है। 

एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति के एक प्रेस सचिव बिल मोयर ने कहा था-- 


सरकार और प्रेस मित्र नहीं होते। वे परस्पर शत्रु होते हैं। एक के पास सरकार को 
चलाने का लोक-निर्णय होता है। दूसरे की जिम्मेदारी है कि जितना भी पता लगा सके, 
लगाए कि आखिर हो क्या रहा है | यह लोकतंत्र का तरीका है कि इस संघर्ष में वह फलता- 
फूलता है। इसमें वह समाप्त नहीं होता। 


जैसा कि पहले ही कहा गया है कि भारतीय प्रेस सरकार का शत्रु नहीं है । यह तो मित्र है। शायद 
अनिच्छुक मित्र है । पूछा जा सकता है कि फिर भी यह इस तरह क्यों दंडित किया गया? सच यह है कि 
भारतीय प्रेस के खिलाफ श्रीमती गांधी की एक ठोस नाराजगी है। 


J प्रत्येक तानाशाह का चरित्र होता है कि भले ही वह सरकार की कुछ आलोचना बरदाश्त कर ले, 
लेकिन व्यक्तिगत रूप से की गई आलोचना को वह हरगिज नहीं पचा सकता। समाचार-पत्रो के 
खिलाफ श्रीमती गांधी के आक्रोश का यह कारण है कि इलाहाबाद निर्णय के बादं प्रेस ने लगभग एकमत 
से यह मत व्यक्त किया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय न दे तब तक के लिए श्रीमती गांधी 
प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दें। इसके लिए श्रीमती गांधी उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। 
स्वाभाविक रूप से सेंसरशिप के कारण समाचार-पत्र नीरस और फीके हो गए हैं। वे सरकारी 
प्रचार-प्रपत्रों की तरह हो गए हैं। 
सेंसरशिप के लगाने के बाद ऐसा नाजी जर्मनी में भी हुआ। एक बार स्वयं गोयबल्स ने संपादकों 
को ज्यादा डरपोक न होने को सलाह दी और उनसे अपने पत्रों को रसहीन न बनने देने का आग्रह भी किया | 
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बर्लिन के एक संपादक वेल्के ने गोयबल्स के व्यक्त कथन को गंभीरता से लिया | दूसरे ही अंक 
में उस पत्र ने प्रचार मंत्रालय की आलोचना करते हुए लिखा कि कैसे यह मंत्रालय दबाता हे और उससे 
अखबार किस तरह नीरस हो गए हैं । इसके प्रकाशन के कुछ ही दिन बाद पत्र बंद कर दिया गया और 
संपादक महोदय जेल में पहुँचा दिए गए। 

प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार यह घोषणा किए जाने पर कि प्रेस सेंसरशिप ढीली कर दी गई है, कुछ 
पत्रकारों ने, खासकर विदेशी पत्रकारों ने, पत्र-सूचना विभाग के रंगहीन प्रेस विज्ञप्तियों के अलावा भी 
कुछ भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इससे वे परेशानी में पड़ गए। पिछले कुछ हफ्तों में दो अंतरराष्ट्रीय 
समाचार एजेंसियों रायटर और यू.पी.आई. के टेलीप्रिं और टेलीफोन काट दिए गए हैं। कहा गया कि 
उन्होंने सेंसरशिप कानूनों का उल्लंघन किया है। 

यदि कोई लोकतंत्र का केवल एक ही मानदंड माने तो वह प्रेस-स्वतंत्रता हो सकती है। मेडिसन ने 
बड़े सटीक ढंग से कहा है-- । 


बिना लोकप्रिय सूचनाओं अथवा उसे एकत्र करने के साधनों के कोई भी सरकार 
लोकप्रिय कहला नहीं सकती | यदि ऐसा नहीं है तो वह ढकोसला या विपदा है और शायद 
दोनों ही हैं । ज्ञान अज्ञान पर हमेशा शासन करेगा। और जो जनता स्वयं अपना शासन चलाना 
चाहती है उसे ज्ञानप्रदत्त शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 


हि के सत्ताधीश होने के तुरंत बाद नाजी नेता जोचिम रिबनट्रोप ने नई न्यायिक व्यवस्था की 
आवश्यकता प्रतिपादित की। श्री जोचिम बाद में हिटलर के विदेश मंत्री बने। 
जोचिम ने कहा कि पुरानी न्याय व्यवस्था को बदलना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज तो हिटलर 
va पर भी उन्हीं दंड विधानों से मुकदमा चल सकता है जिन कानूनों से एक आम आदमी पर चल सकता ral 
वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए संसद्‌ में विधि संबंधी नेता और न्याय आयुक्‍त 
डॉ. हंस फ्रैंक ने कहा, 'आज जर्मनी में केवल एक सत्ता है और वह सत्ता हे हिटलर ST’ 
डॉ. ha और श्री जोचिम जैसे हिटलर के पुजारियों और “इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज 
इंडिया' का मंत्रोच्चारण करनेवाले श्री देवकांत बरुआ में कोई खास फर्क है क्या, जब कि दोनों के 
परिणाम एक ही तरह के निकले ? संविधान और कानूनों का ऐसा संशोधन किया गया कि कानून के 
शासन की धारणा बदल जाए और कार्यपालिका के प्रधान को कानूनी घेरे के ऊपर कर दिया जाए। इसी 
प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकारों को कतर दिया गया। 
नाजी जर्मनी में न्यायाधीशों की स्थिति के बारे में शिरर ने लिखा है-- 


विमियर संविधान के तहत कानूनी दायरे में न्यायाधीश स्वतंत्र थे। मनमानी पद- 
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मुक्ति से उन्हें संरक्षण प्राप्त था और धारा 109 के अंतर्गत कम-से-कम सैद्धांतिक रूप से 
कानूनी समानता के अधिकारी थे। उनमें से अधिसंख्य नाजीवाद के प्रति सहानुभूति भी रखते 
थे। लेकिन ठीक उसके बाद उनके साथ जो बरताव किया गया, उसके लिए कतई तैयार 
नहीं थे। 


राजकीय सेवा से संबंधित नागरिक सेवा कानून में जर्मन राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह 
उन सबको बरखास्त कर सकता था, जो राष्ट्रीय समाजवादी (नाजीवाद) को स्वीकार न करने का किसी 
भी तरह संकेत देता हो। इस कानून का उपयोग यहूदियों को सेवा से बरखास्त करने के लिए पहले से ही 
किया जा रहा था। 7 अप्रैल, 1933 को यह कानून न्यायाधीशों पर भी लागू कर दिया गया। 

सन्‌ 1935 में हिटलर की गुप्त पुलिस व्यवस्था ' गेस्टापो' की कार्यवाही को न्यायिक पुनरीक्षण से 
छूट दे दी गई। 10 फरवरी, 1936 को मूल गेस्टापो कानून जारी करके गुप्त पुलिस संगठन को कानूनी 
दायरे से बाहर कर दिया गया। न्यायालयों को इनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप करना कानूनी तौर पर 
निषिद्ध हो गया। र 

मीसा कैदियों के साथ श्रीमती गांधी का रवैया आपातकाल में ठीक वैसा ही हो गया है । 

सन्‌ 1937 में जर्मन सरकार ने नए नागरिक सेवा नियम बनाए, जिसमें न्यायाधीशों सहित किसी 
भी सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक अविश्वसनीयता के आधार पर सेवा से हटाया जा सकता था। 


जु लाई और आगस्त में हुए संसद्‌ के आपात सत्र में जो कार्यवाही हुई, उसपर सरसरी तौर पर निगाह 
डालने से कोई भी समझ सकता है कि विधि-निर्माण संबंधी जो भी गतिविधियाँ चलीं, उनका मुख्य 
निशाना न्यायालय ही थे। 

राष्ट्रपति ने मौलिक अधिकारों की धारा 14, 19 और 22 की संबद्ध उपधाराओं को पहले ही 
निलंबित कर दिया है। इसमें क्रमशः कानून की दृष्टि में समानता, जीवन एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की 
सुरक्षा और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार के रूप में है। 

जैसे ये पर्याप्त न हों, कई संवैधानिक और कानूनी परिवर्तन किए गए। उनमें से कुछ को परिगणना 
इस प्रकार है-- 


1. न्यायालयों को आपातस्थिति की घोषणा, राष्ट्रपति शासन और अध्यादेशों के बारे में निर्णय देने 
से वर्जित कर दिया गया।: 

2. आंसुका (AM) में संशोधन करके न्यायालयों के प्राकृतिक अथवा सामान्य कानूनों के तहत 
नज़रबंदों को राहत देने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। 

3. चुनाव कानून में संशोधन करके सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति, त्यागपत्र या निलंबन संबंधी 
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तिथियो के बारे में फैसला करने के अधिकार न्यायालयों से छीन लिये गए। 
4. एक संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए इलाहाबाद के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 
5. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव की वैधता के बारे में 
फैसला करने के न्यायालयों के अधिकार समाप्त कर दिए गए | 
6. जनप्रतिनिधित्व कानून और मीसा को नौवीं तालिका में डाल दिया गया और इस तरह न्यायिक 
पुनरीक्षण से उसे परे कर दिया गया। 
7. मीसा का संशोधन इस प्रकार किया गया कि नजरबंद लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना 
आवश्यक न हो। वे जेल में अनिश्चित काल तक बंद रहें और उन्हें तनिक भी पता नहीं हो कि 
उन्हें आखिर बंद क्यों किया गया है। 
कुछ उच्च न्यायालयों का मत था कि कारण न बताने की बात केवल नजरबंद व्यक्ति और सरकार 
के बीच है। न्यायालयों को इनकी गिरफ्तारी के कारण बताने और उसके औचित्य जानने से या गिरफ्तारी 
मनमानी है अथवा नहीं, यह जानने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा न्यायालय ने पत्रकार कुलदीप नायर के 
मामले में कहा और गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। 

इस विश्लेषण को ध्यान में रखकर सरकार ने 17 अक्तूबर को अध्यादेश के जरिए आपातस्थिति 
लगाने के बाद तीसरी बार नजरबंदी कानून में संशोधन किया। इस अध्यादेश में यह कहा गया कि 
नजरबंदी के कारण गोपनीय समझे जाएँगे और न्यायालयों तक के लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे । 


ये सब कानून मिलकर क्या बन जाते हैं? पहली बात तो यह कि ये कार्यपालिका का न्यायपालिका में 
सरकार के घोर विश्वास को प्रकट कर देते हैं। दूसरे, सरकार की ओर से न्यायपालिका के न्यायिक 
पुनरीक्षण की सीमा को बुरी तरह संकुचित कर देना है। यह वह कारण है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 
संविधान की आधारभूत विशेषता बताया था। 

जून 1975 में लागू की गई आपातस्थिति एक अर्थ में बह त्रिशूल है जिसके द्वारा श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने लोकतंत्र के तीनों महत्त्वपूर्ण स्तंभों को एक साथ ध्वस्त करना प्रारंभ किया है। यही उनके पूर्ण 
सत्ता प्राप्त करने के मार्ग में बाधक है। 

विपक्ष के दसियों हजार सक्रिय कार्यकर्ताओं को नज़रबंद करके विपक्ष को दबाने को कोशिश 
की। प्रेस सेंसरशिप लागू कर, कुलदीप नायर और के.आर. मलकानी जैसे आलोचक पत्रकारों को 
गिरफ्तार करके और कम्युनिस्ट देशों को छोड़कर विदेशी पत्रकारों को निकालने के कदम से प्रेस को 
दबाया गया। हाल के संविधान संशोधनों तथा राष्ट्रपति द्वारा धारा 359 के तहत जारी किए गए आदेश 
न्यायपालिका के खिलाफ उठाए गए कदम हैं। 
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का के लोग शायद यह जानकर कुछ लज्जित हों कि अगर श्रीमती गांधी को बीस सूत्री कार्यक्रम 

का गौरव है तो हिटलर को अपने पच्चीस सूत्री कार्यक्रमों पर नाज था और वह उन्हें अपरिवर्तनीय 
कहा करता था। पहले यह व्यक्तिगत मत था, बाद में नाजी पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम बन गया। 

हिटलर के राज्य में भी पच्चीस सूत्री कार्यक्रम के पक्ष प्रतिदिन प्रदर्शित होते थे। भाग लेनेवाले 
सामान्य जन ही नहीं, जीवन के विभिन क्षेत्रों के विचारवान्‌ अगुआ होते थे। सन्‌ 1933 में विख्यात 
वैज्ञानिकों और विद्याविदों सहित बर्लिन विश्वविद्यालय के नौ सौ साठ प्राध्यापकों ने हिटलर के प्रति 
अपनी आस्था एक प्रदर्शन के द्वारा प्रकट की। 

एक वरिष्ठ प्राध्यापक रोपके ने बाद में लिखा कि जर्मन विद्वत्ता के इतिहास को इस वेश्या प्रवृत्ति 
ने लांछित कर दिया। एक अन्य अध्यापक जुलियस एबिंग ने सन्‌ 1945 में लिखा-- 


जर्मन विश्वविद्यालय विफल हो गए। जब सार्वजनिक रूप से अपनी पूरी शक्ति से 
विरोध करने का अवसर था तब भी जर्मन लोकतंत्र के विनाश करने के क्रम को उन्होंने नहीं 
रोका। आतंक की काली रात में स्वतंत्रता और अधिकारों की मशाल को जलाए रखने में ये 
असफल हुए। 


भा भी आतंक को काली रात से गुजर रहा है। अनुशासन की चमक-दमक भरी बातें किसी को 
धोखा नहीं दे सकतीं। आज जो हम देख रहे हैं वह अनुशासन नहीं है। यह कायर सहमति और 
गुलाम जी हुजूरपना है। यह सब श्रीमती गांधी के भय के कारण है, कर्तव्यपरायणता या ईमानदारी के 
कारण नहीं। आज वह आदर नहीं पातीं, आज उनका आतंक है। 
हिटलर ने इससे भी ज्यादा आतंक पैदा किया था और अपने कानूनों के पालन कराने में उसे कहीं 
अधिक कामयाबी मिली थी। उसने एक कानून बनाया था कि बिना संतोषजनक कारण के जो कामगार 
काम पर हाजिर नहीं होगा, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकारी दफ्तर आज आपातस्थिति के 
आतंक को छतरी के नीचे हैं। मनमानी कार्यवाही के खिलाफ सभी सुरक्षात्मक प्रबंधों को निलंबित कर 
दिया गया है। आज कोई यह पता लगाने की स्थिति में नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की 
गई कार्यवाही में से कितनी न्यायोचित है, कितनी गर्हित उद्देश्यों अथवा अफसरों की आपसी खींचतान 
का परिणाम है। 
इसके बावजूद जो कुछ उपलब्धि हुई है, वह मात्र इतनी बताई जाती है कि चपरासी और बाबू 
ठीक टाइम पर दफ्तर पहुँच रहे हैं । एक बार इतालवी तानाशाह ने दावा किया था कि उसके फासीवाद के 
कारण गाडियाँ ठीक समय पर चलनी शुरू हो गई हैं। 
अगर समय को पाबंदी का मूल्य लोकतंत्र है (जबकि जापान और इंग्लैंड का उदाहरण यह बताता 
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है कि ऐसा नहीं है) तो.यह देश लोकतंत्र छोड़ने के बजाय समय की पाबंदी के अभाव को झेलना ज्यादा 
बेहतर समझेगा। 


सके बारे में दो मत नहीं हो सकते कि देश में प्रयासपूर्वक और सोच-समझकर अनुशासन पैदा करने 
की आवश्यकता है। लेकिन क्या यह विडंबना नहीं है, श्रीमती गांधी, जो सर्वोच्च राजनीतिक स्थिति 
पर गंभीर और निर्विवाद्य अनुशासनहीनताओं के कारण ही बनी हुई हैं, वह जयप्रकाश नारायण को, जो 
मनसा-वाचा-कर्मणा गांधीवादी अनुशासन की उच्चतम परंपरा में पले हैं, अनुशासन का डंडा दिखा रही 
हें? 
सच तो यह है कि अनुशासनहीनता और अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का जो वातावरण आज 
सरकारी दफ्तरों व उद्योगों से लेकर सार्वजनिक जीवन के हर पहलू में परिलक्षित हो रहा है उसकी जड़ें 
सीधे श्रीमती गांधी की उस नारेबाजी से निकली हुई हैं जिसे उन्होंने सन्‌ 1969 में शुरू किया था। 


हा रूप से राष्ट्रीय जीवन में यदि किसी संस्था ने चरित्र और अनुशासन निर्माण का सर्वाधिक 
योगदान किया है तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 

अक्षरश: लाखों लोगों ने देशभक्ति, अनुशासन और ईमानदारी की शिक्षा इस संगठन से प्राप्त की 
है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों ? अनुमानतः शायद 
इसलिए कि इसके नेता ने जे.पी. के नेतृत्व और आदर्शवाद की प्रशंसा की और कहा कि संघ के 
स्वयंसेवक उनके आंदोलन में भाग ले सकते हैं। 

अनुशासन पैदा करनेवाले सबसे प्रमुख गैर-सरकारी तंत्र को दबानेवाली सरकार यदि अनुशासन 
की नात करती है तो यह सरकार के अनुचित कृत्य को उजागर कर देती हैं। 


श्रीः गांधी ने श्रमिक संघों और सामूहिक सौदेबाजी के श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जो रुख 
अपनाया है वह भी हिटलर के रवैए से काफी मेल खाता है। 

श्रमिक संघों को अधिक उत्तरदायी बनाने और उनमें उत्पादन-चेतना जगाने के प्रयासों की कोई भी 
प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन आज उत्पादन-चेंतना के नाम पर आपातस्थिति का लाभ उठाते हुए उद्योगों के 
मालिकों को खुली छूट दे दी गई है और कामगारों की सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कुचला जा 
रहा है। 

हिटलर ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके श्रमिक संघों को भंग कर दिया। उनके स्थान पर 
उसने सरकार द्वारा मनोनीत समितियाँ नियुक्त कर दी थीं। नाजी जर्मनी का इतिहासकार शिरर टिप्पणी 


करता है-- 
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जर्मनी में हिटलर से लेकर नीचे तक के प्रवक्ता पूँजीवादी बुर्जुआ ढंग के ढाँचे की 
भर्त्सना करते थे और कामगारों के साथ अपना एका बताते थे। लेकिन आर्थिक विश्लेषण से 
यह स्पष्ट है कि नाजी नीतियों से बुरी तरह लांछित पूँजीपति ही फायदे में रहे, न कि 
कामगार। 


आपातकाल से कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा नंगी हुई। उन्होंने सरकार के सभी श्रमिक विरोधी 
दुष्ट कदमों को कायरतापूर्वक स्वीकार कर लिया। अगर अब भी इसे सिद्ध करने की जरूरत है कि 
कम्युनिस्ट पार्टी कामगारों का भला करने के काम में नहीं लगी है, तो व्यवस्था के प्रति उनके डरपोक 
समर्पण से यह सिद्ध हो जाता है। जब तक नई दिल्ली और मॉस्को संबंध यथावत्‌ रहते हैं तब तक 
कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका कांग्रेस की झंडाबरदारी के अलावा कुछ हो नहीं सकता | 

ऐतिहासिक समानांतर के इस लेख के संदर्भ में नाजी जर्मनी में कम्युनिस्टों की भूमिका के बारे में 
शिरर का कथन उल्लेखनीय है-- 


कम्युनिस्ट मॉस्को के कहने पर पहले सोशल डेमोक्रेट पार्टी, सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन 
व बची हुई मध्य वर्गीय लोकतंत्री संस्थानों को समाप्त करने के मूर्खतापूर्ण विचार से 
प्रतिबद्ध रहे । भ्रमग्रस्त सिद्धांत यह था कि इससे शुरू में नाजी सत्ता को बल मिलेगा, पर यह 
अस्थायी होगा । इससे पूँजीवाद समाप्त हो जाएगा । और उसके बाद कम्युनिस्ट सत्ता हस्तगत 
कर लेंगे। 


त र हम रेडियो और समाचार-पत्रों से जानकारी पाते हैं कि फलाँ-फलाँ जगह अकुशलता या 
भ्रष्टाचार के कारण इतने अधिकारी निलंबित कर दिए गए अथवा अनिवार्य रूप से इन्हें अवकाश 
प्राप्त करा दिया गया। आकाशवाणी से रात-दिन इस तरह की घोषणा जारी है कि आयकर अधिकारियों ने 
फलाँ उद्योगपति या व्यापारी के यहाँ छापा मारा। कोशिश यह धारणा पैदा करने की है कि सरकार 
प्रशासन, उद्योग व व्यापार से भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर देने का व्यापक अभियान चला रही है। 
इन चार महीनों में हमने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं सुना कि फलाँ कांग्रेस मंत्री, सांसद या 
विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार या कर-वंचना या अन्य किसी भी कारण कोई कार्रवाई की गई हो। 
यह आश्चर्यजनक, परंतु महत्त्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रशासन, उद्योग और 
व्यापार-जगत्‌ के भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक भ्रष्टाचार में हैं । संतानम समिति और प्रशासनिक सुधार 
समिति ने इस समस्या पर गहराई में जाकर राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ठोस सुझाव 
दिए थे। जे.पी. आंदोलन का मुख्य निशाना यह भ्रष्टाचार ही था। लेकिन सरकार इस समस्या पर आँख- 
कान बंद करके चादर तानकर सोई है। दलीय साथियों के भ्रष्टाचार ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कभी 
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चिंतित नहीं किया। हिटलर भी इसके बारे में पूरी तरह उदासीन था। शिरर ने व्यंग्य करते हुए लिखा है-- 


हिटलर स्वभाव से ही बहुत असहिष्णु था । लेकिन एक मानवीय स्थिति यानी व्यक्ति 
की नैतिकता के बारे में आश्चर्यजनक रूप से सहिष्णु था। नाजी पार्टी को छोड़कर कोई भी 
दूसरी पार्टी संदिग्ध चरित्र के व्यक्तियों को उतनी बड़ी संख्या में आकृष्ट नहीं कर पाई। 
हिटलर उनकी तब तक कोई चिंता नहीं करता था जब तक वे उसके लिए उपयोगी होते थे। 


एक ही निष्कर्ष इसमें से निकलता है कि नौकरशाही, उद्योग और व्यापार क्षेत्र के खिलाफ जो कड़े 
कदम उठाए गए, उनका उद्देश्य कीचड़ को साफ करना नहीं था। यह तो देश को स्थिति पर दल की 
पकड़ बढ़ाने की राजनीति का एक भाग था। यह अधिनायकवादी योजना का ही एक कार्यक्रम था। | 


आ के प्रारंभिक कुछ हफ्तों में वस्तुओं की कीमतों के घटने की काफी चर्चा चली। कुछ 
समय बाद यह चर्चा दब गई। अब यह कबूल किया जाने लगा कि कीमतें फिर बढ़ रही हैं। 

आँकड़ों की बात अलग है; मगर आम आदमी जानता है कि जहाँ तक आर्थिक दुरवस्था का 
सवाल है, आपातस्थिति ने रत्ती भर भी असर नहीं डाला है। प्रायः सभी विपक्षी दल मानते हैं कि जब तक 
आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन करके गांधीवादी ढाँचे को विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता नही 
अपनाया जाता तब तक आम आदमी की स्थिति सुधर नहीं सकती। केवल पैबंदबाजी से काम नहीं 
चलेगा। 

आपातस्थिति द्वारा खड़ा किया गया सवाल यह नहीं हैं कि देश के लिए कौन सी आर्थिक पद्धति 
अनुकूल पड़ती है। उचित समय पर स्पर्धी राजनीतिक पक्ष इसका विचार कर सकते हैं 

आज की स्थिति में उत्पन्न हुआ प्रश्‍न राजनीतिक स्पर्धा से पृथक्‌ और कहीं व्यापक सवाल है। 
सवाल यह है कि क्या हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार तथा उसे प्रकट करने को 
स्वतंत्रता, अवसरों और कानून की निगाह में समानता के अधिकार को संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को उन 
श्रीमती गांधी पर न्योछावर कर सकते हैं जो अपने को देश के लिए अनिवार्य और अपरिवर्तनीय समझने 
को सनक की मरीज हैं ? 

व्यक्ति की अपरिहार्यता की अवधारणा और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। 


fa" दो वर्षों से श्री जयप्रकाश नारायण और उनके साथी देश को यह चेतावनी देते रहे हैं कि 
भारतीय लोकतंत्र को एक भयानक खतरा है और केवल लोक शक्ति का व्यापक जागरण ही इसे 
बचा सकता है। 

उनके अभियान का यह निहितार्थ था कि यह शासन उस समय किसी भी सीमा तक जा सकता है, 
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जब उसे अपनी सत्ता पर गंभीर खतरा आता हुआ नजर आएगा। 

12 जून को दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं । इलाहाबाद के निर्णय से श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव 
अवैध घोषित हो गया और उन्हें छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसी 
दिन गुजरात की जनता ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली और जे.पी. आंदोलन के समर्थक दलों से बने जनता 
मोर्चे को सत्तारूढ़ कर दिया। 

न्यायालय और जनता के निर्णय ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए गंभीर खतरा 
उत्पन्न कर दिया। राज्य की आंतरिक अशांति, असुरक्षा के षड्यंत्र और खतरे के कारण नहीं, बल्कि इस 
राजनीतिक खतरे के कारण आपातस्थिति लागू की गई। 


जा कांड का उत्तम विश्लेषण करते हुए अपनी पुस्तक 'द फॉल ऑफ रिचर्ड free’ में 
थियोडोर एच. ह्वाइट को यह विचारपूर्ण टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है 


रिचर्ड निक्सन का असली अपराध यह है कि उसने एक विश्वास को तोड़ा, जो 
अमेरिका जोड़े हुए है। इसीलिए उसे सत्ता से विलग किया गया। 

खंडित विश्वास बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह कि अमेरिकी जीवन में कम-से-कम एक 
ऐसा व्यक्ति है जो कानून का रक्षक है। उसे यह विश्वास है कि कानून के सामने सभी 
समान हैं और वह कम-से-कम एक व्यक्ति के द्वारा रक्षित है। भले ही इस विश्वास का 
अन्यत्र सामान्य दैनंदिन व्यवहार में कितना ही खंडन होता हो, लेकिन एक बिंदु पर यानी 
राष्ट्रपति के समक्ष न्याय के मामले में कोई विभ्रम नहीं हो सकता। 


श्रीमती गांधी ने आपातस्थिति का वर्णन एक झटकेदार इलाज (ए शॉक ट्रीटमेंट) के रूप में किया 
है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आपातस्थिति का प्रावधान करते हुए इस उद्देश्य की कल्पना भी नहीं 
की होगी। निश्चय ही झटका तो लगा। उसने उन्हें भी झटका लगाया है जिन्हें जे.पी. के भविष्य- 
विश्लेषण में संदेह था। ज्यादा दुःखद यह है कि इस झटके ने बहुतों को भारत में लोकतंत्र के भविष्य के 
बारे में आशंकित कर दिया है। 
इस विश्वास को पुनस्स्थापित करने के बारे में सोचने-समझनेवाले हर भारतीय को आत्मचिंतन 
करना चाहिए। यह केसे किया जाए, इसके बारे में हर व्यक्ति को अपने-अपने स्तर पर निर्णय करना है। 
लेकिन एक बात हम सबके लिए कर सकने योग्य है कि भय से मुक्त हों, और सत्य को हम जैसा भी 
देखते हैं, प्रकट करें। यह अपने आपमें लोकतंत्र के लिए छोटा योगदान नहीं होगा। 
o 
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प्रतिनिधियों के नाम एक खुला पत्र 


एक बंधक 
दिसंबर, 1975 
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“कानून का स्वयं-प्रेरित परिपालन हमारा प्रथम कर्तव्य है | 
लेकिन जब कानून असत्य को बढ़ावा दे तो उसकी अवज्ञा हमारा 
कर्तव्य बन जाता है ।' 

- -- महात्मा गांधी 

“मैं उन भद्रजनों के मत का नहीं हूँ जो सार्वजनिक शांति 
बनाए रखने के हामी हैं। जहाँ भी दुरुपयोग का बाजार गरम हो, मैं 
वहाँ अशांति पसंद करता हूँ। आधी रात को अग्निशामक वाहनों की 
घंटी आपकी नींद में खलल पैदा करती है; लेकिन यह आपको 
अपने बिस्तर में ही जल मरने से बचाती भी है।' 


-- एडमंड बर्की | 


यमी Ti PUI | an ae 


| 


ज ब 15 अगस्त, 1975 को प्रातः बँगलादेश की सेना के कुछ सिपाही राष्ट्रपति मुजीब के घर में घुसे 
और उनकी व उनके परिवारजनों की निर्मम हत्या की तो स्वयं अपने कथन के अनुसार वे अपने 
वरिष्ठ अधिकारी मेजर दलीम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। 
मेजर को आज्ञा बिलकुल गैर-कानूनी थी। अगर किसी सैनिक ने उन आज्ञाओ को मानने से 
इनकार किया होता तो न केवल वह देशभक्तिपूर्ण कार्य होता बल्कि संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से भी 
अपना कर्तव्यपालन करता। हो सकता है कि इस कारण मेजर के हाथों उसे अपनी जान से हाथ धोना 


, पड़ता। वह भी मुजीब के साथ शहीद हो जाता; पर उसे कोई अपने वरिष्ठ अधिकारी की अवज्ञा का 


अपराधी नहीं बताता। यहाँ तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उसकी शहादत की प्रशंसा की होती। 

लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि श्रीमती गांधी श्री जयप्रकाश नारायण पर जो सबसे गंभीर आरोप 
लगाती हैं, बह यह है कि वे सेना और पुलिस को अपने वरिष्ठ अफसरों की गैर-कानूनी आज्ञा का पालन 
न करने की सलाह देते रहे हैं। 

यह कहना नितांत असत्य है कि जे.पी. सेना और पुलिस को बगावत के लिए भड़काते रहे हैं। 
सारा जोर इसपर ही रहता है कि पुलिस और सेना के लोग अपने आत्मविवेक का इस्तेमाल करें और 
अपने वरिष्ठ के गैर-कानूनी आदेशों का पालन नहीं करें। 

भारत सरकार ने आपातस्थिति के बारे में एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया है। नाम है ‘ आपातस्थिति 
क्यों ?' इसमें पूरा एक अध्याय उक्त आरोप के बारे में है। इसका शीर्षक ' पुलिस, सेना और सरकारी 
कर्मचारियों का भडकाया जाना' ही भ्रमोत्पादक है। लेकिन उन दिनों के समाचार-पत्रों की कतरनें ही इस 
असत्य का पर्दाफाश कर देती हैं । | 

श्वतेपत्र में जिन पत्रों का हवाला दिया गया है, उनमें प्रकाशित ब्योरा इस प्रकार है-- 

1 अगस्त, 1975, पटना : इसका खंडन करते हुए कि उन्होंने (जे.पी. ने) कभी भी सेना को 
बगावत के लिए भड़काया है, जे.पी. ने कहा कि मैंने केवल वरिष्ठों की गैर-कानूनी आज्ञा न मानने की 
सलाह दी थी। रू 

2 अगस्त, 1974, मुजफ्फरनगर : उन्होंने पुलिस के लोगों से अपने वरिष्ठ लोगों की गैर- 
कानूनी आज्ञा न मानने की सलाह दी थी। 

15 दिसंबर, 1974, सीतामढ़ी : केंद्रीय सुरक्षा पुलिस, सीमा रक्षा संगठन के सहित पुलिसवालों 
को कहा कि अपने कर्तव्य से आगे न जाएँ, क्योंकि मूल रूप से वे जनता के नौकर हैं। 
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15 फरवरी, 1975, दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 
कि लोकतंत्री संस्थाएँ कमजोर होती जा रही हैं, इसलिए ऐसे हर कदम को रोकें जो लोकतंत्र को कमजोर 
करती हैं। उन्होंने कर्मचारियों को किसी दल या व्यक्ति का नहीं, संविधान के प्रति वफादार रहने की 
सलाह दी। 

23 फरवरी, 1975, मेरठ : उन्होंने पुलिसवालों से आग्रह किया कि स्वविवेक का इस्तेमाल करें 
और गैर-कानूनी आज्ञाओं को न मानें। 

26 फरवरी, 1975, करनाल : उन्होंने पुलिसवालों से गैर-कानूनी आज्ञा न मानने को कहा। 

27 फरवरी, 1975, ग्वालियर : उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपने वरिष्ठों की गैर-कानूनी 
आज्ञा न मानने और अपने विवेक के अनुसार कार्य करने को कहा। 

28 फरवरी, 1975, आगरा : उन्होंने पुलिसवालों से अपने वरिष्ठों की गैर-कानूनी आज्ञाओं को 
न मानने का और केवल अपने देश के प्रति वफादार रहने की अपील की। 

2 अप्रैल, 1975, कलकत्ता : नवनिर्माण समिति के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय जब 
उनसे उस आह्वान के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने पुलिस और सेना से बगावत की बात कही थी तो 
जे.पी. ने स्पष्टीकरण किया कि पुलिस या सेना को यदि कोई गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण आदेश दिया 
जाता है तो उसकी अवज्ञा करना उनकी क्षमता की सीमा के भीतर होगा। 

कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करने के बाद पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने 
कहा कि जैसे सेना पर देश की सीमाओं की रक्षा, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की जिम्मेदारी है, उसी तरह 
उसपर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी भी है। यदि सत्ताधीश 
संविधान के विरोध में कार्य करें तो ऐसे खतरे के समय यदि सेना उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर 
दे तो वह अपने कर्तव्य का पालन ही कर रही होगी | उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने अब तक इस संबंध 
में कहा है, उसके बारे में Se संविधान विशेषज्ञों ने बताया है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गैर- 
कानूनी या अनैतिक कहा जा सकता हो और जो राजद्रोह हो। 

12 मई, 1975, कोचीन : उन्होंने इसका खंडन किया कि उन्होंने सेना व पुलिस को बगावत की 
प्रेरणा दी है। उन्होंने केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत के संविधान की रक्षा की बात कही है। अगर 

इसका उल्लंघन स्वयं प्रधानमंत्री भी करती हैं तो भी यह इन लोगों का कर्तव्य है। पुलिस को केवल 
अनैतिक और गैर-कानूनी आदेशों को न मानने की सलाह दी गई है। 

18 मई, 1975, बंगलौर : प्रेस सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सशस्त्र 
सैनिकों का मौलिक कर्तव्य यह है कि राष्ट्रपति के नेतृत्व में उस देश में किस पार्टी की सत्ता है, इससे 
निरपेक्ष होकर लोकतंत्र की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि सेना को अवसर के मुताबिक खडा होना चाहिए 
और देश के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उसे सत्तारूढ़ दल की चेरी नहीं बनना चाहिए। 
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सरकार के श्वेतपत्र से लिये गए ये उद्धरण स्वयं में अपने प्रवक्ता हैं । जे.पी. द्वारा इस मुद्दे पर 
पहले दिए गए स्पष्टीकरण को भी आवश्यकता नहीं है । सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को 
संबोधित इन तमाम उक्तियों में जे.पी. की एक ही अडिग तर्क-सरणी रही है। वह यह कि देश के प्रति 
वफादार रहो, संविधान की रक्षा करो, लेकिन देश या संविधान के खिलाफ किसी भी कार्य को करने से 
तब भी इनकार कर दो, जब अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कहा जाए। देशभक्ति या संविधान को किसी 
भी कानूनी कसौटी पर जे.पी. की ये उक्तियाँ अंगुली उठाने लायक नहीं हैं। उन्होंने सरकार को बार-बार 
यह चुनौती दी कि अगर वह इसे कार्रवाई करने लायक समझती है तो वह बेशक देशद्रोह का मुकदमा 
चलाए। पर सरकार जानती थी कि जे.पी. के कथन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए 
सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की हालाँकि जे.पी. एक साल तक यह बोलते रहे | वह चुप रहीं | 

जब पिछले जून माह में सरकार ने कार्रवाई शुरू की तो भी उन्होंने जे.पी. के इन भाषणों के आधार 
पर मुकदमा चलाने का फैसला नहीं किया। इसके विपरीत सरकार ने गैर-कानूनी कानून मीसा के तहत 
उन्हें नज़रबंद कर दिया। महीनों तक उनके साथ संचार तक काट दिया। और अब श्वेतपत्र के रूप में 
उनके खिलाफ आरोप-पत्र प्रकाशित कर दिया है। 

संयोग से इन महीनों में भारत की ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता-संघर्ष के संदर्भ में एक 
पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह डी.पी. मिश्र की आत्मकथा है, नाम है--' लीविंग एन एरा'। श्री मिश्र मध्य 
प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस विभाजन के समय श्रीमती गांधी के मुख्य सलाहकार रहे हैं। 
उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक में महात्मा गांधी को बदनाम करने के ब्रिटिश षड्यंत्र के बारे में ब्योरा दिया 
है। उन घटनाओं का आज की घटनाओं से बड़ा सटीक समानांतर सादृश्य है | 

श्री मिश्र ने लिखा है-- 


“विरोधी के खिलाफ अपप्रचार का तथ्यों पर आधारित होना जरूरी नहीं है। लिनलिथगो 
ने रिचर्ड टोटनहम को कहा कि दुनिया की निगाह में महात्मा गांधी और कांग्रेस को बदनाम 
करो। आदेशित कार्य एक श्वेतपत्र के रूप में सामने आया। शीर्षक था--'उपद्रव के लिए 
कांग्रेस उत्तरदायी | 

“चर्चिल ने पहले ही कह दिया था कि 'गांधीवाद और वे सब बातें, जो गांधीवाद के 
नाम से जानी जाती हैं, को कुचल देना चाहिए।' उनका शिष्य लिनलिथगो महात्मा गांधी को 
एक अच्छी मौत से भी वंचित करना चाहता था। उन्होंने एमिरी को लिखा था कि गांधी 
उपवास करके गौरवान्वित होकर दुनिया से हट जाना चाहता है । गांधी को मृत्यु को शहीदाना 
और गौरवपूर्ण होने से रोकने के लिए उपवास के साथ ही वाइसराय ने टोटनहम श्वतेपत्र के 
प्रकाशन की तारीख भी 10 फरवरी, 1943 ही रखी। 
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लेकिन महात्मा गांधी को अपमानित करने का यह दुष्टतापूर्ण प्रयास बुरी तरह विफल 
हुआ। भारत और भारत के बाहर सब जगह इस प्रयास की भर्त्सना हुई | यहाँ तक कि लंदन 
के एक पत्र 'नेशन' ने भी असंदिग्ध रूप से लिखा--' भारत सरकार ने छिहत्तर पृष्ठ का 
श्वेतपत्र प्रकाशित करके एक आपत्तिजनक कार्य किया है । प्रथम से अंतिम पृष्ठ तक यह श्री 
गांधी के विरुद्ध अभियोग पत्र है। हमारा अनुमान है कि यह प्रोपेगेंडा पेपर अमेरिका की 
निगाह में महात्मा गांधी को गिराने का प्रयास मात्र है। यह आरोप उसपर लगाया गया है जो 
आज विश्व के महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वों में एक है और जो अपने पर लगाए गए आरोपों के 
जवाब देने या बचाव करने की स्थिति में नहीं है। अगर इनमें से महत्त्वपूर्ण आरोप सही हैं तो 
कया भारत सरकार को उनपर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था? इसके बजाय 
उन्हें प्रशासकीय कदम से बंदी बना लिया गया है और उन्हें एकांत में चुप कर दिया गया है ।' 


सन्‌ 1942-43 की उन घटनाओं के बीच एक ही अंतर है कि उस समय भारत में और विदेशों में 
सब ओर इसकी कड़ी भर्त्सना हुई थी और इस समय भारतीय प्रेस कुछ भी कह सकने में अक्षम बना 
दिया गया है। पश्चिमी पत्रों ने, जैसे ' न्यू स्टेट्समैन' ने, इन दिनों की इस कार्रवाई के खिलाफ अपनी 
तरफ से जेहाद छेड़ दिया। 


इः पैंफ्लेट को मुख्य कथा की ओर लौटें। आज यह तमाम लोकतंत्रवादी देशों में स्वीकार किया जाता 
है कि अधिकृत सरकारी अनुमति या पासशुदा कानून भी किसी विषय पर अंतिम शब्द नहीं होते। 

अमेरिको न्यायालयों ने बार-बार यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि कोई नागरिक कार्यपालिका 
के किसी आदेश या यहाँ तक कि कानून को असंवैधानिक मानता है तो उसकी उपेक्षा करने का उसे 
अधिकार है। वह आदेश या कानून वाकई असंवैधानिक है या नहीं, इसपर निर्णय करने का कार्य 
न्यायालय का है। इस हद तक जो अवज्ञा करता है, एक खतरा उठाता है। पर उसको इस खतरे को उठाने 
के अधिकार को कानूनी मान्यता प्राप्त है। _ 

बहुतों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ तक अमेरिकी सैनिक का सवाल है, उसे यह 
अधिकार कानूनी तौर पर औपचारिक रूप से दिया जा चुका है। 

सैनिक न्याय विभाग के आचार नियमों की धारा 90 से 92 तक अमेरिकी सैनिकों को यह 'पूर्ण 
अधिकार देती है। कि वरिष्ठ अफसरों के गैर-कानूनी आदेशों की वह अवज्ञा कर सकता है।' 


तीय विश्वयुद्ध के बाद हुए न्यूरेंबर्ग ट्रायल में अनेक नाजी अफसरों ने यह तर्क दिया कि मानवता के 
खिलाफ अत्याचार करने में, जिसका उनपर आरोप था, उन्होंने तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों की 


आज्ञा का पालन किया। इस तर्क को बचाव का उपयुक्त तर्क नहीं माना गया। 
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न्यूरेंबर्ग के निर्णयों के निर्देशक घोषणा-पत्र को बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भेजा 
| गया। इसने घोषणा-पत्र के नियमों व सिद्धांतों को स्वीकार किया और अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग को उसे 
| फिर से तैयार करने के लिए कहा। 

| आयोग ने सात सूत्री सिद्धांतों के रूप में इसकी पुनर्रचना की । इनमें से एक यह है कि यदि कोई 
| व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कानूनों की दृष्टि में अपराध करता है तो वह उस जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच 
| सकता कि वह अपने देश की सरकार या अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आज्ञा-पालन कर रहा था। यह 
| सिद्धांत आज अंतरराष्ट्रीय कानून का अंग है | 


ये तथ्य उस बात पर जोर देने के लिए लिखे गए हैं कि चाहे बात नगरपालिका कानून की हो या 
अंतरराष्ट्रीय कानून की, एक सैनिक या पुलिस के सिपाही का कर्तव्य कानूनी आज्ञाओं के पालन 
| तक ही सीमित है । 
| जे.पी. के कथनों को इस तरह वर्णित व प्रचारित करना कि जैसे यह देशद्रोह या अराजकता 
| भड्कानेवाले हों, जान-बूझकर उन्हें बदनाम करने का अभियान है और उससे भी ज्यादा लांछनीय, 
जितना ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को बदनाम करने का प्रयास था। 
यह बहस अब तक जे.पी. की पुलिस व सेना के बारे में की गई टिप्मणियों के औचित्य के बारे में 
| सीमित रही और यह प्रतिपादित किया गया है कि कैसे ये पूरी तरह कानूनी सीमा में थी । पुलिस व सेना 
से इस तरह की अपील करना जे.पी. का कानूनी हक था। लेकिन गांधीवादी नैतिकता में पले जे.पी. 
किसी कानून की अवज्ञा की अपील नैतिक कर्तव्य के आधार पर भी कर सकते हैं । गांधीजी ने स्वविवेक 
की आवाज को सर्वोच्च कानून की संज्ञा दी थी। अलबत्ता ऐसी स्थिति में वे अवज्ञा के कारण कानूनी दंड 
को सहर्ष स्वीकार करते | 
| अमेरिकी राजनेता थोरो ने, जिनका गांधीजी के चिंतन पर गहरा असर था, एक बार एक नगर-कर 
देने से इनकार कर दिया। कारण यह था कि वह उन उद्देश्यों से सहमत नहीं था, जिनके लिए यह कर 
लगाया जा रहा था। इसके लिए उन्हें एक रात जेल में काटनी पड़ी। इस अल्पावधि को जेलयात्रा का 
परिणाम थोरो का वह प्रसिद्ध लेख था जिसमें उन्होंने नागरिक अवज्ञा का औचित्य प्रतिपादित किया था। 
उन्होंने लिखा-- 
उस सरकार के तहत, जो किसी को अन्यायपूर्वक कैद करती है, न्यायपूर्ण व्यक्ति के 
रहने की सही जगह जेल है। 
गांधीजी के मस्तिष्क में नागरिक अवज्ञा के थोरो का विचार सुव्यवस्थित होकर सत्याग्रह का 
विज्ञान बन गया। गांधीजी ने डेनियल और सुकरात, प्रह्लद और मीराबाई को सच्चा सत्याग्रही कहा था। 
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उन्होंने अपने विवेक का दमन व्यवस्था की इच्छा तले नहीं होने दिया और स्वेच्छा से न झुकने का दंड 
स्वीकार किया था | 

व्यक्तिगत और सामूहिक--दोनों तरह की नागरिक अवज्ञा की वकालत करते हुए भी गांधीजी 
अराजकतावादी नहीं थे । उन्होंने एक बार कहा था कि सत्याग्रही सरकार के मित्र होते हैं और इसलिए वह 
लोकोपचारक होते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि डेनियल और सुकरात आदर्श सत्याग्रही थे । प्रह्लाद 
आदर्श पुत्र और मीराबाई आदर्श पत्नी थी । 

महात्मा गांधी ने “यंग इंडिया' में लिखा है कि मैं यह मानता हूँ कि स्वयं-प्रेरणा से कानून का 
पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन ऐसा कर्तव्य करते समय मैंने यह भी देखा है कि जब कानून 
असत्य को बढ़ावा देता है तो उसकी अवज्ञा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक 
अवज्ञा संवैधानिक आंदोलन का शुद्धतम स्वरूप है। 


हयः दवारा प्रकाशित श्वेतपत्र में उस देशव्यापी नागरिक अवज्ञा आंदोलन के बारे में काफी कोहराम 
मचाया गया है, जिसका प्रस्ताव राष्ट्रीय समायोजन समिति में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नाडीज ने 
रखा था। कमेटी को अभी इसपर फैसला करना बाकी था। इंदिरा गांधी और उनकी आपातस्थिति को 
धन्यवाद कि उस समय विचाराधीन राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह अब वास्तविक बन गया है। इसे लिखते समय 
तक सत्याग्रह अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा है। जो लोग जून 1975 में लादी गई आपातस्थिति को 
निंदनीय और असत्य को बढ़ावा देनेवाली मानते हैं और जो इसकी अवज्ञा करना अपना कर्तव्य समझते 
हैं, ऐसे पैंतीस हजार से भी ज्यादा लोगों ने सत्याग्रह करके अपनी गिरफ्तारी दी है। इससे पहले, ब्रिटिश 
शासन के दौरान भी पहले पखवाड़े में ही इतनी बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी नहीं दी थी। 
सत्याग्रह के समाचार छापने या प्रसारित होने की पूर्ण वर्जना है। सत्याग्रह के पहले के पाँच महीनों 
में विरोध के स्वर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में सत्याग्रहियों की इतनी बड़ी संख्या 
वह बताती है कि आपातकाल के विरुद्ध जनता में कितना रोष है। आपातस्थिति बहुत लोकप्रिय है, इस 
भ्रांत धारणा का पूरी तरह खंडन हो गया। 
दिसंबर 1975 के अंत में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपना अधिवेशन चंडीगढ़ में करने जा रही है। एक 
समाचार छपा है कि इसपर पचास लाख रुपए खर्च होंगे। संपदा का यह भव्य और चमक-दमकपूर्ण 
प्रदर्शन पिछले महीने के कुरूप पापों से लोगों का ध्यान हराने के लिए है। 
वास्तव में ये अपराध इतिहास के लिए अक्षम्य हैं। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। संसद्‌ को 
लकवाग्रस्त कर दिया गया है। प्रेस को कुचल दिया गया है। 
उदारता और स्वतंत्रता हमारी राजनीति के गौरवपूर्ण मूल्य थे, आज सत्ता-व्यवस्था के लिए ये 
अभिशाप बन गए हैं। 
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जब मुसोलिनी इटली का तानाशाह बना तो अपनी प्रथम घोषणाओं में से एक में उसने स्वतंत्रता 
का बडे अपमानजनक लहजे में उल्लेख किया और कहा कि मनुष्य स्वतंत्रता से थक गया है। उसे यह 
अनावश्यक रूप से ज्यादा मिल गई है। उसने आगे जोड़ा कि इस नए इतिहास के आगमन से दूसरे 
महत्त्वपूर्ण और प्रेरक शब्द सामने आए हैं। वे हैं--व्यवस्था और अनुशासन। 

आजकल जो आपातस्थिति के कारण नए इतिहास के आगमन के बारे में भक्ति-भाषण चल रहे 
हैं, उनमें कुछ भी नया नहीं है। यह सब मुसोलिनी पहले कह चुका È । रूपांतरण करके उसी की उक्तियाँ 
दोहराई जा रही हैं । व्यवस्था और अनुशासन के नाम पर स्वतंत्रता को जूतों तले कुचल दिया गया है और 
मनमाने नियम तथा अधिनायकवाद का झंडा बुलंद È 

लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों, संसद्‌ की श्रेष्ठता, प्रेस स्वतंत्रता, कानूनी राज्य, न्यायपालिका 
की स्वतंत्रता व निष्पक्षता और नागरिक स्वतंत्रताओं को भारी आघात लगा है। उत्पीड़न और बलिदान की 
दृष्टि से मूल्य कहीं ज्यादा चुकाना पड़ा है। संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। इसके बारे 
में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 


किन आज देशभक्तों को असीम यातनाएँ भुगतनी पड़ रही हैं और श्री जयप्रकाश नारायण के 
स्वास्थ्य को सत्ता द्वारा अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आज जे.पी. भारत कौ 
लोकतांत्रिक चेतना के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वह करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन और आशा के केंद्र हैं । 
पाँच महीने पहले जब वह जेल में डाले गए थे, अपनी उप्र के लिहाज से कहीं अधिक स्वस्थ और 
जानदार थे। आज जब वह जेल से निकाले गए, तथ्यतः मृत्यु-शय्या पर हैं। 
लाखों लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर जे.पी. को देश की सेवा एवं नेतृत्व के लिए लंबी 
उम्र और बेहतर स्वास्थ्य दे अगर आज को यंत्रणाओं के बावजूद वह जिंदा बचते हैं तो केवल ईश्वर को 
अनुकंपा और अपनी आत्मशक्ति के कारण। लेकिन अगर वह बचे तो निश्चय ही भारत सरकार को 
तमाम कुचेष्टाओं के बावजूद बचेंगे। 
जो कोई भी जेल-जीवन का अनुभवी है, जानता है कि कैदी के लिए सबसे क्रूर दंड उसे अकेला 
छोड़ देना S| जब 25-26 जून की रात को जे.पी. गिरफ्तार किए गए थे तो उन्होंने निवेदन किया था कि 


उनके सचिव या किसी अन्य साथी को उनके साथ रखा जाए। ब्रिटिश सरकार गांधीजी के साथ कस्तूरबा 


गांधी, महादेव देसाई अथवा उनके किसी सहयोगी-जैसे सुशील नायर--को हमेशा साथ रखती थी। 
लेकिन जे.पी. के निवेदन को अनसुना कर दिया गया | इन पाँच महीनों के लिए उन्हें एक छोटे से कमरे में * 
बाकी की दुनिया से काटकर रखा गया। सबसे घटिया बात यह है कि देश को उनके बिगड्ते स्वास्थ्य के 
बारे में अंधकार में रखा गया। अब यह मालूम हुआ है कि जुलाई से ही उनका स्वास्थ्य बिगड्ता चला जा 
रहा था। लेकिन बार-बार सरकारी बयान आ रहे थे कि सभी नजरबंद नेता स्वस्थ हैं और उनकी देखभाल 
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अच्छी तरह से की जा रही है । 

गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने 6 नवंबर को गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति 
में कहा कि सभी नजरबंद नेताओं का स्वास्थ्य ठीक है | i 

जिस तरह जे.पी. को छोड़ा गया, वह प्रकट करता है कि सरकार का रवैया जे.पी. के बारे वैसा ही 
है जैसा महात्मा गांधी के बारे में लिनलिथगो का था। जैसा कि डी.पी. मिश्र ने लिखा है कि लिनलिथगो 
की मूल चिंता यह थी कि महात्मा गांधी को गौरवपूर्ण मृत्यु का वरण न करने दे। ठीक बैसा ही भारत 
सरकार का रवैया जे.पी. को छोड़ने के बारे में रहा है । 

जे.पी. के भाई आर. प्रसाद उनसे 7 नवंबर को मिले और उन्हें जे.पी. का स्वास्थ्य काफी चिंताजनक 
लगा । बिना जे.पी. की सहमति और जानकारी के आर. प्रसाद ने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा | 
इसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में अपने निष्कर्ष लिखे । 9 नवंबर को लिखे गए पत्र में आर. प्रसाद ने लिखा-- 


मुझे इस बात की गहरी आशंका है कि अगर उनकी स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही 
तो वह एक-दो महीने से ज्यादा जीवित नहीं बचेंगे। इससे हम लोगों में गहरी चिंता व्याप्त 
है। मैंने जे.पी. से अपनी चिंता की चर्चा नहीं की। न ही यह बताया है कि मैं आपको इस 
बारे में लिखूँगा। लेकिन मुझे आपको इस बारे में अवश्य अवगत कराना चाहिए, ताकि आप 
इसपर अपना आकलन कर सकें। यह एक महान्‌ व्यक्तिगत त्रासदी तो होगी ही, इसके 
अलावा हमारे परिवार के लिए भारी क्षति भी होगी, अलावा इसके इसपर आप निर्णय करें 
कि क्‍या यह सरकार के हित में होगा कि जे.पी. की मृत्यु जेल में हो? 


जयप्रकाश 12 नवंबर को रिहा कर दिए गए। प्रसाद के पत्र और जे.पी. की रिहाई के बीच जो 
कारण हैं, वे स्पष्ट हैं। जे.पी. इसलिए रिहा नहीं किए गए कि उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई वास्तविक 
चिंता थी। वह इसलिए छोड़े गए, क्योंकि जेल में उनका देहावसान होना सरकार के हित में नहीं होता। 
चाहे कोई भी प्रेरणा रही हो, लेकिन जे.पी. की रिहाई एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था। लेकिन यह दुःखद है 
कि अशालीन और दुष्टतापूर्ण ढंग से उनकी रिहाई का समाचार दिया गया। 

एक गूढ़ सा समाचार पी.टी.आई. ने दिया कि जे.पी. पैरोल पर रिहा कर दिए गए हैं। उनके 
स्वास्थ्य के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। अलबत्ता हलकी सी ध्वनि इस बात की थी कि जैसे 
उन्होंने किसी शर्त पर अपने को रिहा करवाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्हें पैरोल पर रिहा होने 
की बात बताई गई तो वे चकित हो गए और क्रोध में पूछा कि पैरोल किसने माँगा था? लेकिन रिहाई बिना 
शर्त थी। इसमें सिर्फ यह कहा गया था कि उन्हें तीस दिन बाद अपने को पुलिस के समक्ष पेश करना 
होगा। बाद में जैसे-जैसे जे.पी. की हालत बिगड़ती गई, तारीख बढ़ती गई और कुछ समय बाद नजरबंदी 
आदेश रदूद कर दिया गया। प्रेस को दी गई पैरोल की खबर जले पर नमक छिड़कने के समान थी। 
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यः भी अजीब संयोग है कि देश भर के कांग्रेस जन इस महीने चंडीगढ़ में ही एकत्र हो रहे होंगे, जहाँ 
| जे.पी. पाँच महीने तक कारावास में रखे गए। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि प्रस्ताव समिति 
| र द्वारा लिखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन एकत्र कांग्रेस जनों का भारी बहुमत कर्तव्य से पालन करेगा | श्रीमती 
गांधी की प्रशस्ति गाई जाएगी । आपातस्थिति का यश-कीर्तन होगा और दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों और 
वामपंथी दुस्साहसियों के खिलाफ ईश्वर से शाप की अभियाचना की जाएगी। 

लखनऊ में चालीस वर्ष पहले अप्रैल 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की 
अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अप्रासंगिक नहीं होगा, यदि चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों को यह 
याद दिलाई जाए कि उसमें अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कहा था-- 


साथियो, मनोविज्ञान में दिलचस्पी रखने के कारण मैं यह देखता रहा हूँ कि नैतिक व 
बौद्धिक हास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है और मैंने पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अनुभव 
किया है कि कैसे एकतंत्री शासन भ्रष्ट, विकृत और अभद्र बनाता है। 

एक बात मैं अवश्य HEM, क्योंकि वह मेरे लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान्‌ 

| चीज है-भारत में नागरिक स्वतंत्रता का हनन । 
i जिस सरकार को दंड संहिता के संशोधनों पर और ऐसे अन्य कानूनों पर निर्भर रहना 
पड़ता है, जो प्रेस और साहित्य का दमन करती है, जो सैकड़ों संगठनों पर प्रतिबंध लगाती 
है, जो लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद रखती है और ऐसे अनेक कृत्य करती है, 
जो आज भारत में हो रहे हैं, उसे बने रहने का तनिक भी न्यायोचित अधिकार नहीं है। 

मैं इन स्थितियों से कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और फिर भी आज अपने 
बहुत से देशवासियों को इसके बारे में उदासीन देखता हूँ। कुछ तो उनका समर्थन तक करते 


हैं, कुछ कगार पर बैठने की ललित कला में माहिर हो गए हैं और जब महत्त्वपूर्ण सवालों 
पर बहस होती है तो वे तटस्थ भाव धारणा कर लेते हैं। 
i x संगठनों a en CAA SE 
डं नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन, प्रेस के दमन, संगठनों पर पाबंदी, बिना मुकदमा चलाए लोगो क॑ 
A X में x टर ` न्यायोचित 
i जेल में डालने के आधार पर नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के लिए कायम रहने का रत्ती भर न्यायोचित 


अधिकार नहीं माना था। सन्‌ 1936 में ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया वह सब आज की सरकार द्वारा 


किए गए कार्यों की तुलना में बहुत कम थे। 
नेहरू ने नैतिक और बौद्धिक हास और एकतंत्रवादी सत्ता के विकृतीकरण पर निराशा व्यक्त को 
थी । उन्होंने इसपर दुःख व्यक्त किया था कि जब सबकुछ हो रहा था तब लोग कगार पर तटस्थ बैठकों 


की ललित कला की महारत हासिल कर रहे थे। 
अगर आज वह होते तो इन कांग्रेस जनों को देखकर क्या सोचते, जब अधिसंख्य कांग्रेस जन 
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अपनी अप्रसन्नता निजी बातचीत में प्रकट करते हैं, किंतु प्रकटत: एक-दूसरे से बढकर ढोंगी समर्थन में 
प्रशस्ति करते हैं। 

ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ था। उन्होंने भी विरोध किया जो 
कांग्रेस से मतभेद रखते थे। टैगोर सरीखे साहित्यकार ने अपनी उपाधि वापस कर दी। अणे और मुखर्जी 


सरीखे लोगों ने वाइसराय की परिषद्‌ से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन आज के कांग्रेस जन जयप्रकाश सरीखे 
व्यक्ति के स्वास्थ्य जैसे प्रश्‍न पर चुप्पी साधे बैठे हैं। 


g छह महीनों के पाप केवल श्रीमती इंदिरा गांधी के पाप नहीं हैं। यह उन सब कांग्रेसियों का 
सामूहिक अपराध है, जिन्होंने श्रीमती गांधी की नीतियों का सक्रिय समर्थन किया और साथ ही उनका 
भी जिन्होंने इस स्थिति में मौन सहमति प्रदान की द्रौपदी के चीर-हरण के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म भी 
उतने ही जिम्मेदार थे जितने दुर्योधन या दुःशासन थे। 

नेहरू के लिए सन्‌ 1936 की तानाशाही असह्य थी। उन्होंने कहा कि वे इस स्थिति से समझौता 
नहीं कर सकते। कम-से-कम उन्होंने अपने सही विचारों को प्रकट तो किया। सन्‌ 1975 में तो यह भी 
संभव नहीं था। कया कोई भी विवेकवान्‌ कांग्रेसी इस स्थिति से समझौता कर सकता है? 

आज देश कम-से-कम पाँच साहसी लोगों को जानता है। उन्हें अपने मत के लिए उत्पीड़न 
झेलना पड़ा। रामधन और चंद्रशेखर को जेल के सीखचों में बंद कर दिया गया। लक्ष्मीकांतम्मा, कृष्णकांत 
और मोहन धारिया को धक्का देकर दल से निकाल दिया गया। लेकिन वे अपने मत पर Se रहे और 
आज उनका आचरण अन्य कांग्रेसियों के लिए अनुकरणीय है। 

यह कांग्रेस जनों के विवेक के नाम अपील है। यह थोड़ा रुककर विचार करने का आग्रह है। वे 
कांग्रेस और विरोध पक्ष की भाषा में न सोचें। आज यह मुद्दा नहीं है। सवाल लोकतंत्र के भविष्य का है। 
सवाल नागरिक स्वतंत्रता का है। सवाल प्रेस-स्वातंत््य का है। 

अगर चंडीगढ़ में एक भी आवाज इन सवालों पर साहस से उठी, अगर एक प्रतिनिधि भी जे.पी. 
के स्वास्थ्य-चिकित्सा के बारे में हुए क्रूर व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाता है तो वह एक आवाज बहुत 
ऊँची होगी और सबको सुनाई देगी। वह ढोंगी समर्थकों, चापलूसों और वाहवाही करनेवालों की भीड़ की 
आवाज से ऊँची होगी। 

टैगोर का गीत ' एकला चलो' गांधीजी को पसंद का गीत था-- 


अगर वे आपको आवाज नहीं सुनते तो 
अकेले चलो, अकेले चलो। 
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पंपत्ति का नहीं, 
लोकतंत्र का सवाल 


एक बंधक 
फरवरी, 1976 
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“हमें देश की न्यायपालिका का, सर्वोत्तम न्यायालय और 
उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। सुधी जन होने के कारण 
उनका यह कर्तव्य है कि कहीं उत्तेजना के क्षणो में जनप्रतिनिधि 
कोई गलती न कर बैठे। न्यायालयों के असंपृक्त वातावरण में बैठे 
हुए उन्हें देखना चाहिए कि कोई भी काम संविधान-विरोधी न 
हो. "यह आवश्यक है कि न्यायाधीश सर्वोच्च निष्ठा का व्यक्ति हो, 
यदि आवश्यकता हो तो यह कार्यपालिका, या जो भी उसके मार्ग में 
आए, उनके विरुद्ध खड़ा हो सके।' 

; -- जवाहरलाल नेहरू 
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अ पने चंडीगढ़ सम्मेलन में कांग्रेस ने संविधान पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। 

किसी भी प्रतिपक्षी दल को कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई विभिन्न 
दलों के सन्‌ 1971 के चुनाव घोषणा-पत्र पर नजर डाले तो पाएगा कि कुछ विपक्षी दलों ने संवैधानिक 
सुधार की बात कही थी; सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने नहीं। समाजवादी दल ने नई संविधान सभा गठिन करने 
की माँग की थी। जनसंघ ने संविधान पर पुनर्विचार करने के लिए आयोग गठित करने की बात कही थी। 

हमारा यह आरोप रहा है कि सत्तारूढ़ दल संवैधानिक सुधार के बारे में कभी निष्ठावान्‌ नहीं रहा। 
जब इसके प्रवक्ता संवैधानिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वे दो गर्हित इरादों से प्रेरित होते हैं--एक 
नकारात्मक और दूसरा विधायक | 

नकारात्मक लक्ष्य यह होता है कि आर्थिक मोर्चे पर विफलता के लिए संविधान को अड्चन बताते 
हुए बहानेबाजी कर दी जाए। और दूसरा गर्हित उद्देश्य यह है कि संविधान संशोधन की चर्चा के माहौल 
में लोकतंत्र समाप्त करनेवाले और अधिनायकवादी राज्य बनाने के लिए संशोधनों की भूमिका बनाई 
जाए। i 

वर्षों तक गोलकनाथ केस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आर्थिक प्रगति का गतिरोध बताया 
जाता रहा । इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद्‌ को मौलिक अधिकारों में कटौती करने 
या उन्हें समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है | 

हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी है। न्यायालय के निर्णय से लगे 
संविधान संशोधन पर प्रतिबंध के कारण संपत्ति का अधिकार भी रक्षित हो गया। इसपर सरकार इस 
निर्णय पर आलोचना-प्रहार करने लगी | कहा गया कि तमाम प्रगतिशील नीतियाँ इस निर्णय के कारण ठप 
पड़ गई हैं। तब संविधान का 24वाँ संशोधन हुआ और इससे गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय से उत्पन्न 
स्थिति को पलटा गया। इस संशोधन से संसद्‌ को संविधान के किसी भी प्रावधान, जिसमें मौलिक 
अधिकार भी सम्मिलित हैं, में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसके बारे में हुई बहस के दौरान 
कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में रखकर एक प्रारंभिक 
गलती की गई। लेकिन उन्होंने संसद्‌ द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के व्यापक 
अधिकारों को लेने के प्रति आपत्ति की। उन्होंने सुझाव दिया कि संसद्‌ संपत्ति के अधिकार संबंधी धारा 
31 में कटौती करने या उसे समाप्त करने का अधिकार ले ले, लेकिन विचार-स्वातंत्र्य, धर्म मानने की 
स्वतंत्रता आदि से संबंधित मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय रहने दे। 
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इस संशोधन के औचित्य को न्यायालय में चुनौती दी गई | केस चला और यह केशवानंद भारती 
केस भारतीय संविधान के इतिहास में मील का पत्थर बन गया | 

न्यायालय ने “यहाँ तक, पर इसके आगे नहीं' वाली लक्ष्मण-रेखा खींची। इसमें कहा कि संसद्‌ 
को संविधान को आधारभूत विशेषताओं को समाप्त या कमजोर करने का कोई अधिकार नहीं है । 

केशवानंद भारती के मुकदमे का फैसला सन्‌ 1973 में आया था। अगर सरकार की यह आस्था 
होती कि संपत्ति का अधिकार ही प्रगति में बाधा है तो बिना किसी शोर-शराबे के इसे समाप्त कर सकती 
थी। सर्वोच्च न्यायिक सत्ता ने इसके लिए हरी झंडी दे दी थी। 

लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। विगत तीन वर्षों में यदि किया गया तो इतना कि 
केशवानंद भारती संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की लगातार आलोचना की गई। यह आभास पैदा 
किया गया कि जो आर्थिक क्रांति श्रीमती इंदिरा गांधी लाने वाली थीं और आम जनता का भला करने 
वाली थीं, वह इस नई अड़चन से रुक गई है। 


q तुर प्रचार-रसायन से जनमानस में गोलकनाथ व केशवानंद भारती के मुकदमों के निर्णय और संपत्ति 
के अधिकार को जोड़ दिया गया। और अब यह गलतफहमी पैदा किए रहने की कोशिश है कि 

केशवानंद भारती संबंधी निर्णय की खिलाफत भी संपत्ति अधिकार के खिलाफ लड़ी जानेवाली लड़ाई है। 

लेकिन सच यह है कि नवीन संदर्भों में यह मुद्दा नितांत असंगत है। गोलकनाथ निर्णय के 
मुताबिक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान की धारा 31 में दर्ज है। उसे समाप्त 
किया ही नहीं जा सकता। उसको संकुचित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती संबंधी 
निर्णय ने इस संबंध में स्थिति बदल दी है और 73 के बाद अब यदि संसद्‌ चाहती तो इसे पूरी तरह 
समाप्त कर सकती थी। 

केशवानंद भारती के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीठ के न्यायाधीशों ने सरकारी वकीलों से पूछा 
कि संसद्‌ के असीम संशोधन अधिकारों से उनका क्या तात्पर्य है सरकारी वकीलों ने काफी स्पष्टता से 
जवाब दिया। इन उत्तरों को एकत्रित करके न्यायमूर्ति हेगडे और न्यायमूर्ति मुखर्जी ने संयुक्त निर्णय में 
लिखा है। 

केंद्र और राज्यों के मुताबिक इन अधिकारों में निम्न अधिकार भी सम्मिलित हैं-- 

1. देश की सार्वभौमिकता समाप्त करना और इसे किसी देश का पुच्छल बना देना। 

2. लोकतांत्रिक सरकार के बदले राजतंत्रीय सत्ता या अधिनायकवादी सत्ता स्थापित करना। 

3. इस देश की अखंडता तोड़कर इसके विभिन्‍न स्वतंत्र देश बना देना। 

4. राज का धर्मनिरपेक्ष चरित्र समाप्त करके इसके बदले मजहबी शासन तंत्र स्थापित करना। 

5. नागरिकों और अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए विभिन्न अधिकारों को समाप्त करना। 
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| 6. कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लोक-निर्णय को समाप्त कर डालना | 

| 7. संसद्‌ के दोनों सदनों को अबधि अनिश्‍चित काल तक के लिए बढ़ा सकना। 

| 8. संविधान में ऐसा संशोधन कर दिया जाना कि इसके संशोधन के अधिकार ही समाप्त कर दिए 
j जाएँ। 

| सर्वोच्च न्यायालय ने सही तौर पर इन अवधारणाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह 
तो सरकार को यदि वह संसद्‌ में आवश्यक बहुमत प्राप्त कर ले तो संविधान समाप्त करने का अधिकार 
देना था। न्यायमूर्ति हेगडे और मुखर्जी ने कहा-- 


। एक स्तर पर केंद्र व राज्यों के वकील ने किफायती लहजे में कहा कि धारा 368 के 
तहत प्रदान की गई शक्ति से सारा संविधान नहीं समाप्त किया जा सकता। लेकिन हममें से 
| कुछ के-सवालों के जवाब में उन्होंने अपनी स्थिति बदली और कहा कि समाप्त करने से 
| उनका आशय पूरे संविधान को एक साथ बदलने से था। तब उनसे पूछा गया कि धारा 368 
| के तहत पूरा संविधान एक साथ नहीं बदलने के कथन से उनका आशय क्या हैं। उन्होंने 
कहा कि संविधान संशोधन के दौर में कम-से-कम एक थारा को कायम रखना अनिवार्य है, 
हालाँकि बाकी की सब धाराओं या संविधान के भाग, जिसमें प्रस्तावना भी सम्मिलित है, को 
T हटाया या संशोधित किया जा सकता है और उसकी एवज में दूसरी धाराएँ डाली जा सकती 
हैं। उनके कहने का आशय यह था कि जब तक संविधान को संज्ञा कायम है तब तक 
संविधान का हर भाग या धारा बदली जा सकती है। 


इस पहलू पर न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने पीठ के फैसले में निर्णायक भूमिका अदा की, ने बहुत ही 

तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की-- 
“धारा 368 (संशोधन करने से संबंधित धारा) का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता 
है कि यह संविधान की मरण कामना है या (संविधान को) कानूनी हाराकीरी की अनुमति 


प्रदान करनेवाली धारा भी इसे नहीं माना जा सकता Bil 


भारत सरकार इस फैसले से कभी प्रसन्न नहीं रही। लेकिन बाद में तो इसके बारे में बिलकुल 
निराशोन्मत्त ही हो गई | 

इस फैसले से सरकार की नाराजगी को अधिकृत रूप से यों समझा जा सकता है कि सर्वोच्च 
न्यायालय के .मुख्य न्यायाधीश श्री ए.एन. रे ने घोषणा को कि भारत के महान्यायवादी के निवेदन के 
अनुसार उन्होंने केशवानंद भारती के मामले के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पूर्ण पीठ गठित करने 


का फैसला किया है। 
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इस घोषणा से सभी आश्‍चर्यचकित हुए। बार के सदस्यों को यह काफी बेतुका लगा कि पुनर्विचार 
न्यायपीठ सिर्फ सरकार की इच्छा के आधार पर बनाई जा रही है । 

लेकिन यदि पीठ का गठन आश्चर्यजनक था तो दो दिन की सुनवाई के बाद उस पीठ को भंग कर 
देना और भी अधिक आश्चर्यजनक था। यह केशवानंद भारती केस में वादी के वकील रहे श्री नानी 
पालकीवाला की व्यक्तिगत जीत थी । सुनवाई के प्रारंभ में उन्होंने प्राथमिक आपत्तियाँ उठाई और कहा कि 
पुनर्विचार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह स्थापित परंपराओं के खिलाफ है। आपत्तियाँ बहुत पैने ढंग 
से रखी गईं और उसका निशाना अचूक रहा। 

उसके कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री उमाशंकर दीक्षित (जो उसके 
बाद राज्यपाल बना दिए गए) ने कहा कि 'यदि संविधान संशोधन के संसदीय अधिकारों पर वर्तमान 
सीमाएँ नहीं हटाई जातीं तो नए संविधान के गठन के लिए संविधान सभा के गठन की जरूरत पडेगी ।' 
यह वक्तव्य से ज्यादा धमकी प्रतीत होती थी | 


यह भली प्रकार समझ लिया जाना चाहिए कि भारत सरकार केशवानंद भारती के फैसले से 
इसलिए नाराज नहीं है कि यह संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है (यह संपत्ति के अधिकारों की रक्षा 
नहीं करता), बल्कि इसलिए नाराज है कि यह लोकतंत्र की रक्षा करता है (यह वास्तव में लोकतंत्र की 
रक्षा करता है) | 

केशवानंद भारती फैसले के खिलाफ चलनेवाला अभियान आर्थिक असमानता के मुद्दे पर नहीं 
है, यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के खिलाफ है। मौजूदा शोर-शराबा पिछड़े जनों के हितों के लिए नहीं 
है, बल्कि संपन्न जनों की हितचिंता इसमें प्रकट है। 

प्रसिद्ध अमेरिकी आलोचक जेम्स रसेल लावेन ने लोकतंत्र कें बारे में बहुत सटीक ढंग से कहा 
है-- , 

लोकतंत्र की यह आदत है कि बहुत ही असुविधाजनक मौकों पर वह सत्ता माँगा 
करता है जो है, जबकि इच्छा किसी अन्य सत्ताधिकार प्राप्त करने की होती है। 


श्री इंदिरा गांधी के लिए सबसे असुविधाजनक समय 12 जून, 1975 को आया। 

इससे जे.पी. और उनके आंदोलन में भाग लेनेवाले दल यह माँग करते रहे कि श्रीमती गांधी की 
सरकार सत्ता की वैधता खोती जा रही है। 

12 जून के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और गुजरात विधानसभा चुनाव के लोक-निर्णय 
ने प्रधानमंत्री के सामने बहुत ही असुविधाजनक सवाल खड़ा किया-इंदिरा गांधी, en अब तुम्हे 
त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए ? 
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अगले एक पखवाड़े में यही प्रश्न देश के सैकड़ों पत्रों के संपादकीय टिप्पणियों में चर्चित रहा। 
यहाँ तक कि कांग्रेस-समर्थक पत्रों, जिन्होंने इलाहाबाद निर्णय को कड़वा बतलाया था, वे भी यह सलाह 
दे रहे थे कि जब तक यह फैसला कायम है, श्रीमती गांधी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। 

श्रीमती गांधी ने त्यागपत्र देने से इनकार किया। उलटे 25 जून को उन्होंने लोकतंत्र को ही त्याग 
देने का अभियान प्रारंभ कर दिया। 


tc ने जर्मनी में विमियर संविधान के आपातस्थिति के प्रावधान का इस्तेमाल तानाशाही लादने के 
लिए किया । श्रीमती गांधी ने वही रास्ता और रणनीति चुनी। 

विमियर संविधान के आपातस्थिति प्रावधान और भारतीय संविधान के आपातस्थिति प्रावधान 
समान हैं। संविधान सभा में समाजवादी नेता श्री एच.वी. कामथ ने इस चिंताजनक समानता की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन दोनों में एक महत्त्वपूर्ण असमानता भी है। वह यह कि भारत के संविधान 
में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है, जब कि विमियर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 

यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि विमियर संविधान के जनक ह्यज प्रिउस ने विमियर संविधान में 
न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान जोड़ने की भरसक कोशिश की थी। लेकिन इस संबंध में उनके विचार 
स्वीकार नहीं किए गए। इसलिए बाद में जब हिटलर सत्ता में आया तब जैसे ही उसने संसद्‌, राजनीतिक 
दलों और प्रेस को दबाने की व्यवस्था कर ली वैसे ही न्यायपालिका को अपनी इच्छानुसार झुका लिया। 
भारत में आपातस्थिति की घोषणा के बाद सरकार ने संसद्‌, राजनीतिक दलों और प्रेस को हतप्रभ कर 
दिया; किंतु चौथा स्तंभ न्यायपालिका और उसके न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सीमित रूप में ही क्यों 
न कायम रहा? 


आकल में कार्यपालिका मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के अधिकार से लैस हो गई। 

इस अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने चार मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया | 
ये थे- 

1. धारा 14--समानता का अधिकार 

2. धारा 19--सात स्वतंत्रताएँ-विचार स्वातंत्र्य, सभा, संगठन, व्यापार, आवागमन आदि, 

3. धारा 21--जीवन और संपत्ति को रक्षा का अधिकार, 

4. धारा 22--नज़रबंद व्यक्ति का नजरबंदी का कारण जानने का अधिकार। 

इन प्रावधानों से नागरिकों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता रेखांकित होती है। संयोग देखिए कि धारा 
31, जो संपत्ति के मौलिक अधिकार का मेरुदंड है, उसे निलंबित नहीं किया गया। और यह इसके 
बावजूद कि आपातस्थिति बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का नाम लेकर चालू रखी जा रही 
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है । अगर प्रमाण की जरूरत हो तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि संपत्ति के अधिकार के बारे में सरकार न कुछ 
सोच रही है और न चिंतित है। 


ज ब से आपातस्थिति लागू हुई है, घोष वाक्य है--' इंदिरा इज इंडिया'। सरकार के सभी अंगोपांग इस 
घोष वाक्य के सम्मान में मजहबी निष्ठा से जुटा दिए गए हैं। स्वयं संसद्‌ ने भी कर्तव्य भाव से 39वें 
संविधान संशोधन विधेयक को पास करके ऐसा ही किया। 
39वाँ संविधान संशोधन विधेयक घातक अधिनियम है । इसके द्वारा संसद्‌ ने इस संबंध में न्यायपालिका 
का अधिकार अपने पास ले लिया और श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव संबंधी इलाहाबाद के निर्णय को 
निरस्त कर दिया। 
इस संशोधन की वैधता की सर्वोच्च न्यायालय में परीक्षा हुई। आकाशवाणी और अन्य सरकारी 
माध्यमों से यह प्रचारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती गांधी के चुनाव को वैध ठहराया है। 
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय यह था कि उसने उस संविधान संशोधन 
को, जिसने श्रीमती गांधी के चुनाव के बारे में इलाहाबाद निर्णय को निरस्त कर दिया था, खत्म कर दिया। 
श्रीमती गांधी का चुनाव वैध करार दिया गया तो उस संशोधन के तहत, जो जन प्रतिनिधित्व के कानून में 
पूर्व प्रभावी रूप से कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 39वें संशोधन के बारे में जो टिप्पणी इसे 
रद्द करते हुए दी गई वह “इंदिरा इज इंडिया' के सिद्धांत पर करारा प्रहार था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने 
लिखा-- 


मैं संविधान के संशोधन करनेवाले निकाय में कार्यपालिका, विधायिका और 
न्यायपालिका सबके अधिकारों को सम्मिलित कर देने को भारत के संविधान की आधारभूत 
विशेषता के खिलाफ मानता हूँ। 

सम्राट्‌ को जो भी अच्छा लगे उसके पीछे कानून का बल लग जाए, यह लोकतंत्र 
आस्था नहीं है। हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता सुनियोजित कानूनी व्यवस्था है 


न्याय के क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए संसद्‌ की कड़ी प्रताड़ना करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने 
लिखा-- 


संसद्‌ का काम कानून बनाना है, मुकदमों का फैसला करना नहीं। ब्रिटिश संसद्‌ 
अपनी निर्विवाद सर्वोच्चता के कारण किसी मामले का फैसला संसद्‌ में कर सकती है। या 
पूरी तरह सुरक्षित भाव से वह रोचेस्टर के बिशप के रसोइए को उबाल देने के बारे में कानून 
बना सकती है। लेकिन भारत की संसद्‌ किसी मुकदमे के अभियुक्त को बरी अथवा मुकदमे 


` का फैसला नहीं कर सकती। भारत के कुछ भाग में रजवाड़ों के समय यह प्राय: होता था। 
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श्रीमती इंदिरा गांधी को इस निर्णय से काफी धक्का लगा होगा | अगर उन्हें थोड़ी भी आशंका होती 
कि वह संशोधन रदूद कर दिया जाएगा तो वह इसे संसद्‌ में लातीं ही नहीं । आखिर विधि मंत्री ने मात्र इस 
संशोधन को रखकर श्रीमती गांधी के उस तर्क को बेपर्दा कर दिया था कि आपातस्थिति का इलाहाबाद 
निर्णय से कोई संबंध नहीं है। | 

विधि मंत्री ने श्रीमती गांधी को पूरी तरह आश्वस्त किया होगा कि यह संशोधन बिलकुल त्रुटिमुक्त 
है। उन्होंने यह भी कहा होगा कि चुनाव के मुकदमे की सुनवाई करनेवाले पाँच न्यायाधीशों में से चार-- 
मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे, न्यायमूर्ति मैथ्यू, न्यायमूर्ति बेग और न्यायामूर्ति चंद्रचूड केशवानंद भारती 
मुकदमे में विरोधी निर्णय देनेवाले न्यायधीश हैं । लेकिन श्री गोखले को परिगणना न्यायमूर्ति बेग को छोड़ 
बाकियों के मामले में गलत साबित हुई । श्रीमती गांधी से सीधे संबंधित संशोधन को रदूद करके न्यायपालिका 
ने, जिस संशोधन के बारे में श्रीमती ने विश्वव्यापी अपयश का खतरा उठाया, संसद्‌ से जुदा आचरण 
प्रकट किया। उसमे यह प्रकट कर दिया कि न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी से विचलित होने और 
कार्यपालिका के समक्ष दंडवत्‌ करने को तैयार नहीं है। 


न्याल की ऐसी ही चेतना उच्च न्यायालयों के स्तर पर प्रकट हुई। आपातकालीन कानूनों में से 
खड़े हुए सभी मामलों में सरकारी दृष्टिकोण यह रहा कि चूँकि राष्ट्रपति ने धारा 359 के तहत 
सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है, न्यायालय किसी भी नागरिक को न्यायिक राहत नहीं 
दे सकते, भले ही कार्यपालिका ने उसके साथ कैसा भी अन्यायपूर्ण बरताव क्यों न किया हो। 

महान्यायवादी ने सर्वोच्च न्यायालय में बड़े साफ-साफ ढंग से सरकारी तर्क रखा था कि यदि कोई 
अधिकारी अपना व्यवितगत बदला लेने के लिए किसी मौसा बंदी की गोली मारकर हत्या कर देतो भी 
न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 

बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील के ऐसे की तर्क पर ध्यान दिया था। उस मामले में एक 
बंदी ने नजरबंदी की दशा में सवाल पर न्यायालय में सरकार को चुनौती दी थी। सरकारी वकील ने कहा 
कि जेल की स्थिति भी एक अर्थ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही दूसरा पहलू है। इन स्वतंत्रताओं को 
निलंबित कर दिया गया है। अगर नज़रबंदी के आदेश में एक इस धारा का उल्लेख हो कि कैदी भोजन 
नहीं कर सकता तो भी आपातस्थिति के दौरान उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 

अब तक किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इस अनर्गल अवधारणा 
को स्वीकार नहीं किया है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार के इस दावे की निंदा करते हुए कहा 
हि 

विद्वान्‌ महाधिवक्ता ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता ग्रहणग्रस्त हो गई है और परिणामत: 
जो अंधकार हुआ है उसमें कार्यपालिका जो भी चाहे कर सकती है । 
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इसका अर्थ एक ऐसा अंधकार होगा कि जिसमें हिटलर का भूत इस देश में विचरण 
करेगा, जनता को आतंकित और उसके जान-माल, उनकी स्वतंत्रता और सम्मान से खिलवाड़ 
करेगा। 

राष्ट्रपति ने यह कल्पना भी न की होगी कि धारा 359 के अंतर्गत धारा 1 4, 21 और 


22 (के अधिकारों) को न्यायालयों के द्वारा रक्षित करना निलंबित करने का यह परिणाम 
होगा। 


एक के बाद दूसरे न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रताओं की ओर से हस्तक्षेप किया और कहा कि 
मौलिक अधिकारों के राष्ट्रपति द्वारा निलंबन का यह अर्थ कतई नहीं कि देश में कानून का शासन खत्म 
कर दिया जाए। 
जु लाई में प्रमुख पत्रकार श्री कुलदीप नायर मीसा में बंद किए गए। सरकार उनके द्वारा सेंसरशिप के 
विरोध में पत्रकारों को एक सभा करने के कारण उनसे कुपित थी । इससे बढ़कर उन्होंने आपातस्थिति 
के बावजूद अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ-चाहे वह पाकिस्तान, अमेरिका या और किसी देश के 
बारे में हों--बराबर लिखते रहे | संकेत स्पष्ट होता था और समझ में आता था। 
श्री नायर को पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। सुनवाई के 
दौरान यह प्रकट हो गया कि जिस अधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश पर हस्ताक्षर किया और जिसे 
गिरफ्तारी के कारणों के बारे में पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए था वह इतना भी नहीं जानता था कि श्री 
नायर पत्रकार हैं। श्री नायर की गिरफ्तारी गैर-कानूनी करार दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय नागरिक 
अधिकारों को तरफ से करारा प्रहार करनेवालों में पहला न्यायालय था। सरकार सुनवाई के दौरान 
न्यायालय की मुद्रा भाँप चुकी थी, इसलिए फैसले के चार दिन पहले उन्होंने श्री नायर को छोड़ दिया और 
न्यायालय से अपील को कि चूँकि श्री नायर को छोड़ दिया गया है, इसलिए फैसला न सुनाया जाए; 
क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं रही। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना और औपचारिक रूप 
से नजरबंदी आदेश को रदूद कर दिया। 


गप दिनों में मीसा बंदियों को सप्ताह में एक बार परिवारजनों से मिलने दिया जाता था । जुलाई के 

अंत में केंद्र के आदेश के बाद ऐसी मुलाकातें बंद कर दी गईं। कुछ रिश्तेदारों ने, विशेष रूप से श्री 
मोरारजी भाई को पुत्रवधू ने यह याचिका दायर की कि मीसा निरोधक कार्रवाई है और इसे दंडात्मक नहीं 
बनाया जा सकता। मुलाकात बंद करके इसे दंडात्मक बनाया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने याचिका 


स्वीकार की और सरकार से स्पष्टीकरण माँगा। सरकार ने बेमन से नियम को बदला और मुलाकातों की 
अनुमति फिर दी जाने लगी। 
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ब में एक पत्रकार ने आपातस्थिति के कानून और प्रेस सेंसरशिप के बारे में एक लेख लिखा। सेंसर 

ने उसे छापने पर प्रतिबंध लगा दिया। पत्रकार इस मामले को न्यायालय में ले गया। न्यायालय ने 

सेंसर के आदेश को गलत बताया। न्यायालय ने इस केस के बारे में सेंसर को न्यायालय की सुनवाई व 
निर्णय की खबर पर सेंसर करने को भी मनाही कर दी। 

बंबई में ही कुछ वकीलों ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार 

किया | सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री एम.सी. 

छागला ने इसे संबोधित करने की सहमति दी। लेकिन राज्य सरकार ने इसकी आनुमति देने से इनकार 

किया | उन्होंने बंबई में लगाए गए उस प्रतिबंध का हवाला दिया, जिसमें पाँच या पाँच से ज्यादा व्यक्तियों 

के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई थी। 
वकील न्यायालय में मामला ले गए। न्यायालय ने उस निषेधाज्ञा को ही रद्द कर डाला। इससे पहले 
एक कवि सम्मेलन पर भी ऐसी ही पाबंदी लगी और वह भी न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही हो सका। 


क उच्च न्यायालय में विपक्ष के चार सांसदों-श्री अटल निहारी वाजपेयी, श्री श्यामनंदन मिश्र, 
श्री मधु दंडवते और एल.के. आडवाणी ने एक याचिका दायर कर यह कहा कि उनकी नजरबंदी 
अवैध है। भारत सरकार ने शुरू से ही याचिका खारिज कराने की कोशिश को। गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंद 
रेड्डी ने एक हलफनामा दायर किया कि स्वयं उन्होंने गिरफ्तारी की वांछनीयता के कारणों के संबंध में 
अपने को संतुष्ट कर लिया है। महान्यायबादी और उनके सहयोगियों ने जोरदार कानूनी लड़ाई लड़ी, 
ताकि किसी तरह याचिका खारिज हो। 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी आपत्ति को रदद कर दिया और अपने पंचानबे पेजी निर्णय में 
कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा धारा 359 के तहत जारी किए गए आदेशों के बावजूद याचिका विचार करने 
योग्य है। जब सुनवाई चल रही थी, भारत संरकार दो बार सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की 
सुनवाई स्थगित कराने के लिए गई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश देने से इनकार किया। 

मीसा बंदियों के बारे में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई योग्य माने जाने के सवाल 
पर ऐसे ही निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर पीठ और बंबई 
उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ ने भी दिए। 

नागपुर पीठ ने तो यह भी कहा कि नज़रबंदी के कारणों को गोपनीय रखने के अध्यादेश के 
बावजूद न्यायालय को मीसा बंदियों को फाइल मँगाकर देखने का हक है। 

इस पृष्ठभूमि में कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि सरकार न्यायपालिका के विरुद्ध उन दिनों 
कितनी क्रुद्ध होगी । संसदू को पालतू बना 'लिया गया। प्रेस को दबा दिया गया। लेकिन न्यायपालिका अब 
भी भौंकती जा रही है--यही रही होगी श्रीमती इंदिरा गांधी के सचिवालय की प्रतिक्रिया। 
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) J नवंबर को कम्युनिस्ट समर्थक पत्र ' मेनस्ट्रीम' ने एक लेख प्रस्तावित कर संविधान संशोधनों के 

बारे में छापा। उस लेख के मुद्दों के बारे में कहा गया कि उसके विचारों से कुछ वरिष्ठ कांग्रेस 
जनों को सहमति है । प्रस्तावित परिवर्तनों में सत्ता-रचना में प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को केंद्रीय बिंदु 
बनाने का सुझाव था। फिर भी यह राष्ट्रपति प्रणाली नहीं थी। प्रधानमंत्री का पद कायम रहना था और 
आधे मंत्री संसद्‌ के बाहर से होने थे। इसका सबसे बुरा पहलू न्यायपालिका को कतर डालने की योजना 
थी। न्यायालयों को सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर वरिष्ठ न्याय परिषद्‌ नाम से वर्णित 
थी। इसके प्रमुख राष्ट्रपति होते। न्यायालयों का याचिका पर विचार करने का अधिकार समाप्त होना था। 
अधिनियमों की वैधानिकता का निर्णय करने का इनका अधिकार भी समाप्त होता था। 

आलोचना पर व्यापक प्रतिबंधों के बावजूद इस ' प्रारूप-पत्र' के प्रकाशन की सभी संबद्ध क्षेत्रों में 
तीक्ष्ण प्रतिक्रिया हुई। देश के कुछ प्रमुख पत्रों ने इस योजना का विरोध करते हुए संपादकीय लिखा। 

इस कौंसिल ने आपात बैठक बुलाई और संविधान में व्यापक परिवर्तन करने का विरोध किया। 
कहा गया कि सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति के अधिकार को छोड़कर और किसी भी नागरिक 
अधिकार पर प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। 

बार कौंसिल ने विशेष रूप से उक्त 'प्रारूप-पत्र' पर करारे प्रहार किए और कहा कि यदि ऐसा 
होता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और अधिनायकवाद आ जाएगा। 

तत्काल इतनी व्यापक प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने इरादा ही छोड़ दिया। बार कॉंसिल की बैठक 
27 दिसंबर, 1975 को हुई। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में किए जानेवाले परिवर्तन 
सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद होंगे। 29 दिसंबर को विधि मंत्री श्री गोखले ने कहा कि उक्त ' प्रारूप- 
पत्र' से सरकार का कोई संबंध नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है, इस प्रारूप से सरकार के संबंध नहीं होने 
का वक्तव्य प्रारूप-पत्र के छपने के एक महीने से भी ज्यादा बाद में आया। मैं सोचता हूँ, यह प्रारूप-पत्र 
सरकार का परीक्षण बैलून था। यह देखकर कि यह चल नहीं पाएगा, सरकार ने कम-से-कम इस रूप में 
संविधान बदलने का इरादा बदल दिया। लेकिन जिन इरादों के कारण यह प्रारूप-पत्र तैयार किया गया 
था, उसकी मुख्य चिंतनधारा अभी कायम है। 


पिश कुछ महीनों में सरकारी प्रेरणा से देश के विभिन्न भागों में अनेक वकील सम्मेलन हुए हैं। 
उनमें अधिसंख्य में जबरदस्त सरकारी प्रचार के बावजूद बहुत कम उपस्थिति रही। इन सम्मेलनों 
में संविधान संशोधनों के बारे में बहुत सी तर्कहीन बातें कही गई। कहा गया कि संविधान को सामाजिक 
परिवर्तन का उपकरण बनना चाहिए। लेकिन कोई ठोस बात उभरकर नहीं आई, सिवा इसके कि 
न्यायपालिका के अधिकारों को कतरा जाना चाहिए। कुछ छींटाकशी न्यायाधीशों पर भी की गई। 


स्वयं विधि मंत्री ने कहा कि न्यायालय याचिका संबंधी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 
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बह शायद अपने ही उस लेख को भूल गए, जिसे उन्होंने 'कॉन्स्टीच्युशन इन ऑपरेशन' नाम से लिखा था 
और जिसमें उन्होंने न्यायालयों द्वारा जिस तरह याचिका क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जा रहा है, उसको 
प्रशंसा की eft श्री गोखले ने लिखा था कि इस अधिकार के उपयोग से वांछनीय सामाजिक परिणाम हुए 
हैं, और इससे संविधान में जबरदस्त जन-विश्वास पैदा हुआ है। 
देश के 'सुपर' विधि मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे (यह स्मरणीय है कि श्री रे ही 25 जून को 
प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को आपातस्थिति लागू करने को वकालत करने गए थे) ने मद्रास में कांग्रेसी 
वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायपालिका के न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार ने नई आर्थिक 
व्यवस्था के विकास को रोक रखा है। 
संविधान के निर्माताओं में से प्रमुख डॉ. अंबेडकर के उन विचारों को उद्धृत करना सुसंगत होगा, 
जिन्हें उन्होंने धारा 32 और धारा 226 के प्रावधानों के संदर्भ में रखा था। ये धाराएँ याचिका से संबंधित 
न्यायालय के अधिकारों के बारे में हैं । संविधान सभा में 9 दिसंबर, 1948 को डॉ. अंबेडकर ने धारा 32 
(यह धारा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और धारा 226 उच्च न्यायालयों से) के बारे में अपने विचार 
इन शब्दों में रखे-' अगर मुझसे संविधान को सबसे महत्त्वपूर्ण उस धारा के बारे में पूछा जाए जिसके 
बिना संविधान शून्य हो जाएगा तो मैं और किसी नहीं, इस धारा का उल्लेख करूँगा। यह इस संविधान 


की आत्मा और हृदय है।' 


संविधान की इस आत्मा और हृदय को समाप्त करने या कम-से-कम पंगु बनाने पर भारत सरकार 
उतारू है। 

इस इरादे को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर (श्री गोखले सहमत 
न्यायाधीश नहीं हैं) ने 18 दिसंबर, 1975 को एक फैसले में लिखा-- 


हमत होंगे कि वे प्रतिक्रियावादी 


आलोचनामय सिंहावलोकन और अमंगल संभावनाओं को देखते हुए कह रहा हूँ कि 
याचिका अधिकार मोटे तौर पर जनता के प्रहरी हैं और इस अधिकार को समाप्त करना या 
संकुचित करना संकट को आमंत्रण देना होगा। 


संविधान संशोधनों के बारे में सरकारी इरादों को कुछ यों सूत्रबद्ध किया जा सकता है 

1. समतामय समाज की रचना और आम आदमी के हित की चर्चा तथा नई अर्थव्यवस्था को 
रचना आदि बातें संविधान संशोधन की बहस में असंगत हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार 
समाप्त किया जा सकता है। भूमि-सुधार के सभी कानून नौवीं सूची में रखकर सुरक्षित किए 
जा सकते हैं । सच यह है कि समतामय समाज का तर्क गर्हित इरादों के लिए दिया जाता है 


और इसलिए इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपातस्थिति के दौरान भी 
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संपत्ति के अधिकार को निलंबित तक नहीं किया गया। 

2. संपत्ति का अधिकार सरकार को परेशान नहीं करता; पर अन्य मौलिक अधिकार उसके असली 
सिरदर्द हें । यही लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की आधारभूमि है | आपातस्थिति में.भी इन्हीं अधिकारों 
को निलंबित किया गया और राजनीतिक गतिविधियों तथा प्रेस स्वातंत्र्य की रोकथाम की गई। 
लेकिन ये नियंत्रण (जैसे आपत्तिजनक प्रेस सामग्री अधिनियम) आपातस्थिति को दीर्घ जीवन 
प्रदान नहीं कर सकते, जब तक कि संविधान का संशोधन नहीं किया जाता । 

3. न्यायपालिका के संविधान-प्रदत्त न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार के कारण सरकार गंभीर रूप 
से चिढ़ी हुई है। उनका याचिका सुनने का अधिकार सरकार का सिरदर्द बन गया है । सरकार 
पूरी इच्छा शक्ति से यह चाहती है कि संविधान में संशोधन हो और ये अधिकार समाप्त हों 
आथवा संकुचित कर दिए जाएँ। 

. सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि केशवानंद भारती केस का फैसला लोकतांत्रिक 
अधिकारों और न्यायिक पुनरीक्षण दोनों मामलों में कटौती करने की दृष्टि से भारी बाधा है। 
इसीलिए सरकार इस फैसले को रद्द कराना चाहती है। 


-> 


उः दिन चंडीगढ़ में श्रीमती इंदिरा गांधी ने थॉमस जेफर्सन की उस प्रसिद्ध उक्ति को सहमति जतलाते 
हुए उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संविधान पर हर बीस वर्ष बाद पुनर्विचार कर 
लेना चाहिए। संविधान संशोधन के संदर्भ में उन्होंने विपक्षियों को याद दिलाया कि अब वे इसका विरोध 
कर रहे हैं, जब कि वे ही इसकी माँग करते थे। 
उन्हें जेफर्सन को उद्धृत करते जानकर मुझे सुखद आश्‍चर्य हुआ। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम 
के उदार विचारकों को उद्धूत करना अगर प्रतिगामिता या प्रतिक्रियाबाद नहीं, तो कम-से-कम गए-गुजरे 
दिनों का चलन तो माना ही जाने लगा था। अब चूँकि उन्होंने इसपर जेफर्सन को जकडे हुए उद्धृत किया 
है, हम आज को स्थिति के संदर्भ में जेफर्सन को उनपर जडते हुए उद्धृत करना चाहेंगे। जेफर्सन 
स्वतंत्रतावाद से प्रतिबद्ध था। उसके लेख में एक बात बार-बार आती है कि राजनीतिक समाज को 
स्वाभाविक रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है। एक तो वे, जो जनता में विश्वास करते हैं और चाहते 
हैं कि उनपर न्यूनतम नियंत्रण रहे और दूसरे वे जो जनता में विश्वास नहीं करते और इसलिए मानते हैं कि 
तब तक शक्तिशाली सरकार उनपर नियंत्रण नहीं रखती जब तक सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। 
आज का भारत भी दो भागों में विभक्त है। एक का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही हैं और 
दूसरे का जयप्रकाश नारायण। पहली जनता में विश्वास नहीं करती और जकडे हुए प्रेस, दलों, संसद्‌ और 
न्यायपालिका पर विश्वास करती है। दूसरा पक्ष जनता पर भरोसा करता है और जेफर्सन की तरह मानता 
है कि जब सरकारों की प्रवृत्ति विकृतीकरण की तरफ होती है तब जनता स्वयं ही उसकी सुरक्षित 
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अमानतदार होती है । 

उदार राजनीतिक चिंतन को जेफर्सन का एक मुख्य योगदान उनकी यह सोच और उसपर जोर देना 
रहा है कि हरेक नागरिक को गैर-कानूनी कानूनों को भंग करने का अधिकार है । वे मीसा और भारत रक्षा 
अधिनियम जैसे कानूनों को असंवैधानिक मानते थे। जब बे सन्‌ 1800 में राष्ट्रपति हुए तो उनका पहला 
काम इन कानूनों के तहत गिरफ्तार लोगों को रिहा करना था। उस अवसर पर उन्होंने कहा था--' मैं इन 
कानूनों को अमान्य मानता हूँ ।' 

जेफर्सन सन्‌ 1976 के स्वातंत्र्य-घोषणा-पत्र के लेखक थे। यदि जेफर्सन आज सन्‌ 1976 में 
भारत में रहते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके तीखे लेखन ने उन्हें मीसा के तहत जेल में पहुँचा दिया 
होता। जे.पी. ने कभी ऐसी विद्रोही बात नहीं कही जैसी जेफर्सन ने अपने एक मित्र को लिखी-- भगवान्‌ 
बचाए, हमारे बीस वर्ष कभी भी बिना क्रांति के नहीं गुजरने चाहिए |’ 


oO 
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“लोकतंत्र के दुर्गुणों का इजाज फासीवाद के दुर्गुणों से करो | 
हास्यास्पद चिकित्सा है यह। मैंने यह तो सुना 'सिफलिस' का 
इलाज मलेरिया देकर कर दिया गया। पर मैंने मलेरिया के इलाज 
के लिए सिफलिस गले मढ़ देने की बात नहीं सुनी है।' 

-- सिंक्लेयर लेविस 

' अनुशासन स्वतंत्रता के रास्ते से आना चाहिए। मैं उसको 

अनुशासित नहीं मानता जो कृत्रिम उपायों से चुप कर दिया गया हो, 
गूँगे की तरह; या अचल बना दिया गया हो लकवे के रोगी की 
तरह | यह तो एक व्यक्ति की समाप्ति होगी, उसे अनुशासित करना 
नहीं ।' 

--मारिया मोटेसरी 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५४7 autidr 28 


श्रीः इंदिरा गांधी अपने विपक्षियों को फासिस्ट बताते हुए कभी थकतीं नहीं | स्पष्ट है कि वह यह 
सोचती हैं कि बार-बार दोहराने मात्र से लोग विश्वास करने लगेंगे। लेकिन फासिज्म का एक अर्थ 
और स्वभावार्थ होता है। इसके अलावा फासिस्टों की व्यवहार-प्रणाली का ऐतिहासिक अनुभव भी है। 
फासिज्म के लक्ष्यों के बारे में भी जानकारी है। इन सब कसौटियों पर यह पता चल सकता है कि 
फासिस्ट कौन है-श्रीमती गांधी या उनके विरोधी ? 

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने फासिज्म का मूल सार बताते हुए कहा था कि फासीवाद में 
सरकार पर मालिकाना हक एक व्यक्ति का होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी लोकतंत्र की नागरिक 
स्वतंत्रताएँ तब सुरक्षित नहीं रह सकतीं जब लोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्ता की इतनी बढ़ोतरी 
कबूल कर लेते हैं, जब वह लोकतांत्रिक राज्य की सत्ता से बड़ी हो जाए। 

यह ठीक है कि रूजवेल्ट फासीवाद का घोषित शत्रु था। लेकिन फासिज्म के सिद्धांतवादियों ने भी 
कभी इस बातं को स्वीकार नहीं किया कि वे लोकतँत्र-विरोधी चरित्र के हैं। 

हिटलर लोकतंत्र की निंदा यह कहकर किया करता था कि लोकतंत्र कम्युनिज्म के प्लेग के फैलने 
के लिए अनुकूल जमीन प्रदान करनेवाली व्यवस्था है। भविष्य में नाजी राज्य में कभी लोकतांत्रिक 
बेहूदगी नहीं होगी। और यह तीसरा जर्मन राज्य नेतृत्व के सिद्धांत से शासित होगा। 

इसी तरह मुसोलिनी गर्वोवित करते हुए कहता था कि फासिज्म में उदारतावाद के घातक सिद्धांत 
को कूड़ेदानी में फेंक दिया जाएगा। वह नागरिक स्वतंत्रताओं के नाम से भड़कता था और मानता था कि 
नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसका फैसला राज्य को करना चाहिए। बह कहता था कि 
'फासिज्म राज्य-व्यवस्था को संगठित करता है और नागरिकों के लिए जितनी स्वतंत्रता आवश्यक होती है, 
उसे छोड़ देता है; किंतु व्यर्थ की और हानिकारक स्वतंत्रताओं से उन्हें बंचित कर देता है । उसने कहा-- 


जब फासिज्म में कोई गुट या दल शासन में होता है तो बाकियों से अपनी रक्षा को 
किलेबंदी करना उसका कर्तव्य होता है। 

सीजर ने यह घोषणा की कि मनुष्य स्वतंत्रताओं से तंग आ गया है--उसकी आंतरिक 
आवाज के प्रभावी शब्द व्यवस्था और अनुशासन हैं। 

'फासिज्म का ट्रेड यूनियन अधिकारों, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल आदि के बारे 
में जो रवैया है, वह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से संबंधित विरोधी धारणाओं की स्वाभाविक 
तर्कसंगत निष्पत्ति है | वह उसकी सामूहिक व्यवस्था के प्रति अतिरेकी लगाव का परिणाम है। 
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अमेरिकी लेखक हारवर्ड ब्राहन ने फासिज्म की गहरी मीमांसा की है। उसने लिखा है-- 


फासिज्म सत्ता को हथियाने और उसपर कब्जा रखने के लिए पहले कदम के रूप में 
ट्रेड यूनियन आंदोलन को विनष्ट करता है और यूनियनों को हड़ताल के अधिकार से वंचित 
करता है। 


स्पेन के तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको हड़ताल को एक अपराध बताते थे और हड़ताल के अधिकार 
को असभ्य समाज के जंगली कानून का प्रतीक मानते थे। दूसरी तरफ, पश्चिम के एक प्रमुख श्रमिक नेता 
सैमुअल गोंपर्स की तीखी उक्ति इस प्रकार है-- 


मुझे कोई ऐसा देश बताओ जहाँ हड़तालें नहीं होतीं और मैं आपको बता दूँगा कि 
वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। 
असीम सत्ता का एक व्यक्ति या मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होना, नागरिक अधिकारों व ट्रेड 
यूनियन अधिकारों का हनन आदि फासिज्म के सार तत्त्व और प्रशाखाएँ हैं। इनका और कोई अर्थ नहीं। 
सत्ता के बाहर फासिज्म का कोई अर्थ नहीं । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फासिज्म का ठप्पा लगाना 
वाहियात बात है। अपने शक्तिशाली संगठनात्मक आधार पर उसने राजनीति से सैद्धांतिक आधार पर 
अपने को दूर रखा है। जे.पी. आंदोलन के साथ के विपक्षी दलों को फासिस्ट कहना भी अर्थहीन है; 
क्योंकि वे सत्ता से काफी दूर हैं और नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने की बात तो पैदा ही नहीं होती। 
वास्तव में तो गुजरात और तमिलनाडु ही दो ऐसे राज्य हैं, जहाँ हाल तक गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं 
और आपातस्थिति के बावजूद जहाँ नागरिक स्वतंत्रताएँ अक्षुण्ण थीं। यहाँ विपक्ष सत्ता की आलोचना 
करने को स्वतंत्र था। यह ऐसी स्वतंत्रता थी जो फासिज्म के लिए निषिद्ध होती है। 


नाजी जर्मनी के फासिज्म के दो और विशेष पहलू पैदा हुए। सरकारी नीति के मुख्य उपकरण के 
रूप में प्रचारतंत्र का इस्तेमाल और 'पिशाच विद्या' का व्यवस्थित विकास, ताकि जनता को अनवरत 
तनाव और हिस्टीरिया में रखा जा सके। 
विज्ञापन के दो धुरंधर विशेषज्ञ मैथ्यूज और शेलक्रास ने अपनी पुस्तक ' पार्टनर इन प्लंडर' में 
लिखा है-- i 


“विज्ञापन करना अपनी चेतना और उद्देश्य में भ्रूण रूप से फासिज्म है। हिटलर 
यूरोप का पहला राजनेता था जिसने व्यापारिक विज्ञापन कला का महत्त्व राजनीतिक उद्देश्य 
पूर्ति के लिए समझा। 'मीनकैंफ' में उसने व्यापारिक विज्ञापन के शब्द का उपयोग अपनी 
राजनीतिक पद्धति को समझाने के लिए किया है।' 
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हिटलर ने बडे स्पष्ट रूप से प्रचार की अवधारणा और उसके उपयोग के अपने उद्देश्य के बारे में 
लिखा। उसने लिखा कि अनवरत प्रचार से लोग स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग समझने के लिए 
बाध्य किए जा सकते हैं। 

दूसरा मुद्दा जिसपर हिटलर ने जोर दिया, वह पिशाचवाद है। यह इसलिए कि इससे वह अपने 
सत्ता में बने रहने का औचित्य बनाए रख सके। इसलिए जर्मन जनता के लिए सभी पीड़ाओं और 
परेशानियों की जड़ राक्षस जैसी यहूदी ज्ञाति थी। कानूनी तौर पर इनको दबाना और बाद में उनको 
निकाल बाहर करना भी राष्ट्रीय हितों के लिए अनिवार्य और कानूनी तौर पर न्यायसंगत बताया गया। 


यः है फासिज्म का असली चेहरा। इसके मूल तत्त्व इस प्रकार हैं-- 
1. शासन-शव्ति का एक गुट या व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होना। 

2. नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन। 

3. ट्रेड यूनियन अधिकारों को समाप्ति। 

4. राजकीय नीति के मुख्य उपकरण के रूप में प्रचारतंत्र का इस्तेमाल | 

5. पिशाचवाद पर निर्भरता। 

कोई भी इन कसौटियों को भारतीय स्थिति में लागू करे और देखे कि कौन फासिस्ट है। उत्तर बहुत 
स्पष्ट आएगा। तथाकथित फासिस्ट-विरोधी सम्मेलन सरकारी मदद और कम्युनिस्ट भड़ैतों द्वारा हाल में 
आयोजित किया जाता रहा है। यह किसी को भ्रमित नहीं कर सकता। 

26 जून, 1975 को जब भारतीय लोकतंत्र को जमींदोज करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, क्रमशः 
'फासिज्म के तत्त्वों को एक-एक करके भारतीय राज्य में समेटा जाने लगा। लोकतांत्रिक ढाँचे को इसके 
लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। इसका वस्तुसार फासिस्ट ढंग का हो गया है। आंखिर हिटलर ने भी 
विमियर संविधान के लोकतांत्रिक sta को तो बनाए ही रखा था। 


भा रत सरकार ने हाल में एक पैंफ्लेट प्रकाशित किया है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फासिज्म 
का भारतीय संस्करण बताया गया है। इस पैंफ्लेट में झूठ और अर्धसत्यों को एक ऐसे लेखक द्वारा 
एकत्रित कर दिया गया है, जो संघ-विरोधी और घृणा की मानसिक बीमारी से पीडित रहा है। इसमें यह 


और 


कहा गया है कि संघ का ढाँचा-पिरामिड की तरह है और इसमें सर्वोच्च पद पर सरसंघचालक हैं । इस पद 
की अनिर्वचनीयता को भी संघ के फासिस्ट चरित्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

इस देश में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों का ढाँचा पिरामिड सरीखा है और 
उसके प्रमुख का चुनाव नहीं होता। उदाहरणस्वरूप सर्व-सेवा संघ और रामकृष्ण मिशन-दो प्रमुख 
संगठनों को ही देखा जा सकता है । इनके प्रधान बहुमत का ही नहीं, बल्कि जैसा आचार्य विनोबा ने कहा, 
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सर्वमत का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

एक लोकतंत्रवादी को संगठन के पिरामिड ढाँचे पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तमाम 
राष्ट्रपतीय शासन पिरामिड ढाँचे के हैं। 

अलबत्ता एक लोकतंत्रवादी उलटा पिरामिड बरदाश्त नहीं कर सकता, जो फासिज्म से मिलता- 
जुलता है और जैसा आज भारत सरकार का ढाँचा है। 


आ 'ज इससे कोई भी अपना मतभेद गंभीरतापूर्वक नहीं रख सकता कि भारत सरकार में आज प्रभाव 

की दृष्टि से जो कुछ है, श्रीमती इंदिरा गांधी का है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका लड़का संजय 
गांधी भी प्रभावी है। शायद यह ठीक हो; लेकिन इससे हमारी मूल स्थापना खंडित नहीं होती। 

अगर आप मानसिक रूप से भारत और भारत सरकार को एक मानने को तैयार हें तो आपको 
कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ के कथन--इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा--को स्वीकार करना 
पडेगा | 

इस तरह को नंगी राजनीतिक मूर्तिपूजा प्रथम और सर्वोच्च लक्षण होता है फासिस्ट राज्य का। 
चर्चिल ने इसे आत्मघाती व्यक्ति-पूजा कहा था | 

लेकिन श्री बरुआ के इस मंत्रपाठ में कुछ भी मौलिक नहीं है । इसकी प्रतिध्वनि तानाशाहियों के 
दौर में प्राय: सुनी गई है । कभी स्वयं तानाशाह इसे दोहराता है और कभी उसके पिछलग्गू। 

चौदहवें लुई ने कहा था--'मैं राज्य हूँ।' गोरिंग ने कहा था, “हिटलर की इच्छा और कानून दोनों 
एक चीज हैं।' स्वयं हिटलर ने सन्‌ 1935 के नाजी सम्मेलन में कहा था कि हिटलर पार्टी है और पार्टी 
हिटलर है। 


इस तरह को अवधारणा के बाद विपक्ष को कुचलना या नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन करना मात्र 
अगला एक कदम है। 


सी भी लोकतंत्र में विपक्ष का कर्तव्य सरकार की विफलताओं का निर्ममता से पर्दाफाश करना है | 

यह विपक्ष का अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य है कि इतना जोरदार विरोध करे कि सत्तारूढ़ पक्ष 
अपनी कर्तव्य-पूर्ति किए बिना अपने को असुरक्षित अनुभव करे। 

एक लोकतंत्रवादी कटु आलोचना को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मानता है। एक फासिस्ट 
इस आलोचना को अपन दल और देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वह विपक्ष को देश के दुश्मन 
के रूप में देखता है, और इसीलिए उन्हें किसी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अयोग्य मानता है। उसके 
लिए जिम्मेदार विपक्ष भी जी-हुजूरियों को भीड़ बना हुआ होना चाहिए। 


जो घाव सन्‌ 1975 के जून में लगाया गया है वह इसी तरह के अधिनायकवादी चिंतन का 
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प्रकटीकरण है। विपक्ष के सत्याग्रह या आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं है । 

गुजरात का आंदोलन सन्‌ 1974 की फरवरी में समाप्त हो गया था। बिहार-आंदोलन का सर्वोच्च 
दौर नवंबर 1974 में गुजर चुका था। जे.पी. आंदोलन के सहयोगी दल क्रमश: आनेवाले चुनाव की तैयारी 
में लगने लगे थे। यह ठीक है कि जे.पी. आंदोलन के संघर्ष और साहचर्य ने इनके बीच दुर्लभ निकटता 
पैदा की थी। इससे सत्तारूढ़ दल चिंतित था। भ्रष्टाचार के खिलाफ और बेहतर राज्य-शासन के लिए 
जे.पी. के आंदोलन ने अपने सहयोगी दलों के लिए व्यापक लोक-समर्थन अर्जित किया था। 

गुजरात के चुनाव ने उन्हें इस परीक्षण का अवसर प्रदान किया कि वे देख सकें कि क्या टिकाऊ 
एकता बन सकती है, क्या आंदोलन से पैदा हुए लोक-समर्थन सत्तारूढ़ दल के सरकार में होने के विपुल 
वित्तीय साधनों के बावजूद चुनावी विजय में परिवर्तित किया जा सकता हे? जनता मोर्चा की जीत ने 
विपक्ष के परीक्षण के दोनों मुद्दों के बारे में आश्वस्त किया था। और गुजरात के चुनाव के साथ ही जब 
इलाहाबाद का निर्णय आया तो इंदिरा सरकार घबरा गई। 

श्रीमती गांधी की हाल की कुछ उक्तियों और भेंटवार्तताओं से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके दल 
के लिए पैदा हुए खतरे के कारण वे चिंतित थीं और इसीलिए उन्होंने बाद के कदम उठाए। 

12 मार्च, 1976 को श्रीमती गांधी ने स्वीडन के टेलीविजन को एक भेंटवार्त्ता दी उसके कुछ अंश 
भारतीय प्रेस ने उदधृत किए हैं। इस eat में उन्होंने स्पष्ट रूप से शायद पहली बार यह कहा है कि 
विपक्षी दल व्यक्तिगत रूप से मेरे विरुद्ध नहीं हैं। पहले बह कहा करती थीं कि विपक्षी दल उनके, उनके 
परिवार, उनके मित्रों और सहयोगियों के खिलाफ हें | 

Yara में उन्होंने कहा कि ‘a मेरा विरोध इसलिए करते हैं कि में कुछ चीजों, कुछ कार्यक्रमों 
की प्रतीक बन गई हूँ। इसके अलावा मैं ही वह हूँ जो इस देश को एकताबद्ध रखे हुए हूँ। मेरा दल ही 
एकमात्र अखिल भारतीय दल है। यही देश में एकता और स्थायित्व रख सकता है। अगर आज इस पार्टी 
को खतरा होता है तो इसका स्थान लेनेवाला कोई नहीं है। इससे देश और इसको एकता ही खतरे में पड़ 
जाएगी |’ 

कया आत्मश्लाघा है! क्या आत्ममहत्ता है! छठे और सातवें दशक के शुरू के भारत के बारे में 
पश्चिम के विश्लेषक यह खास सिद्धांत प्रतिपादित किया करते थे कि नेहरू के बाद भारत टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएगा। लेकिन नेहरू ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके बाद प्रलय हो जाएगी । श्रीमती गांधी को 
इस तरह की शालीनता की कोई आवश्यकता नहीं है। 

यदि यह प्रश्‍न सिर्फ शालीनता का रहा होता तो चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन जब इस 
चिंतन के साथ पार्टी की सहमति हो और उसका परिणाम संसद्‌ पर हावी हो जाना भी हो, नागरिक 
स्वतंत्रताओं का दमन हो तो शासन का फासिस्ट हो जाना अनिवार्य परिणति हो जाती हे । 
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स देश की सचेत स्मृति में नागरिक स्वतंत्रताओं का ऐसा हनन कभी नहीं हुआ जैसा इस आपातस्थिति 
में हुआ है। मौलिक स्वतंत्रताएँ छीन ली गई हैं। इसके पहले की आपातस्थितियों में ऐसा करने की 
कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। 
भारत सरकार के प्रवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार उत्पन्न 
स्थिति में यदि कोई सरकारी अफसर व्यक्तिगत बदले की भावना से भी किसी नज़रबंद कैदी को गोली से 
मार देता है तो भी न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। इस बेशर्मी के आगे तो नाजी भी लज्जित हो जाते। 
श्रीमती गांधी यह दोहराते हुए कभी थकतीं नहीं कि किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध नहीं 
लगाया गया है। तकनीकी दृष्टि से वह झूठ नहीं बोल रहीं। लेकिन सबसे अच्छी तरह वह इस बात को 
जानती और समझती हैं कि भारत में अब एकदलीय शासन तंत्र ही चल रहा है। विपक्ष की किसी भी 
राजनीतिक गतिविधि की खबर अखबारों में नहीं छप सकती। यहाँ तक कि संसद्‌ में दिए गए विपक्षी 
सदस्यों के भाषण भी तब तक नहीं छप सकते जब तक उन्हें सेंसर पास न कर दे। और सेंसर सिर्फ उन 
बेजान अंशों को पास करता हे जो रंगहीन हों। या वक्ता के आशय के ठीक उलटा प्रभाव उत्पन्न करता 
हो। 


हा “ल के महीने में Sal समाचारों में हमें विदेशी व्यक्तित्वों के उन कथनों से वास्ता पड़ता है जो वे 
आपातस्थिति की प्रशंसा में कहते होंगे। जहाँ तक कम्युनिस्ट देशों के आगंतुक नेताओं का सवाल 
है, उनकी टिप्पणी से हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। न ही एशियाई देशों के नेताओं को टिप्पणी से किसी 
को हैरत होती है, जहाँ स्वतंत्रता व्यर्थ की परेशानी मानी जाती है। लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि देशों के 
नेताओं के द्वारा, जहाँ लोकतंत्र का लंबा इतिहास रहा है, आपातकाल के लिए प्रशंसा-भाव की टिप्पणियाँ 
जरूर भौचक्का कर देती हैं। 

यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दूसरे विश्वयुद्ध के पहले लोकतांत्रिक देशों में हिटलर के प्रशंसकों 
का भी अपना एक वर्ग था। और यह तब भी हुआ जब युद्ध के पहले जर्मनी पश्चिमी प्रेस और लोगों के 
लिए उससे ज्यादा खुला था जितना आज भारत है। 

'राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड राइच' नामक अपनी प्रसिद्ध कृति में विलियम शिरर ने लिखा है-- 


प्रकत: नाजी नेताओं के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक विदेशी, भले 
ही वह कितना ही घोर नाजी-विरोधी हो, जर्मनी आ सकता था और जो कुछ भी चाहता, 
देख सकता था--सिवा सैनिक निर्माणों और बेगार श्रम शिविरों के। और बहुत से लोग नाजी 
प्रशंसक न सही, लेकिन उनके प्रति सहिष्णु होकर लौटते थे। जो कुछ देखते थे, उसपर 
विश्‍वास करते थे। और नए जर्मनी तथा उसकी उपलब्धियों के बारे में बतलाते थे। 
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लॉयड जॉर्ज की समझ का व्यक्ति, जिसके नेतृत्व में सन्‌ 1918 में इंग्लैंड को जर्मनी 
पर विजय मिली और जिसने कैसर को फाँसी देने के नारे के साथ चुनाव अभियान किया 
था, वह भी जब सन्‌ 1936 में ओबर्सबर्ग में हिटलर से मिला तो उसका प्रशंसक हो गया। 
उसने हिटलर को सार्वजनिक रूप से महान्‌ नेता कहा और कहा कि उसके पास आधुनिक 
राष्ट्र की सामाजिक समस्याओं को हल करने की एक दूरगामी दृष्टि है। 


श्रीमती गांधी पश्चिमी पत्रकारों से, जो नज़रबंदी और स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण के खिलाफ हैं 
भेंटवार्त्ता में अकसर यह कहा करती हैं कि व्यक्तिगत और प्रेस-स्वतंत्रता पर लगाया गया नियंत्रण 
अस्थायी चरित्र का है। लेकिन कई बार उन्होंने यह भी कहा कि भारत की राजनीतिक स्थिति लौटकर जून 
1975 की स्थिति में कभी भी नहीं जाएगी। 

इन दो तरह के उत्तरों का समायोजन सिर्फ एक तरह से ही हो सकता है । वह यह कि आपातस्थिति 
अस्थायी होगी। लेकिन आपातस्थिति के नियंत्रणों को कानूनन स्थायी कर दिया जाएगा। नागरिक और 
प्रेस-स्वतंत्रता पर लगाए गए नियंत्रणों को कानून का अंश बनाकर स्थायी कर दिया जाएगा। आपत्तिजनक 
सामग्री प्रकाशन विधेयक इसका स्पष्ट संकेत है। न्यायपालिका के अधिकारों को कतरने को पूरी योजना 
तैयार हो रही है। इस तरह लोकतंत्री नियंत्रण रखने के तीन स्तंभों को--राजनीतिक दल, प्रेस-स्वातंत्र्य 
और न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र को, जो कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकते हैं, पंगु बना देने 
की स्थायी योजना बन रही है। 


श्रीः इंदिरा गांधी और उनके अनेक .अधिकृत सरकारी प्रबक्ताओं ने आपातस्थिति के लाभ के रूप 
में एक तथ्य हमेशा यह भी गिनाया है कि देश में कोई हड़ताल आपातस्थिति में नहीं हुई। पर यह 
उपलब्धि कैसे है? कोई भी अधिनायकवादी व्यवस्था हड़ताल की अनुमति नहीं देती। 

यदि सरकार हमें यह आँकड़े बताती कि मजदूरों के जीवन-स्तर में किस तरह सुधार हुआ, तो 
फिर भी कोई बात होती । लेकिन न्यायोचित माँगों के लिए हड़ताल के अधिकारों को समाप्त करना केवल 
मजदूरों की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी एक प्रतिगामी कदम है । वर्षों के 
संघर्ष के बाद मजदूर बोनस को विलंबित वेतन की मान्यता तक लाए थे। आपातस्थिति में एक झटके से 
इसका सफाया कर दिया गया। 

उद्योगपतियों ने प्राय: तानाशाहों एवं फासिस्टों का हमेशा और हर जगह साथ दिया है | ' इंट्रोडक्शन 
टू पॉलिटिक्स' में हेरल्ड लास्की ने इसका उल्लेख किया है-- 


इटली में फासिस्ट राज्य, जर्मनी में नाजी राज्य और स्पेन में फ्रैंको की तानाशाही को 
स्थापना में राज्यों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का जितना परिवर्तन जान-बूझकर किया गया, 
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उसका इतिहास बताता है कि इसे मालिकों के वर्ग से प्रोत्साहन और समर्थन मिला, क्योंकि 
इसका परिणाम और चीजों के अलावा ट्रेड यूनियन आंदोलन को विनष्ट होने में भी हुआ। 


भारत में भी आप इसी प्रक्रिया की दोहरान देखते हैं। श्रीमती गांधी सन्‌ 1971 के चुनाव के बाद 
सत्ता की ऊँचाई पर मुख्यतः मजदूरों और श्रमिक संघों की मदद से अधिष्ठित हुई। लेकिन आज उनके 
मुख्य समर्थक पूँजीपति और व्यापारी हैं। उन्होंने पहले ट्रेड यूनियनों को शक्तिहीन बना डाला। अब 
सरकार को मजदूरों के हितों को कुचले जाते देखकर तनिक भी परेशानी नहीं हो रही है। 


हाः में बंबई में एक गोष्ठी हुई। विषय था अनुशासित लोकतंत्र। श्रीमती गांधी ने इस विषय को 
बदलकर ' अनुशासन ही लोकतंत्र है' कर दिया। 

यदि अनुशासन का अर्थ विनोबा की मान्यता का आत्मानुशासन होता तो किसी को इस नए नारे से 
कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब श्रीमती गांधी 'अनुशासन' शब्द का प्रयोग करती हैं तो उसका अर्थ 
होता है--हड़ताल नहीं होना, आंदोलनों का अभाव, सरकारी नीतियों के विरोध की समाप्ति आदि; यानी 
जो कुछ आतंक-उत्पीड्न से प्राप्त किया गया है। और अनुशासन का अर्थ हड़ताल, आंदोलन, राजनीतिक 
विरोध, सरकार की गलत नीतियों का प्रतिरोध, असहमति का अभाव आदि ही है तो हिटलर का जर्मनी, 
मुसोलिनी की इटली और that का स्पेन विश्व के सर्वोत्तम लोकतंत्र माने जाने चाहिए थे, न कि इंग्लैंड, 
जापान एवं अमेरिका और अन्य देश। 


जैः कि पहले कहा जा चुका है कि फासिज्म प्रचार पर बहुत जोर देता है। हिटलर ने इस बारे में 
अपने विचार बड़े स्पष्ट ढंग से रखे हैं। इस खेल के नियमों को उसने इस तरह रखा है- 


संपूर्ण प्रचार इस बौद्धिक स्तर का किया जाना चाहिए कि जिनके लिए यह किया जा 
रहा है उसमें मूर्ख-से-मूर्ख व्यक्ति भी सगझ जाए। इसलिए प्रचार का बौद्धिक स्तर इस 
लक्ष्य से निर्देशित होना चाहिए। 


यदि आप आकाशवाणी का कोई राजनीतिक प्रसारण सुनें तो आपको लगेगा कि जे.पी. या विपक्षी 
दलों के खिलाफ किए जा रहे प्रचार में हिटलर के उक्त सूत्र का पूरा-पूरा परिपालन श्री विद्याचरण शुक्ल 
पूरी मजहबी निष्ठा से कर रहे हैं। कभी-कभी लगता है कि यह प्रचार ' मूर्खा के लिए भी' नहीं, बल्कि 
'मूर्खा के लिए ही' गढ़ा गया है। 


प्रचार बहुत कम मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए और उसे अनंत बार दोहराना 
चाहिए। 
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सरकारी प्रचारकर्ता इस सूत्र का भी प्रयोग करते हें । बीस सूत्री मंत्र का जाप बार-बार लगातार 
किया जा रहा है। कोई इसकी चिंता नहीं करता कि बीस सूत्री के बीस सूत्र भी बता दे। अलबत्ता 1 
जुलाई, 1975 के भाषण में श्रीमती गांधी ने इसका उल्लेख किया था। लेकिन बाद में शायद मंत्री तक 
भूल गए कि इसमें क्या-क्या था। 


प्रचार सत्य की सेवा के लिए नहीं होता, विशेष रूप से तब तक जब तक उससे 
विपक्षी के लिए कोई भी अनुकूल बात निकल सकती हो। 


इसीलिए सरकारी प्रवक्ता गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और संख्या बताने से पूरी निष्ठा से बचते रहे 
हैं । उनके नाम मात्र के उल्लेख से उन विरोधियों के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। इसलिए हिटलर को सलाह 
मानते हुए सरकार ऐसा आचरण कर रही है जैसा ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार भी नहीं करती थी। 
हिटलर ने इसके बाद अपने 'बड़े झूठ के सिद्धांत' का प्रतिपादन किया। 


झूठ का आकार विश्वास का आधार बनाने में एक खास कारण बनता है | लोग अपने 
दिमाग के गँवारू सीधेपन के कारण बड़े झूठ के शिकार बड़ी आसानी से हो जाते हैं; क्योंकि 
छोटे-छोटे झूठ तो वे बोलते ही रहते हैं, लेकिन बड़ा झूठ बोलकर वे शरमाते हैं। 


अब हम यह देखें कि भारत में बड़े झूठ का यह सिद्धांत किस तरह लागू किया जा रहा है। 
लोकसभा में बोलते हुए 22 जुलाई, 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा-- 


दल के एक सदस्य यह जानना चाहते थे कि फासिज्म क्या है। फासिज्म का मतलब 
सिर्फ दमन से नहीं है। सबसे बढ़कर इसका मतलब है बड़े-बड़े झूठों का प्रचार करना, 
कानाफूसी से प्रचार का अभियान चलाना, बलि के बकरे की तलाश करना। 


प्रधानमंत्री द्वारा दी गई फासिज्म की इस परिभाषा से दो बातें प्रकट हुई। एक तो उन्होंने फासिज्म 
के तत्त्व उत्पीड़न (या केवल गिरफ्तारी) को मामूली बताने की कोशिश को। केवल उत्पीड़न ही 
'फासिज्म नहीं है, लेकिन उत्पीड़न फासिज्म से अलग होनेवाला लक्षण नहीं है । उन्होंने इसे अलग करने 
की कोशिश की; क्योंकि यह आरोप सिर्फ सरकार पर लग सकता है। और किसी भी तरह को काल्पनिक 
खींचतान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे स्वयंसेवी संगठन पर नहीं लगाया जा सकता। 


वक्‍तव्य का दूसरा भाग यह दरशाता है कि श्रीमती गांधी फासिस्ट प्रचारतंत्र के मुख्य स्तंभ ' बड़े 
झूठ' की क्षमता से पूरी तरह परिचित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह आरोप लगाकर उन्होंने इस 
सिद्धांत का ही अनुकरण किया है। 
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श्रीमती गांधी ने और अन्य किसी सरकारी प्रवक्ता ने कभी भी इस आरोप की पुष्टि में एक भी 
प्रमाण देने की जरूरत नहीं समझी | बस, ये इन अनर्गल और आधारहीन आरोपों को दोहराते भर रहते 
हैं--बड़े सुरक्षित भाव से कि संघ के दसियों हजार स्वयंसेवक जेलों में बंद हैं, शेष भूमिगत हैं, कोई 
उनका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई उत्तर दे तो भी वे प्रकाशित नहीं होंगे, जब कि आरोप 
बार-बार लगातार दोहराए जाते रहेंगे। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक गुप्त षड्यंत्रकारी संगठन के रूप में प्रचार माध्यमों के जरिए 
मौके-बेमौके हर समय प्रचारित किया जाता रहा है। ऐसे संगठन के रूप में, जो हिंसा में विश्वास करता 
है और अपने स्वयंसेवकों को हथियारों का प्रशिक्षण देता है। 

इसके प्रमाण में दर्जन भर ' डॉक्यूमेंट्री' और टी.वी. फिल्में बनाई गई हैं | दैनिक पत्रों के प्रथम पृष्ठ 
पर प्रकाशित उस फोटो को आधार बनाया गया है, जिसमें संघ कार्यालयों से कथित रूप में बरामद गैर- 
कानूनी हथियारों और गोलियों को प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों में किसी पुलिस जवान को संघ 
कार्यालय के सामने खड़ा बताया गया है और पास में न पहचान में आने लायक कुछ चीजें पड़ी हैं। 
पहचान में आने लायक सिर्फ एक चीज है--नकली तलवार। 

लोकसभा में बहस के दौरान जनसंघ नेता श्री जगन्नाथराव जोशी ने इस प्रकार षड्यंत्र की फूँक 
तब निकाल दी, जब उन्होंने तीखे ढंग से यह कहा कि सरकार इसका खंडन करे कि संघ कार्यालय से 
नकली तलवार के अलावा भी कुछ मिला। इसपर श्रीमती गांधी का जवाब बड़ा आश्चर्यजनक था। 
उन्होंने श्री जोशी के कथन का खंडन नहीं किया। इस चालाकी से कहा कि आर.एस.एस. दफ्तर से प्राप्त 
तलवार लकड़ी की तलवार है; लेकिन लकड़ी की तलवार रखने का क्या तुक है? कौन से खेल वे इससे 
खेलने वाले हैं ? 

अगर यह सब बड़े झूठ की तकनीक नहीं है तो और क्या है ? सरकारी झूठों को वह लंबी सूची 
बनाई जा सकती है जो सरकार पिछले एक साल में बोलती रही है | कुछ को तो बराबर दोहराया गया है। 


उनमें से कुछ सरकारी बड़े झूठों को, विशेष रूप से जिनको दस्तावेज के रूप में तैयार किया जा सका, 
यहाँ दिया जा रहा है। i 


प्रा रंभ आपातस्थिति की घोषणा से ही करें, क्योंकि स्वयं यह एक भयानक झूठ पर आधारित है। 
कहा गया कि आपातस्थिति की घोषणा विपक्ष के 29 जून से प्रारंभ होनेवाले आंदोलन का जवाब 

था, जिसमें श्रीमती गांधी से राजनीतिक औचित्य के आधार पर त्यागपत्र माँगा जाने वाला था। पाँच दलों 

को कार्य समितियों की संयुक्त बैठक में, जिसमें जे.पी. और मोरारजी सरीखे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे, 


पारित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका रूप ' शांतिपूर्ण सत्याग्रह ' होगा। 
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लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार यह 29 जून से लागू की गई, क्योंकि (इस झूठ के समर्थन 
में अपने वचन की रक्षा के लिए वह कोई प्रमाण नहीं पेश कर सकतीं) | 


. “विपक्षी दलों ने देशव्यापी घेराव, बंद, आंदोलन, विघटन, औद्योगिक कामगारों को 
उकसाने, केंद्रीय सरकार को पंगु बना देने की योजना बनाई थी।' (27 जून, 1975 को 
आकाशवाणी से प्रसारित और “लोकतंत्र व अनुशासन' नामक सूचना व प्रसारण मंत्रालय से 
प्रकाशित श्रीमती गांधी के भाषण से उद्धृत) | 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरोप यह नहीं है कि सत्याग्रह का रूप बिगड़ जाएगा और 
संभवत: उससे हिंसा आदि हो। आरोप सीधा है-अशांति और विघटन का। और आपको झूठ बोलना है 
तो फिर बड़ा झूठ ही क्यों न बोला जाय। सीधा तर्क यह है। 

प्राथमिक झूठ'के आकार से संतुष्ट नहीं होते हुए श्रीमती गांधी लोकतंत्र के खिलाफ अपने अपराध 
को छिपाने के लिए बड़ी-बड़ी फंतासियाँ बुनने लगीं । 

19 सितंबर, 1975 को श्रीमती गांधी ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के तथाकथित 
शिक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ भी उन्होंने 29 जून से आरंभ होनेवाली विपक्ष को 
योजना का हवाला दिया और ये बातें कहीं- 


दूसरे देशों कीं सीमा में कौन सी पद्धति चले या व्यक्त हो, इसपर मैं कोई टिप्पणी 
नहीं करना चाहती | हम लोग सिद्धांतवादी निष्ठापूर्वक इस मामले में सही रहे हैं | लेकिन मैं 
एक सवाल खड़ा करना चाहती हूँ । क्या यह देश ज्यादा लोकतांत्रिक समझा जाता, यदि 29 
जून के बाद बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो जाती ? अगर मेरी, मेरे परिवार की, उन सभी 
मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों की, जो मेरा समर्थन करते हैं, हत्या हो जाती तो क्या यह देश 
ज्यादा लोकतांत्रिक समझा जाता? (पृष्ठ 111, लोकतंत्र और अनुशासन- श्रीमती इंदिरा 
गांधी के भाषण, भारत सरकार प्रकाशन) | 


इस तरह यह आरोप बढ़कर प्रधानमंत्री, उनके परिवार, उनके समर्थक मुख्यमंत्रियों आदि को 


हत्या तक का षड्यंत्र हो गया। किसी भी दूसरे देश में एक व्यक्ति, जो इतने जिम्मेदार पद एर अधिष्ठित 
है, इतनी गैर-जिम्मेदारी से इतने गंभीर आरोप नहीं लगाता। 


क अवसर पर पश्चिमी प्रेस का संदर्भ देते हुए श्रीमती गांधी ने “बड़े Yo" शब्द का इस्तेमाल किया। 
u 29 सितंबर, 1975 को उत्तर जर्मन टी.वी. को भेंटवार्त्ता दी। भेंटवार्त्ताकार थे डॉ. क्रोंजूकर और डॉ. 
स्कारलाव। श्रीमती गांधी ने जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी प्रेस के लेखन की तीखी आलोचना की और 
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कहा, “जो कुछ वे लिख रहे, वह किसी की कल्पना की उड़ान मात्र है। कोई यह भी नहीं कह सकता कि 
यह (टिप्पणी) अतिशयोवित है। उनमें से कुछ का तो कोई भी आधार नहीं है।' 

इस तरह के आधारहीन लेखन के बारे में कुछ ठोस उदाहरण देने का आग्रह भेंटवार्त्ताकारों ने 
किया। इसपर श्रीमती गांधी ने कहा-- 


उदाहरणार्थ एक बड़ा झूठ, जो प्रचारित किया जा रहा है, वह यह है कि सारी आपातस्थिति का 
संचालन कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। इसमें मेरा पुत्र भी सम्मिलित है। यह बिलकुल झूठ है। 

यह निर्णय देश के मुख्यमंत्रियों ने लिया था और उन्हें ही राज्यों की व्यवस्था चलानी है। 

आप जानते हैं कि यह एक संघीय व्यवस्था है, इसलिए निर्णय मुख्यमंत्रियों और हमारे वरिष्ठ 


साथियों से मिलकर लिया गया था। (पृष्ठ 166, लोकतंत्र व अनुशासन--इंदिरा गांधी के भाषण, भारत 
सरकार प्रकाशन) | 


इस तरह पश्चिम के प्रेस द्वारा प्रचारित “बड़े झूठ' का उदाहरण सामने आया। इनमें से सबसे 
घटिया, जिसे श्रीमती गांधी सोच सकीं, यह था कि आपातस्थिति का फैसला कुछ लोगों ने किया था और 
उनमें संजय गांधी था। इस 'बड़े Yo! पर श्रीमती गांधी बरसीं। 

सूचना के बंद माध्यमों के कारण भारत में ही रहनेवाले लोगों के लिए भी यह जानना और कह 
सकना बिलकुल असंभव है कि आपातस्थिति के निर्णय करने और उसे चलाने में संजय गांधी का कितना 
हाथ है। विदेशी समाचार-पत्रों, जिनमें से अधिकांश के संवाददाता निकाल दिए गए हैं, के लिए तो यह 
और भी कठिन है। फिर भी कोई मेहनती दृष्टि-संपन्न पत्रकार, जो भारत के समाचार-पत्रों को पढ़ता रहा 
हो और श्री संजय गांधी के अनगिनत भाषणों, वक्तव्यों, Jei आदि को देखता रहा हो तो बडे 
तर्कसंगत ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि आपातस्थिति की घोषणा और इसके क्रियान्वयन से 
संजय गांधी का सीधा संबंध है। 

अगर पश्चिमी प्रेस का इस निष्कर्ष पर पहुँचना गलत है तो उसके दोषी वे नहीं बल्कि संजय गांधी 
का बड्बोलापन है जो सभाओं में प्रकट होता रहा है। इन सभाओं में प्रधानमंत्री के पुत्र श्री संजय गांधी 
इस तरह बोलते रहे हैं जैसे वे ही आपातस्थिति के विचार के जनक हैं। न तो विदेशी पत्रकारों के पास 
और न किसी और के पास श्री गांधी के दावों पर अविश्वास करने का कोई ठोस आधार था। 

ज्यादा-से-ज्यादा पश्चिमी प्रेस पर गलत निष्कर्ष निकालने का आरोप लगाया जा सकता था, झूठ 
का नहीं। 

लेकिन क्या यह श्रीमती गांधी के उत्तर के उत्तराद्ध के बारे में भी कहा जा सकता है ? आपातस्थिति 
के निर्णय में संजय गांधी का हाथ हो भी सकता है और नहीं भी, इसके बावजूद यह बिलकुल झूठ है कि 
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आपातस्थिति का फैसला मुख्यमंत्रियों ने लिया था। मुख्यमंत्रियों का इससे कुछ लेना-देना नहीं । उन्हे 
उसके बारे में मालूम तक नहीं था। सच तो यह है कि आपातस्थिति लागू करने के समय मंत्रिमंडल तक 
से सलाह नहीं की गई थी। 

25 जून की शाम को श्रीमती गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास गईं और उन्होंने 
उनसे आपातस्थिति घोषित करने को कहा। इस निर्णय की जानकारी शायद विधि मंत्री गोखले, पश्चिम 
बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे और श्री संजय गांधी को रही हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल आनंदपूर्वक 
अनभिज्ञ था। 

राष्ट्रपति ने कर्तव्यभाव से आपातस्थिति की घोषणा पर हस्ताक्षर किया। 25 जून, 1975 को 
तारीख डाली और इस तरह संवैधानिक विकृतीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 26 जून को सुबह इसके बारे में जान पाए। उन्हें सुबह जल्दी जगाया 
गया और 6 बजे प्रधानमंत्री के निवास पर मंत्रिमंडल की बैठक के लिए बुला लिया गया। प्रेस ट्रस्ट की 
खबर के अनुसार, जिसे सेंसर ने पास कर दिया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसपर विचार किया और 
राष्ट्रपति द्वारा आपातस्थिति की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की । 

प्रेस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल ने आपातस्थिति लागू करने का सुझाव नहीं दिया। उसने 
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री द्वारा आपातस्थिति की राष्ट्रपति के नाम की गई 
अनुशंसा पर अपनी सहमति दी थी। 

22 जुलाई को लोकसभा में इंदिरा सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री मोहन धारिया ने इस राक्षसी 
कार्यवाही की भर्त्सना की और कहा-- 

मैं पूरे मंत्रिमंडल को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मंत्रिमंडल को कार्यवाही 
शुरू कर दिए जाने के बाद बताया गया। 


न तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहस में हस्तक्षेप के दौरान और न ही खाद्य मंत्री श्री 
जगजीवन राम, जिन्होंने आपातस्थिति की घोषणा का प्रस्ताव रखा था, ने इस स्पष्ट रूप से लगाए गए 
आरोप का खंडन किया। 


श्रीः इंदिरा गांधी के झूठ का यह एक और उदाहरण है। इलाहाबाद निर्णय के बाद सरकार- 
प्रोत्साहित अनेक प्रदर्शन श्रीमती गांधी के समर्थन में उनके निवासं के सामने आयोजित किए गए। 
इन प्रदर्शनों में श्रीमती गांधी के समर्थन में बुलाए जानेवाले WEAR के आलाप के अलावा श्रीमती 
गांधी के खिलाफ निर्णय देनेवाले इलाहाबाद न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के खिलाफ 
कुछ भाषण भी हुआ करते थे। एक बार यह रिपोर्ट भी छपी कि श्री सिन्हा का पुतला भी जलाया गया। 
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यह मालूम नहीं कि यह रिपोर्ट सही थी या नहीं । विपक्ष की ओर से किसी ने कुछ भी नहीं कहा । श्रीमती 
गांधी के भाषणों और भेंटवार्त्ताओं के संकलन को सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारित किया । 3 जुलाई, 
1975 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपा हे कि-- 


मेरे खिलाफ घृणा का, अपप्रचार का अभियान सन्‌ 1969 में चलाया गया था । प्रेस में 
से अधिकांश ने इसका विरोध नहीं किया। तब भी कोई टिप्पणी नहीं की गई जब विपक्ष के 
द्वारा कुछ समय पूर्व एक मुख्य न्यायाधीश के पुतले जलाए गए। 


यह सच है कि इस तरह की टिप्पणी अखबारों द्वारा नहीं की गई । कारण सिर्फ यह था कि कहीं 
कोई पुतला जलाया ही नहीं गया था। 


रा 'जनीतिक नजरबंदी के बारे में एक महत्त्वपूर्ण बात और है | 

सामान्यतया सरकार के अधिकृत प्रवक्ता गिरफ्तारियों या रिहाइयों के आंकडे देने से इनकार करते 
हैं। लेकिन सितंबर 1975 से उन्होंने रिहाइयों का प्रतिशत बताना शुरू कर दिया है। अगर हमें सही स्मरण 
है तो रिहाई के झूठ की शुरुआत गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने की। उन्होंने 25 प्रतिशत से प्रारंभ किया। 
एक पखवाडे में ही यह 35 प्रतिशत पर पहुँच गया। 

24 अक्तूबर को भारतीय पत्रों में “कम्युनिस्ट सेंट्रल न्यूज इन्फॉर्मेशन' को दी गई श्रीमती इंदिरा 
गांधी की भेंटवार्त्ता प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने कहा कि केवल चोटी के नेता ही सरकार को पंगु बनाने 
का षड्यंत्र करते हैं और उन्हें ही बंदी बनाया गया है। बाको सब मुक्त हैं | 

उसी दिन मद्रास के दैनिक ' हिंदू' ने एक सरकार-प्रेरित समाचार छापा, जिसमें कहा गया कि 40 
से 50 प्रतिशत बंदियों को रिहा किया जा चुका है और राज्य सरकारों को बंदियों के मामलों पर पुनर्विचार 
करते रहने के लिए कहा गया है। 

अगर मंत्रियों के द्वारा रिहाई के आँकड़ों और उसके देने की गति पर कोई विश्वास करे तो इस 
निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि जितने गिरफ्तार किए गए उससे कहीं अधिक रिहा कर दिए गए। लेकिन सच यह 

है कि मीसा में बंद करीब पच्चीस हजार लोगों में से मुश्किल से सौ के आस-पास लोग रिहा किए गए 
हैं। भारत रक्षा अधिनियम में बंदी बनाए गए लोगों की संख्या एक लाख से भी ज्यादा है। 

कभी-कभी अधिकृत प्रवक्ताओं ने गिरफ्तार लोगों की संख्या बताई भी है। और जब उन्होंने 
बताया है तो उन्होंने बड़े झूठ की तकनीक का सहारा लिया है। इतने बड़े झूठ का कि नाजी भी शरमा 
जाए। 

1 नवंबर को अमेरिका स्थिति भारतीय राजदूत श्री टी.एन. कौल ने वाशिंगटन के एक महिला 


क्लब को संबोधित किया। उस शाम वॉयस ऑफ अमेरिका ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट दी। प्रसारण में कहा 
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गया कि राजदूत को भारत में गिरफ्तारियों की संख्या के बारे में बार-बार पूछा गया। पहले तो वह संख्या 
क बताने से कतराते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि करीब पंद्रह नेता और एक हजार अनुयायी | 
त अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने आगे कहा कि पंद्रह नेता वे हैं, जिन्होंने 25 जून 
को सभा में सरकार-विरोधी षड्यंत्र किया था। इन पंद्रह में से तीन छोड़ दिए गए हैं। एक हजार 
| अनुयायियों में से भी करीब तीन सौ को रिहा कर दिया गया है । इस तरह 1 नवंबर को श्री टी.एन. कौल 
के मुताबिक भारत भर में कुल सात सौ बारह लोग नजरबंद थे। यह वही कौल हैं जिन्होंने आपातस्थिति 
लागू होने के बाद कहा था कि केवल समाज-विरोधी तत्त्वों को जेल में डाला गया है | राजनीतिक नेताओं 
को तो आवास नजरबंदी में ही रखा गया है । 
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| 
| जॅ श्रीमती गांधी ने आपातस्थिति लगाई तो श्रीमती गांधी के दिमाग में अपनी सत्ता के सामने उपस्थित 
L सिर्फ राजनीतिक खतरे की बात ही थी। जैसा कि पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 
l आंदोलन से कतई चिंतित नहीं थी। सबसे ज्यादा परेशान करनेवाला कारण था गुजरात की पराजय और 
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जे.पी. आंदोलन की गति-संभावना। स्वतंत्रता कौ प्राप्ति के 
g बाद पहली बार नई दिल्ली में किसी नए शासन के आने की और वर्तमान सत्ता से हटने की संभावना बनी 
! थी। 
| चुनाव के इस गणित में आपातस्थिति लागू करने के पूर्व सरकार के दिमाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ स्वाभाविक रूप से नहीं था । यह परोक्ष रूप से एक अर्थ में सरकार द्वारा इसके गैर-राजनीतिक और 
गैर-चुनावी चरित्र की स्वीकृति है । 25 जून को शुरू हुई पकड़-धकड़ में जे.पी. और उनके साथ के दल 
ही आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध कुछ दिन बाद आया। इसका कारण आंशिक रूप से तो 
सरकार की पिशाच विद्या थी ही, लेकिन साथ ही सरकार यह समझती थी कि यह युवा-बहुल आदर्शवादी 
संगठन अधिनायकवाद-विरोधी राष्ट्रीय अभियान को शक्ति प्रदान करेगा । 
जमायते इसलामी को तो सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने के सरकारी चक्कर में उत्पीडित होना 
| पड़ा। दूसरी तरफ नक्सलवादियों पर लगाया गया प्रतिबंध दक्षिण-वाम की बीचवाली छवि के लिए 
आवश्यक था। ; 
जहाँ तक आनंदमार्ग का ताल्लुक है, जे.पी. तथा बिहार-आंदोलन के सभी लोगों ने सरकारी पक्ष 
के लोगों द्वारा इसके संदर्भ में आनंदमार्ग का नाम लेने से बराबर परेशानी और कुतूहल का अनुभव किया | 
आनंदमार्ग का जे.पी. आंदोलन से कोई संबंध कभी नहीं रहा । लेकिन आनंदमार्ग बलि का बहुत सुविधाजनक 
बकरा था। i 
9 जे.पी. आंदोलन के साथ औरों के अलावा आनंदमार्ग का नाम जोड़ने के पीछे जान-बूझकर दिए 
गए एक दुष्ट राजनीतिक कपटयोग की भूमिका स्पष्ट है। 
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'ह जानना दिलचस्प होगा कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति के तमाम शासकों द्वारा (चाहे वे लोकतंत्री ढाँचे 

में ही शासन करते हों) पिशाच विद्या की आवश्यकता समझी जाती रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों के 
प्रति उनकी आस्था बहुत कमजोर होती है और वे सिद्धांतहीन होकर साधनों को चिंता नहीं करते और जो 
भी साधन उन्हें सत्ता में बनाए रख सकते हैं, उनका आश्रय ले लेते हैं। 

“फॉल ऑफ रिचर्ड निक्सन' के रचयिता थियोडोर एन. ह्वाइट नामक प्रसिद्ध लेखक ने इस चरित्र 
के राजनेताओं के बारे में गहरी अंतर्टुष्ट प्रदान की है । इस तरह के राजनेताओं में स्वाभाविक रूप से 
रिचर्ड निक्सन भी हैं। 

उसने ' कैलिफोर्निया में पोषित' रिचर्ड निक्सन को “नई शैली की राजनीति का आविष्कारक' कहा 
है | ह्वाइट कहते हैं कि यह नई शैली अंततः ' हाइट हाउस' को भ्रष्ट करने के लिए थी । इसका क्रियान्वयन 
नई शैली के चालबाजों पर निर्भर करता है । राजनीति और सरकार के मिलन-बिंदुओं के नाजुक दायित्वों 
को ये बिना उसे समझे अपने ऊपर ले लेते हैं। 

ह्वाइट कहता है कि नई कैलिफोर्नियाई राजनीति के सिद्धांत बड़े सरल हैं। सबसे बढ़िया चुनाव 
अभियान प्रतिद्वंद्वी पर आक्रमण है। प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कुछ आविष्कार करके उससे उसपर प्रहार करना 
और मतदाताओं को उससे सावधान रहने की चेतावनी देना, यह शैली है। 

सन्‌ 1969 में शुरू की गई भारतीय राजनीति की नई शैली की भी यही सैद्धांतिक आधारभूमि रही | 
राजनीतिक चालबाजी राजकीय नीति का विकल्प बनती गई। जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने के 
लिए किसी-न-किसी के खिलाफ कुछ-न-कुछ आविष्कार करके उसकी 'बोगी' खड़ी किए रखना या 
अभियान चलाए रखना इस रणनीति का आधार है। 

श्रीमती गांधी की परिगणना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अभियान चलाए रखने से 
और कोई नहीं तो कम-से-कम सात करोड़ मुसलमानों को प्रभावित रखा जा सकता है। 

हर पद्धति के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, यहाँ तक कि तानाशाही या सैनिक शासन के भी। 
लेकिन परिपक्व आकलन के लिए संपूर्णता का विचार करना आवश्यक होता है। 

सन्‌ 1975 के शुरू में श्रीमती गांधी ने कहा था कि कुछ अधिकनायकवादी पद्धतियों ने अपने सभी 
लोगों को काम पर लगा दिया है और हर तरह के विरोध को समाप्त कर दिया है; लेकिन कई तानाशाहियाँ 

अपनी जनता की आधारभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी हैं । जब चुनने की बारी आई तो हमने 
लोकतांत्रिक प्रणाली चुनी, हालाँकि हम जानते थे कि यह धीमी पद्धति है। (पृष्ठ 129, लोकतंत्र व 
अनुशासन, श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण।) 

यह कहा जाना चाहिए कि पद्धतियों में से एक का चुनाव कुछ मूल्यों पर आधारित होता है। इसमें 
जिसे सत्य माने उसके आग्रह के लिए सत्याग्रह करना, हड़ताल का अधिकार और ऐसे तमाम अधिकार 
इन मूल्यों में सम्मिलित होते हैं। आज सरकार इन मूल्यों को विघटनवादी और देशहित के विरोध में 
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मानती है । महात्मा गांधी ने कहा था कि 'उस पद्धति को छोड़ दो जो जनता को कुचलती हो।' यही वह 


` मुख्य सिद्धांत था, जिसके अनुसार पद्धति चुनी जानी थी । 


एक बार किसी ने महात्मा गांधी से कहा कि आखिरकार ब्रिटिश सरकार में सबकुछ बुरा ही नहीं 
है। यह जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा भी करती रही है। महात्माजी का उत्तर काफी स्पष्ट और सटीक 
था। उन्होंने कहा-- 


नीरो और मुसोलिनी द्वारा शासित राज्यों में भी अच्छे पहलू थे। लेकिन हमें पूरा 
अस्वीकार करना है। हमारे देश में बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सड़कें, महलों जैसे शिक्षण संस्थान 
हैं। लेकिन वे ऐसी पद्धति के अंग हैं जो देश को कुचल रहे हैं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं 
हो सकता। यह मणियारे साँप की तरह है, लेकिन इसमें जहर भी है। 


गांधीजी की यह उक्ति जितनी संगत उस समय थी उतनी आज भी है। 
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एक बंधक 
सितंबर, 1976 
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“सही लोकतांत्रिक पद्धति की आधिकारिक अनुमति सामान्य 
रूप से मान्यता प्राप्त कुछ आचार-व्यवहारों से मिलती है । इसे कोई 
भी सत्तारूढ़ दल, कोई भी स्वयंसेवी जन-संगठन अथवा विधायिका 
का सर्वसम्मत निर्णय भी समाप्त नहीं कर सकता | 

' आदि शंकराचार्य ने कहीं कहा है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
की सत्ता भी इस अर्थ में सीमित है कि वे अपने बनाए नियमों को 
नहीं तोड़ सकते। उनकी सत्ता-सर्वोच्चता इन सीमाओं से बनी है। 
इसी तरह लोकतंत्र की जीवनधारा को सर्वप्रभुसत्ता-संपन्न मानव 
आबादी का सर्वसम्मत निर्णय भी नहीं बदल सकता।' 

-- दादा धर्माधिकारी 
(सन्‌ 1962 में प्रकाशित आचार्य विनोबा भावे 
की लोकतांत्रिक मूल्यों पर लिखी गई पुस्तक की भूमिका से) 
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T के संविधान संशोधन विधेयकों से 44वाँ संविधान संशोधन विधेयक अलग हटकर है। इसमें मात्र 
एक संशोधन नहीं है । इसमें कुल सत्तावन विभिन्न संशोधन हैं और ये एक साथ जुड़कर काफी बडे 
दायरे में बहुत कुछ समेट लेते हें । इस विधेयक के कानून बन जाने से संविधान में लगभग सौ परिवर्तन हो 
चुके होंगे। इनमें से एक-तिहाई पच्चीस वर्षों में हुए और दो-तिहाई आपातस्थिति के मात्र पंद्रह महीनों 
में। 

विधेयक के प्रावधानों को थोड़ी देर के लिए अलग रखें तो भी इसमें तीन प्राथमिक किंतु वजनी 
आपत्तियाँ हैं । इन आपत्तियों के कारण मौजूदा संसद्‌ को इसपर विचार नहीं करना चाहिए। 

वर्तमान संसद्‌ का चुनाव मार्च 1971 में हुआ था। 17 मार्च, 1976 को इसकी लोक अनुमति की 
अवधि समाप्त हो गई। इसलिए सामान्यतया संविधान की धारा 83 के तहत लोकसभा इस तारीख को 
अपने आप भंग हो जानी चाहिए थी। लेकिन यह आपातस्थिति के लागू होने के कारण ही बनी हुई है। 
इसी से यह संभव हुआ कि बहुमत दल लोकसभा की अवधि बढ़ा सका। 

स्वयं आपातस्थिति ही हास्यास्पद है और इसकी घोषणा स्पष्ट रूप से बदनीयती है। इसके 
अलावा, जिस लोकसभा ने आपातस्थिति के कारणों के नाम पर अपनी अवधि बढ़ाई है, वह सिर्फ 
कार्यकारी लोकसभा है और राजनीतिक तौर पर वह सिर्फ सामान्य कामकाज के विधेयक पर ही विचार 
कर सकती है। इस जैसे व्यापक और महत्त्वपूर्ण संशोधन विधेयक निश्चित रूप से इसको सीमा के बाहर 
हैं। 

दूसरी आपत्ति यह है कि इस समय देश के तीस वरिष्ठ सांसद बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद 
किए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें क्यों बंद किया गया है। वे न्यायालय के द्वार पर दस्तक तक 
नहीं दे सकते। उन्हें सिर्फ यह कारण समझ में आता है कि आपातस्थिति के नाम से चलनेवाला यह 
राक्षसाकार धोखा जनता को तभी तक दिया जा सकता है जब तक राजनीतिक जानकारी के तीन माध्यमों- 
संसद, प्रेस और सार्वजनिक भाषण पर अँधेरे का परदा पड़ा हुआ है। 


एक विख्यात राजनीति-विशारद श्री एम.वाई. ओस्ट्रोगोस्की ने अपनी एक शास्त्रीय कृति “लोकतंत्र | 


और राजनीतिक दलों के संगठन' में बहुत सही शब्दों में लोकतंत्र की आत्मा की पहचान की है- 


एक प्रातिनिधिक सरकार का असली लोकतांत्रिक आधार सरकार की पद्धति नहीं है, 
फिर चाहे वह कितनी ही परिपूर्ण क्यों न बना दी गई हो; वह तो प्रचार का वह प्रकाश है 
जिसमें सरकार की कथनी और करनी खुलकर सामने आ जाती | 
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बिलकुल सही हे यह । प्रचार माध्यमों को हटा दीजिए तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा | 


छ समय पहले बंदी बनाए गए सांसदों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रीमती इंदिरा 
द ने बड़े भोलेपन से कहा कि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं हे, 'शायद बीस भी नहीं'। जब 
कि तथ्य यह है कि तेंतीस सांसद बंदी हैं, न कि बीस से भी कम, जैसा कि दावा किया गया। यह 
आश्चर्यजनक है कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस तथ्य से अनभिज्ञ थीं। क्या वह वाकई अनभिज्ञ थीं? और 
इस संदर्भ में मुद्दे की बात यह नहीं है कि कितने सांसद बंदी हैं, बल्कि यह कि कौन बंदी हैं ? 

ये तैंतीस सांसद आठ राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं। ये दल हैं--सत्तारूढ़ दल, संगठन कांग्रेस, 
जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भालोद, द्रमुक, अकाली दल और मार्क्सवादी पार्टी । गिरफ्तार लोगों में भूतपूर्व 
उपप्रधानमंत्री और संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई, लोकसभा में संगठन कांग्रेस के नेता श्री 
श्यामनंदन मिश्र, सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस संसदीय दल के सचिव श्री रामधन (कुछ ही महीने पहले 
निर्वाचित, लेकिन अब निष्कासित), जनसंघ संसदीय दल के नेता श्री अटलबिहारी बाजपेयी, जनसंघ 
अध्यक्ष और राज्यसभा में दल के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा दल के 
नेता श्री समर गुहा और राज्यसभा में भालोद के नेता श्री रविराय। 

गिरफ्तार सांसदों को सूची में सर्वश्री मधु लिमये, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, मधु दंडवते, मुरासोली 
मारन जैसे विख्यात संसदज्ञ भी हैं। और इस सूची में इंदिरा गांधी सरकार के दो उत्कट और अदम्य 
विरोधी श्री राजनारायण तथा श्री ज्योतिर्मय बसु भी हैं। जेल में बंद सांसद असाधारण संसदीय क्षमता और 
प्रतिभा के धनी हैं। 


लघ के कार्यकाल के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर पिछले वर्ष एक बहुत ही सुंदर स्मृति ग्रंथ प्रकाशित 
किया गया था। नाम था ' भारत में संविधान और संसद्‌'। इसमें संसद्‌ की कार्यविधि के बारे में एक 
खंड Cl इसका मुख्य लेख लोकसभा के महासचिव श्री एस.के. शकधर ने लिखा है। शीर्षक है- 
संसदीय पहल। इस लेख में इसका दिलचस्प ब्योरा दिया गया है कि संसद्‌ सूचना प्राप्त करने और 
आलोचना का असीम अधिकार का उपयोग करते हुए कैसे कार्यपालिका को अपने प्रति और जनता के 
प्रति उत्तरदायी बनाए रखती है। 
यह बहुत ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह हाल के वर्षो की घटनाओं के अधिकृत ब्योरों से भरा- 
पूरा लेख है और इसमें ऊपर गिनाए गए सांसदों के नामों का बार-बार उल्लेख आता है। 
पिछले पंद्रह महीनों में सरकारी अभिकरणों की ओर से यह सुनियोजित प्रचार किया गया है कि 
विरोधी सांसद, खासकर जो बंदी बनाए गए हैं, संसदीय मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं और ' अनुत्तरदायित्वपूर्ण 


अड्ुंगेबाजी' का रुख अपनाते रहे हैं। इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। संसद्‌ के सर्वोच्च अफसर 
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द्वारा लिखे गए इस लेख से यह स्पष्ट है कि यही वे विपक्षी सांसद हैं जिन्होंने संसद्‌ को संस्था के तौर पर 
जीवंतता और चेतना प्रदान की, जिसके कारण संसद्‌ कार्यपालिका को अपने प्रति उत्तरदायी बनाए रख 
सकी और कार्यपालिका पर सही, कठोर और पूर्ण नियंत्रण कायम रख सकी | हाल में संसद्‌ की कार्यवाही 
को देखकर लौटनेवाले प्राय: सभी दर्शकों का यह मत है कि इन सचेत सांसदों के अभाव में संसद्‌ 
कब्रिस्तान सरीखी नजर आती है। तीसरी आपत्ति यह है कि इस तरह के संशोधनों के पहले इनपर 
देशव्यापी विचार-विमर्श होना चाहिए। इसका औचित्य सरकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करती है। 
लेकिन बड़े निर्दोष लहजे में कहा जा रहा है कि यह बहस तो चल ही रही है। एक मंत्री महोदय ने उस 
दिन कहा कि हजारों लेख लिखे गए हैं, हजारों सभाएँ हुई हैं । उन्हें यह जोड़ देना चाहिए था कि अलबत्ता 
ये सभाएँ और लेख संशोधन के पक्ष में हुए हैं। 

ख़ुश्चोव के जमाने में रूस भ्रमण करने आए अमेरिकी यात्रियों के एक समूह की एक संदिग्ध 
कथा है। यात्रा के अंत में वे श्री खुश्चोव से मिले और कहा कि आपके देश में सबकुछ ठीक हे, बस 
नागरिक स्वतंत्रताओं पर दमघोंट नियंत्रण है। वाशिंगटन में हम इतना स्वतंत्र अनुभव करते हैं कि ठीक 

ह्वाइट हाउस के सामने जाकर कह सकते हैं कि कैनेडी गुंडा है। और फिर भी हमारा कुछ भी नहीं 

बिगड़ेगा। कहते हैं, इसपर खुश्चोव ने घूरते हुए कहा, 'मुझे मालूम नहीं कि आपको यहाँ ऐसी अनुभूति 
कैसे हुई। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आप लाल चौक पर खड़े होकर ऊँची-से-ऊँची 
आवाज में यह कह सकते हैं कि कैनेडी गुंडा है। कोई आप पर उँगली तक नहीं उठाएगा ।' 

आज देश में इन संशोधनों के बारे में जो ' मुक्त बहस' हो रही है वह वैसी है जैसी मुक्तता श्री 
खुश्चोव ने अमेरिकी यात्रियों को देने का आश्वासन दिया था। सितंबर के अंत में हमारे पूर्व विदेश मंत्री 
श्री एम.सी. छागला ने बंबई की एक सभा में यह अपील की कि सरकार इन संशोधनों को नई चुनी 
जानेवाली लोकसभा आने तक स्थगित कर दे। उल्लेखनीय है कि इसके बारे में रायटर, बी.बी.सी. और 
अन्य विदेशी समितियों ने यहाँ तक पाया कि सरकारी समाचार एजेंसी 'समाचार' ने भी ऐसे वक्तव्या को 
प्रचारित किया जो दिए ही नहीं गए थे। ; 


श्री जयप्रकाश नारायण ने इन प्रस्तावित संशोधनों के अध्ययन और इसपर गोष्ठियों आदि में विचार- 
विमर्श करने के लिए एक कमेटी गठित की। इस कमेटी में चोटी के सार्वजनिक लोग और 
विधिवेत्ता थे, जैसे श्री एस.सी. छागला, के.एस. हेगड़े, वी.एम. तारकुंडे, शांतिभूषण और कृष्णकांत। यह 
कमेटी कार्य नहीं कर सकी | किसी गोष्ठी तक की अनुमति नहीं दी गई 
फिर भी कमेटी ने स्वर्णसिंह कमेटी की रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया और उसपर बारीक 
विश्लेषणयुक्त एक रिपोर्ट भी दी। लेकिन इसे भी “समाचार ' ने कुछ ही पंक्तियों में रफा-दफा कर दिया। 
लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए विधि मंत्री श्री गोखले ने कहा कि इससे 
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संविधान के मौलिक ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम मानते हैं कि विधि मंत्री बेहतर समझ रखते 
हैं। उनका ईमानदार बयान तो यह होता कि जब वे यह कहते--हम यह जानते हैं कि जब यह कानून बन 
जाएगा तो संविधान का मूलभूत ढाँचा बदल जाएगा। हम जानते हैं कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के 
उस फैसले के खिलाफ है जो फैसला केशवानंद भारती के केस में उसने दिया था। लेकिन हम यह भी 
जानते हैं कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के रहते हम केशवानंद भारती से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के 
निर्णय का उल्लंघन कर सकते हैं और फिर भी कोई परेशानी नहीं होगी । 
फिर भी चूँकि श्री गोखले ने यह कह दिया है कि यह विधेयक केशवानंद भारती संबंधी निर्णय के 
खिलाफ नहीं है, हम अपना तर्क इसी मुद्दे से चालू कर सकते हैं। इस संशोधन विधेयक की धारा 55 के 
जरिए संविधान संशोधनों के मामले में संसद्‌ अपने को न्यायिक पुनरीक्षण से पूरी तरह मुक्त करती है। 
अब तक संसद्‌ को इस तरह की छूट नहीं थी। 55वीं धारा संसद्‌ की शक्ति का विस्तार करती है। पर श्री 
गोखले इसका स्पष्टीकरण कैसे करते हैं! इस धारा के स्पष्टीकरण की टिप्पणी में विधि मंत्री कहते हैं कि 
धारा 55 का प्रयोग संविधान को धारा 368 की सही व्यापकता को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। 
यह स्पष्टीकरण पूरी तरह से असत्य है। धारा 368 की पूरी व्यापकता को केशवानंद भारती के 
मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से वर्णित किया है और इस कानून को पूरी तरह रेखांकित किया 
है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है-- 


1. संसद्‌ के संशोधन अधिकार व्यापक हैं; पर सीमित हैं। संसद्‌ को संविधान के मौलिक चरित्र को-- 
जैसे भारत की सार्वभौमिकता, देश के लोकतांत्रिक चरित्र, देश की एकता और नागरिकों की 
मूलभूत स्वतंत्रता को परिसीमित करने अथवा उसके वस्तु-सार को कमजोर करने का अधिकार 
नहीं है। समतामय और कल्याणकारी राज्य बनाने के लोक-निर्णय को समाप्त करने का भी संसद्‌ 
को कोई अधिकार नहीं है। ये सीमाएँ बतौर उदाहरण हैं, पूरी सूची नहीं हैं। इनके बावजूद संसद्‌ के 
संशोधन अधिकार व्यापक हैं और उसको व्यापकता संविधान के हर अंश तक व्यापक है। 

(न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति मुखर्जी) 


2. सीमित अधिकारों को असीमित नहीं बनाया जा सकता। धारा 368 का संशोधन इस तरह नहीं किया 
जा सकता कि इसको पहचान ही बदल जाए। उदाहरणार्थ संसद्‌ संशोधन के लिए आवश्यक दो- 
तिहाई बहुमत को बदलकर केवल बहुमत से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। 

(मुख्य न्यायाधीश सिकरी, 


धारा 368 के संशोधन के असीम अधिकारों का प्रभाव संविधान के दीर्घजीवी होने के लिए 


सहायक व उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं संशोधन अधिकार को ही समाप्त किया जा 
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| सकता है। और असंभव बहुमत की अनिवार्यता से संविधान को तथ्यतः असंशोधनीय बनाया जा 
सकता है । 
स्वयं संविधान ने संशोधन निकाय का प्रावधान किया है। यह केवल उन्हीं अधिकारों का 
इस्तेमाल कर सकता है जो उसे दिए गए हैं। अगर इन अधिकारों पर सीमा लगाई गई है तो इस 
सीमा में रहकर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ।* धारा 368 का संशोधन इन सीमाओं को 
तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। 
(न्यायमूर्ति शेलेट और न्यायमूर्ति ग्रोवर) 


, संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त नहीं। संविधान का कोई भी ऐसा मसला नही जो. क 

राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक सवालों से जुड़ा न हो। संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरीक्षण 
का अधिकार इस न्यायालय को दिया है। उन्होंने इसे एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है और इसे 
संविधान का हृदय और आत्मा माना है। हम लोग इस कर्तव्य को पूरा करने से सिर्फ इसलिए विरत 
नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे किसी विधि में अंतर्निहित राजनीतिक या सामाजिक नीतियाँ 
प्रभावित होंगी । इस न्यायालय की आधारभूत मान्यता यह रही है--और होनी चाहिए कि विधायिका 
का यह कार्य है कि वह नीति और उसके अनुसार कानून बनाए। इन कानूनों को सामान्यतया 
संविधानसम्मत मान लिया जाएगा। केवल तभी उसकी संविधानसम्मतता नहीं मानी जाएगी तब 
इसके लिए पवके और पुष्ट कारण होंगे जो संविधानसम्मतता के विरोध में होंगे। 

(न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी) 


U 


संशोधन विधेयक की धारा 55 की कानूनी स्थिति यह है कि यह स्पष्टरूप से संवैधानिक दृष्टि से 
गैर-कानूनी है । सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है । इसीलिए पहले सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से केशवानंद 
भारती के मामले के फैसले पर पुनर्विचार कराने की कोशिश की | यह प्रयास विफल हो गया। इसलिए 
इसने मौजूदा रास्ता चुना है । एक तरह से सरकार सर्वोच्च न्यायालय की सहमति को मानकर चल रही है। 


'स॒ विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का ब्योरा देते हुए विधि मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का 
Gs सामाजिक, आर्थिक क्रांति के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर करना है। इससे गरीबी, 
अज्ञान, बीमारी, अवसरों की असमानता आदि दूर हो सकेगी। अच्छा होता, विधि मंत्री इसपर प्रकाश 
डालते कि संविधान अपने मौजूदा स्वरूप में किस तरह सामाजिक व आर्थिक क्रांति में बाधक बन रहा 
है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के लोगों के बयानों से इस पहलू पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ा है। 

सन्‌ 1973 तक, जब तक केशवानंद भारती के मामले का फैसला नहीं आया था, संपत्ति के 
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अधिकार को धारा 31वीं सामाजिक व आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधक के रूप में प्रचारित की गई | कहा 
जाता था कि गोलकनाथ के मामले के फैसले ने संपत्ति के अधिकार को अनतिक्रमणीय बना डाला। इस 
फैसले के कारण निहित स्वार्थ के तत्त्व भूमि सुधार, बैंक सरकारीकरण जैसे प्रगतिशील कानूनों में बाधा 
पहुँचाते हैं। सन्‌ 1971 में 24वाँ संविधान संशोधन विधेयक इस गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य की 
घोषणा के साथ पास हुआ। केशवानंद भारती केस का फैसला इसी की अगली परिणति थी। 
इन दिनों इस मामले पर बहस के दौरान प्राय: यह भूल जाया जाता है कि केशवानंद भारती के 
केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था और उस आवेदनकर्ता के खिलाफ निर्णय 
दिया था जिसने 24वें संविधान संशोधन विधेयक को चुनौती दी थी। इस निर्णय से 24वाँ संविधान 
संशोधन विधेयक वैध करार दिया गया था और गोलकनाथ के मामले के फैसले को बदला गया था। 
संसद्‌ की संशोधन-क्षमता के दायरे में मौलिक अधिकारों को भी मान लिया गया। संपत्ति के अधिकार को 
संविधान का मूलभूत चरित्र मानने से इनकार किया गया था। न्यायालय पीठ के बहुमत से फैसले से एक 
निर्णय जोड़ा गया था, जिसके अनुसार संसद्‌ संविधान के मौलिक चरित्र को-लोकतांत्रिक, संघीय, 
धर्मनिरपेक्ष चरित्र को-नहीं बदल सकती। 
सरकार संविधान के इस आधारभूत ढाँचेवाली बात के बारे में कभी प्रसन्न नहीं रही | यदि सरकार 
को चिंता सामाजिक व आर्थिक क्रांति ही होती तो केशवानंद भारती के मुकदमे के फैसले से उसे पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए था | संविधान के आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत समतापूर्ण समाज के निर्माण के 
लिए बननेवाले किसी कानून के आड़े नहीं आता। लेकिन यह राजनीतिक अधिनायकवाद लादने के रास्ते 
में जरूर SST है। यही वजह है जिस पर सरकार क्रुद्ध है। 
जहाँ तक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का सवाल है, केशवानंद भारती के केस के बारे में बहुमत 
के फैसले में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रखा गया है। सरकार संवैधानिक अड्चनों के बारे में कोई 
शिकायत नहीं कर सकती | अलबत्ता, न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड मूलभूत ढाँचे के सिद्धांत से सहमत नहीं हुए। 
उन्होंने बहुमत से पृथक्‌ मत प्रकट करते हुए अपना निर्णय दिया। लेकिन उन्होंने भी अनुभव किया कि 
सरकार को वे'सब अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें वह उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चर्चा करती 
रही थी। उनके निर्णय के अंतिम से पहले वाले पैरा में सरकार को एक गहरी चेतावनी दी गई है-- 


हम सभी इस विराट्‌ देश की विविध समस्याओं के प्रति सजग हैं । यह बहुत आसान 
नहीं है कि राष्ट्रपिता के सपनों के अनुसार हर आँख से आँसू tis दिए गए; लेकिन आज 
संसद्‌ के जितने अधिकार मान लिये गए हैं, उसके बावजूद यदि सामाजिक लक्ष्य भावनाओं 
को कूड़ेदानी में ही जाते हैं तो पीड़ा की जिम्मेदारी उनकी होगी जिनको देश ने अपना 
विश्वास सौंपा है। 
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आधारभूत ढाँचे को लेकर विगत तीन वर्षों से चर्चा चल रही है । श्री गोखले एक भी ऐसे कानून 
का हवाला दें, जो केंद्रीय या राज्य सरकारों ने संवैधानिक या अन्य कानूनों के रूप में सामाजिक और 
आर्थिक सुधार की दृष्टि से बनाया हो और वह संविधान के आधारभूत ढाँचे की अपरिवर्तनीयता के 
सिद्धांत के कारण अवरुद्ध हो गया हो। वे ऐसा कोई उदाहरण दे ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ 
ही नहीं है। 

लेकिन यह संविधान संशोधन विधेयक उक्त निर्णय के कारण अवश्य ही उलझने वाला है। आज 
भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को, केंद्र और राज्यों को, राष्ट्रपति और 
राज्यपालों को तथा चुनाव आयोग, महालेखापाल आदि को सत्ता और अधिकार इस भाँति वितरित करता 
है, ताकि मनमानेपन, एकतंत्र और अधिनायकवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध नियंत्रण और संतुलन की समायोजनमय 
पद्धति कारगर रहे । 44वाँ संविधान संशोधन विधेयक इन नियंत्रणों और संतुलनों को समाप्त कर देने का 
विशिष्ट प्रयास है। सिवा कार्यपालिका के यह कदाचार सभी के साथ हो रहा है और इनके अधिकारों में 
से बहुत कुछ कार्यपालिका को दिए जा रहे हैं। और इन सबका परिणाम यह होगा कि प्रधानमंत्री पद 
संवैधानिक तानाशाह जैसा हो जाएगा। 


हा ज्यादा लूट-खसोट न्यायपालिका के अधिकारों में से करने का प्रस्ताव हे! संविधान संशोधन 
कानूनों के न्यायिक पुनरीक्षण न किए जा सकने का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। सामान्य 
कानूनों के बारे में न्यायाधीशों के खंडपीठ के बहुमत से ही कोई कानून गैर-कानूनी नहीं होगा, उसके 
लिए भी पीठ के न्यायाधीशों के दो-तिहाई मत से ही यह संभव हो पाएगा। उच्च न्यायालय केंद्रीय 
कानूनों की वैधता के बारे में निर्णय करने के अधिकार से वंचित कर दिए जाएँगे। 

सामान्य नागरिक के पास कार्यपालिका के किसी अन्याय के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण तरीका यह 
था कि वह धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता था | स्वयं श्री गोखले ने एक 
लेख में कहा है कि इस उपाय की उपलब्धि के कारण सर्वसामान्य में संविधान और इसके तहत की 
संस्थाओं में जबरदस्त आस्था पैदा हुई है। 44वाँ संविधान संशोधन उच्च न्यायालय में याचिका दायर 
करने के न्यायाधिकार को बुरी तरह परिसीमित करता है | 

अब तक धारा 31सी के तहत ऐसे ही कानून बने थे, जो धारा 39बी और सी के अनुसार ही बन 
सकते थे। यानी राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को कारगर बनाना, ताकि मालिकाना हक और नियंत्रण 
के संदर्भ में ये कानून न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त हों, भले ही वह धारा 14, 19, 31 के मौलिक अधिकारों 
यानी समानता, विचार-स्वातंत्र्य और संपत्ति के अधिकार के खिलाफ पड़ता हो। 

जब संसद्‌ में धारा 316 पर विचार चल रहा था तब अनेक विपक्षी सांसद धारा 31 के बारे में 
सरकारी प्रस्ताव से सहमत थे, अर्थात्‌ संपत्ति के अधिकार से सामाजिक व आर्थिक कानूनों को सीमित 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


250 * नजरबंद लोकतंत्र 


सुरक्षा प्रदान करने के सरकारी प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन वे सामाजिक व आर्थिक 
कानूनों के नाम पर धारा 14 और धारा 19 के उल्लंघन के सख्त खिलाफ थे। और सरकार को इनके 
विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन धारा 31सी अपने सरकारी प्रस्तावित रूप में पास हो गई। 
जो तब हुआ वह बुरा हुआ। लेकिन आज जो कुछ प्रस्तावित है वह कहीं अधिक बुरा है। अब नए 
संविधान संशोधन के द्वारा न्यायालयों से न केवल धारा 39बी और सी के संबंध में न्यायिक पुनरीक्षण का 
अधिकार छीना जा रहा है बल्कि अब किसी भी नीति-निर्देशक सिद्धांत के बारे में यही स्थिति होगी। 
संविधान में कुल मिलाकर 14 धाराएँ नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हैं। और इनमें से किसी- 
न-किसी का सैद्धांतिक आधार संविधान की किसी भी यानी सभी धाराओं से जोड़ा जा सकता है। इस 
तरह मौलिक अधिकारों का प्रावधान अर्थहीन हो जाएगा। 
धारा 14 और 19 ऐसी दो धाराएँ हैं जो हमारी गणतंत्रीय मान्यता और कानून के शासन को 
संवैधानिक मान्यता देती हैं। 44वाँ संविधान संशोधन इसपर प्राणांतक प्रहार करने की योजना है। 
प्रस्तावित धारा 31डी लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर एक और प्राणांतक प्रहार 
है। इसके द्वारा सरकार राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रहार कर सकती है। यह 
देशद्रोही गतिविधियों या सत्तारूढ़ दल के दर्शन या नीति के अलावा कोई भी दर्शन इस प्रावधान के 
षड्यंत्रकारी घेरे में घिर सकता है। | 
आपातस्थिति के दौरान सोचे गए अन्य अलोकतांत्रिक प्रावधानों को तरह इसे भी न्यायिक पुनरीक्षण 
के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है, भले ही इससे संविधान की धारा 14 से 19 के मौलिक अधिकारों 
का हनन होता हो। 
यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय-विरोधी अनंत संशोधनों को रखनेवाले स्वयं श्री एच.आर. 
गोखले हैं, जो स्वयं न्यायाधीश रह चुके हैं। 


भा रत के महालेखा नियंत्रक संविधान के तहत एक स्वतंत्र सत्ता है, जो राज्यों व केंद्र के हिसाब- 

किताब का लेखा परीक्षण करते हैं। संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनके जरिए यह अपनी 
जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वाह कर सकते हैं। धारा 150 के तहत वह फॉर्म जिसके ढाँचे में हिसाब-किताब 
रखा जाता है, उनके द्वारा मुहैया किया जाता है। अब यह अधिकार राष्ट्रपति द्वारा ले लिया गया है। इस 
परिवर्तन से वित्तीय व्यवस्था में गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि सरकार यह 


फैसला करती है कि अमुक रकम के विस्तृत ब्योरों और वाउचर की जरूरत नहीं है, तो भी संविधानसम्मत 
ढंग से वह कर सकती है। 
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लिक कर्तव्यों के प्रावधानों का विचार रखते हुए स्वर्णसिंह कमेटी ने कहा था कि संसद्‌ को 
संविधान के तहत यह अधिकार है कि कर्तव्य पूरा न करने पर नागरिकों के लिए दंड व्यवस्था 
संबंधी कानून बना सके। इस कमेटी का सुझाव और कुछ नहीं तो कम-से-कम बेढंगा और दकियानूसी 
है। प्रस्तावित खंड 4 में कर्तव्यों को कुछ इस तरह गिनांया गया है-- 
1. नागरिक स्वतंत्रता-संग्राम के प्रेरक सिद्धांतों पर गर्व और आचरण करेंगे। 
2. मिली-जुली संस्कृति की परंपरा की रक्षा करेंगे और उसे महत्त्व देंगे । 
3. प्राकृतिक वातावरण की रक्षा व संवर्धन करेंगे। 
4. जिज्ञासा व सुधार की चेतना, मानवता और वैज्ञानिकता का वातावरण विकसित करेंगे। 
5. व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होंगे । 
इस तरह के कर्तव्यों के पालन में विफल होने के लिएं दंडित करने का कोई कानून कैसे हो सकता 
है! इसीलिए उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया, तो इसका स्वागत है। 
अच्छा ही हुआ यह। 
स्वर्णसिंह कमेटी की इन्हें कानूनी स्थिति प्रदान करने की इच्छा असल में कर्तव्यों से संबंधित नहीं 
थी। इसके पीछे एक गर्हित योजना थी। उद्देश्य यह था कि राजनीतिक दृष्टि से कुचलने का एक 
उपकरण बनाया जाए। अब उद्देश्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलांफ 31डी के प्रावधान से प्राप्त 
कर लिया गया। स्वर्णसिंह कमेटी ने इसे सोचा तक नहीं था। इसलिए कर्तव्यों की कानूनी मान्यता को 


> 


आवश्यकता ही नहीं पडी | 

धारा 51ए में कर्तव्यों की तालिका है । इसमें जनता के लिए दस कर्तव्य बताए गए हैं। लेकिन 
जनता से ज्यादा आज सरकार को कर्तव्य-बोध की जरूरत है। संविधान मूलभूत रूप में राजनीतिक 
दस्तावेज है, इसलिए मंत्रियों, विधायकों के राजनीतिक आचार-व्यवहार के कर्तव्यों का उल्लेख ज्यादा 
समीचीन होता। इसलिए यह कर्तव्य-निर्देश करने के नहीं, बल्कि कर्तव्य-निर्देश न करने के कारण 


पंगु है। 


न्या यपालिका के खिलाफ जेहाद तो लंबे अरसे से चल ही रहा था, लेकिन स्वर्णसिंह कमेटी के गठन 
के पहले किसी एक कांग्रेसी ने भी यह नहीं सुझाया था कि लोकसभा और विधानसभा का पाँच 
साल का कार्यकाल अपर्याप्त है। अचानक यह आश्चर्यजनक खोज की TS | जल्दबाजी में संविधान में 
संशोधन करके इन सदनों का कार्यकाल छह वर्ष का किया जा रहा है। 

लोकसभा और राज्यसभा अथवा विधानसभा और विधान परिषद्‌ के कार्यकाल की समानता का 
तर्क निर्णय के बाद में ढूँढ़ा गया तर्क है | प्राथमिक तर्क था कि पाँच साल अपर्याप्त हैं । वैसे मूल विचार तो 
इसे सात साल करने का था। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि संविधान सभा ने जान-बूझकर सीधे 
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निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन का कार्यकाल पाँच साल और उच्च सदन के लिए छह साल निर्धारित 
किया था। 
लंबे की कितनी लंबाई पर्याप्त होगी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक नाटक “बैक टू मैथूसेलाह' में 
बनोव्स बंधु एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। बह यह कि मनुष्य जीवन की अवधि कम-से-कम तीन सौ 
साल कर दी जानी चाहिए। उसने तर्क दिया कि एक असभ्य गाँववाले के लिए यह काल लंबा हो सकता 
है, लेकिन हमारी पेचीदी संस्कृति के लिए यह पर्याप्त नहीं है। 
हमारे सत्तारूढ दल के लोग भी शायद इसी तरह सोचते हैं कि पाँच साल की अवधि असभ्य 
संविधान-निर्माताओं के लिए पूरी होती होगी, लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम के जटिल युग में यह नितांत 
अपर्याप्त है। कोई नहीं जानता कि इस तर्क का अंत कहाँ होगा! ब्रिटेन में चार साल की अवधि को ही 
काफी लंबा माना जाता है। यही स्थिति जापान और स्विट्जरलैंड की है। यहाँ तक कि सर्वोच्च सोवियत 
और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अवधि भी चार साल की ही है। ऑस्ट्रेलिया के लोक प्रतिनिधि 
सदन की अवधि तीन साल की है। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन का चुनाव हर दूसरे साल होता है। 
विश्व भर के लोकतांत्रिक और गैर-लोकतांत्रिक तमाम समाजों के इस अनुभव को देखते हुए यह 
कैसे कहा जा सकता है कि भारत में पाँच साल का समय अपर्याप्त पड़ता है ? 
इसकी असली जड़ उन तमाम एकतंत्रवादियों की उस सर्वसामान्य इच्छा में है कि ये लोग ज्यादा- 
से-ज्यादा सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में राजनीतिक आवश्यकताओं ने भी अपनी 
भूमिका अदा को प्रतीत होती है। श्रीमती गांधी सन्‌ 1977 के शुरू में चुनाव कराने का अपना विकल्प 
बनाए रखना चाहती होंगी। साथ ही वे चाहती होंगी कि अगर वे लोकसभा चुनाव कराती भी हैं तो उन्हें 
विधानसभा चुनाव साथ-साथ नहीं कराने पडेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग कराने 
का लाभ सत्तारूढ़ वर्ग को आर्थिक कारणों से मिलता है, इसका अनुभव वह सन्‌ 1971 के बाद से प्राप्त 
कर चुकी हैं। 
44वें संशोधन संविधान के 18वें भाग, जिसमें आपातस्थिति का प्रावधान है, में भी सरकार काफी 
परिवर्तन करना चाहती है। पिछले साल आपातस्थिति लागू करने के तुरंत बाद एक भारी परिवर्तन धारा 
352 में किया गया। 38वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति द्वारा आपातस्थिति की घोषणा या उसे 
जारी रखने को घोषणा को न्यायपालिका के पुनरीक्षण क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि 
लोकतंत्र और संघात्मकता को कब तक जमांदोज रखा जाएगा। इस संशोधन से लोकतंत्र का भविष्य 
कार्यपालिका की अपनी इच्छा पर पूरी तरह निर्भर करेगा। अन्य अनेक संशोधन इसी उद्देश्य को और 
पुख्ता करने के लिए हैं। 
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Gu कोई संदेह नहीं कि भारतीय संविधान के आपातस्थिति के प्रावधान में भारी परिवर्तन करने को 
आवश्यकता है। जब संविधान की यह धारा बन रही थी तो अनेक सदस्यों ने इस प्रावधान को 
संविधान में रखने की बुद्धिमत्ता पर शंका प्रकट को थी । समाजवादी सदस्य श्री एच.वी. कामथ ने इस 
संदर्भ में विरोध करते हुए स्मरण कराया था कि किस तरह हिटलर ने विमियर संविधान की आपातस्थिति 
का दुरुपयोग लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए किया था। हमने जर्मनी को चौथे दशक में तो नहीं देखा, 
लेकिन हमने भारत को 8वें दशक में देखा है। और इससे श्री कामथ की दूरदर्शिता के प्रति आदर बढ़ 
जाता है। 

सन्‌ 1975 में आपातस्थिति लागू होने के पहले के कुछ महीनों में आपातस्थिति के प्रावधानों को 
बदलने की माँग जोर पकड़ती जा रही थी। कुछ गैर-सरकारी विधेयक भी रखे गए, जिनके उद्देश्य यह 
थे कि आपातस्थिति लागू करने की कुछ वस्तुपरक शर्तें होनी चाहिए और उसे सरकार के मनमाने 
निष्कर्षों पर लादे जा सकने की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। नई दिल्ली में इस संबंध में हुई एक गोष्ठी में 
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश स्व. सुब्बाराव ने कहा था कि आपातस्थिति के प्रावधानों में परिवर्तन किया जाना 
चाहिए, ताकि न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका द्वारा बिना उचित कारणों के आपातस्थिति लागू 
करने या जारी रखने के अधिकार को नियंत्रित किया जा सके। बजाय इसके कि आपातस्थिति के 
प्रावधानों से जनता को इच्छित दिशा में मोड़ा जाता, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा ठीक विपरीत दिशा 
में बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति को देश के किसी एक भाग में आपातस्थिति लगाए रखने का अधिकार देना 
ऊपर से निर्दोष प्रतीत होता है। इसकी धारा 48 अपने आपमें आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होती। परंतु धारा 
49 से सरकार के सही इरादे प्रकट हो जाते हैं | इसमें यह प्रावधान है कि भले ही किसी एक राज्य या क्षेत्र 
में ही आपातस्थिति लागू हो, लेकिन केंद्र सरकार की कार्यपालिका को सभी राज्यों के बारे में राज्य सूची 
के कानून बनाने का अधिकार होगा। सभी व्यावहारिक अर्थो में इसका मतलब देश भर के लिए आपातस्थिति 
लागू रहना ही होगा। 

राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अधिकारों में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वे भी वांछित 
दिशा से ठीक विपरीत हैं। इसके बारे में संविधान सभा सदस्यों का विरोध तभी समाप्त हुआ, जब डॉ. 
अंबेडकर ने कहा कि केंद्रीय सरकार बहुत ही कम और कदाचित्‌ ही इसका उपयोग करेगी और वह भी 
तभी जब किसी संवैधानिक संकट को निपटाने के सभी रास्ते चुक जाएँगै। डॉ. अंबेडकर ने यहाँ तक 
आशा व्यक्त की थी कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान का एक अप्रयुक्त और निर्जीव प्रावधान ही 
बना रहेगा। 

लेकिन ठीक इसके विपरीत धारा 356 सर्वाधिक प्रयुक्त धाराओं में से एक हो गई। इसका 
इस्तेमाल न तो बहुत ही कम और न ही किसी संवैधानिक संकट के समय ही हुआ है बल्कि दलीय हितों 
के लिए इसका दुरुपयोग बार-बार किया गया है। विगत छब्बीस वर्षों में इसका इस्तेमाल चालीस से 
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ज्यादा बार हुआ है । अगर इस धारा का संशोधन होना था तो इसके बार-बार दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ 
नियंत्रण लगाने की दृष्टि से होना चाहिए था । लेकिन इसके विपरीत, इसका संशोधन इस बारे में जो कुछ 
नियंत्रण है उसे भी ढीला करने के लिए किया जा रहा है । आज राष्ट्रपति शासन पर संसद्‌ की स्वीकृति 
छह महीने के अंदर और हर छह महीने के बाद आवश्यक है। लेकिन 44वें संशोधन से साल में एक बार 
संसद्‌ की स्वीकृति लेना पर्याप्त होगा। 


gen की धारा 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों के लिए संसद्‌ द्वारा बनाए जा सकनेवाले 

कानूनों के संबंध में है। इस धारा के तहत राष्ट्रपति शासन के कारण ही संसद्‌ राज्यों के लिए कानून 
बनाने में सक्षम होती है। और राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के एक वर्ष बाद स्वत: ही ये कानून समाप्त हो 
जाते हैं। इस धारा में यह माना गया है कि धारा 356 एक आपात प्रावधान है और इससे संसद्‌ को 
मिलनेवाले अधिकार तदर्थ अधिकार हैं। राज्य सूची के कानून राज्यों के अधिकार-क्षेत्र के विषय में हैं 
और संसद्‌ द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों के लिए बनाए जानेवाले कानून राज्यक्षेत्र में घुसपैठ है 
और इसलिए उसकी अस्थायी मान्यता है। उसे आपात परिस्थितियों में ही उचित माना जा सकता है। 
संसद्‌ द्वारा बनाए गए ऐसे कानून तभी कानून बने रह सकते हैं जब राज्य विधानसभा उसे स्वीकार कर 
ले। इस तरह यह धारा संघीय अवधारणा को मान्यता प्रदान करती है। 

नए संशोधन की मंशा इसे उलट देने की है। इसमें कहा गया है कि उक्त परिस्थितियों में संसद्‌ 
द्वारा पारित विधेयक कानून बने रहेंगे। जब राज्य विधानसभा उसे रद्द कर दे या बदल दे तो ही ये कानून 
रदूद या परिवर्तित होंगे। इस परिवर्तन के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। 


1 शोधन की धारा 43 के जरिए तो संघीय अवधारणा पर और भी गहरा आघात किया गया है। इसमें 
भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ 
जाने पर बह सशस्त्र सेना का उपयोग कर सकती है। 
अब तक कानून व व्यवस्था पूरी तरह राज्य सूची का विषय है। राज्य कानून और व्यवस्था के 
मामलों को अब तक संभालते रहे हैं। समय-समय पर राज्य केंद्र से सशस्त्र सेना की मदद लेते रहे हैं। 
लेकिन यह जिम्मेदारी हमेशा राज्यों की ही रही है। इस संबंध में अब तक कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। 
इसके कारण राज्यों में स्वशासन की भावना भी रही है। अतः यह संशोधन अनावश्यक है | इससे राज्यों के 
प्रति नई दिल्‍ली का अविश्वास हो प्रकट होता है। इसका दुरुपयोग बिना धारा 356 की औपचारिकताओं 
को पूरा किए केंद्र द्वारा राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप के रूप में हो सकता है। 
यह अविश्वास संशोधन की धारा 57 में भी प्रकट होता है, जिसमें न्यायिक और जंगलात प्रशासन 
जैसे अनेक राज्य सूची के विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 
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न्यायपालिका या राज्यों के मामलों में तो साफ-साफ और निर्लज्ज घुसपैठ की गई है । लेकिन 
संसद्‌ सहित विधायिकाओं के अधिकारों में जो काट-छाँट की गई है, वह कुछ ढकी हुई हे । संशोधन की 
14वीं धारा से संविधान की 77वीं धारा का संशोधन कुछ इस प्रकार किया जा रहा है कि जिससे संसद्‌ के 
अधिकार परिसीमित होंगे। लेकिन इसमें संसद्‌ का उल्लेख तक नहीं किया गया है। धारा 77 में यह 
प्रावधान है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के सुविधाजनक कार्य-निष्पादन और मंत्रियों के कार्य आवंटन के 
लिए नियम बनाएँगे। इसमें संशोधन केवल न्यायपालिका के बारे में नहीं है । इसमें कहा गया है कि कोई 
भी न्यायपालिका या कोई अन्य अधिकारी इस बारे में नियम बनाने की माँग नहीं कर सकेगा। 

स्पष्ट है कि उस संशोधन से न केवल न्यायालय बल्कि संसद्‌ और इसकी समितियाँ भी नियम के 
बारे में पूछताछ करने के अधिकार से वंचित हो जाएँगी। 

आज लोक लेखा समिति, सार्वजनिक कंपनियों की समिति, आकलन समिति जैसी उच्चाधिकार 
समितियाँ अपना कार्य किसी भी सरकारी दस्तावेज या कागजात को देखने के अपने असीमित अधिकार 
के कारण ही कर सकती हैं। 

इस संशोधन से इनके अधिकार भी कतर दिए गए हैं। अन्य 'अधिकरण' के शब्द प्रयोग से 
महालेखा निरीक्षक, चुनाव आयोग जैसे संविधान के तहत स्वशासी निकाय भी इसकी पूछताछ नहीं कर 
सकेंगे, जबकि उन्हें अपनी कर्तव्य-पूर्ति में इन नियमों की पूछताछ या पड़ताल को आवश्यकता पड़ 
सकती है। धारा 166 में किए गए इसी तरह के संशोधन के राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र पर 
ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। 

चुनाव आयोग का भी दो धाराओं के संशोधन से अवमूल्यन होने वाला है। ये दो धाराएँ हैं--103 
और 1921 इनका संबंध विधायकों व सांसदों के सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से है। इन 
धाराओं में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी सांसद या विधायक की सदस्यता की अयोग्यता के 
प्रश्न पर निर्णय के पहले चुनाव आयोग का मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब यह मत प्राप्त करना 
तो आवश्यक है, परंतु राष्ट्रपति इसके अनुसार निर्णय करे, यह अनिवार्य नहीं। यहाँ भी अधिकार चुनाव 
आयोग के हाथ से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चला जा रहा है। 


ger की धारा 105 में कहा गया है कि जब तक संसद्‌ और सांसदों के अधिकार विशेषाधिकार 
आदि किसी कानून से परिभाषित नहीं किए जाते तब तक वे “हाउस ऑफ काॉम॑स ' के जैसे ही 
रहेंगे। इसी तरह का प्रावधान राज्य विधानसभाओं के बारे में है। 

आमतौर पर यह माँग रही है और खासतौर से प्रेस की तरफ से यह माँग बार-बार उठती है कि इन 
विशेषाधिकारों को सूत्रबद्ध कर दिया जाए। यह कहा गया है कि वर्तमान अनिश्चितता के कारण प्रेस को 
अपने कार्य में कठिनाई पैदा होती है। यह माँग औपचारिक रूप से सन्‌ 1954 में प्रेस आयोग के द्वारा की 
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गई थी। पत्रकारों की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा यह माँग उठाई जाती रही है । 
लेकिन संसदीय अभिमत इसके पक्ष में नहीं था। अध्यक्षों के सम्मेलन में विशेषाधिकारो के 
सूचीकरण को पसंद नहीं किया गया। शायद मध्य मार्ग के तौर पर ही सरकार ने पत्रकारों को संसद्‌ की 
कार्यवाही के विवरण देने के मामले में फिरोज गांधी के विधेयक के अनुसार पूरी छूट दे दी। 
विशेषाधिकारों के बारे में विवाद अभी कायम ही था कि तभी पत्रकारों को संसदीय कार्यवाही के 
समाचार देने को संरक्षण देनेवाला कानून समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा संसदीय विशेषाधिकारों 
की संवैधानिक सुरक्षा के लिए इनकी पुनर्रचना की जा रही है। 
प्रस्ताव संशोधन में 'हाउस ऑफ कॉमंस' का उल्लेख नहीं है। अब कहा गया है कि संसद्‌ के 
दोनों सदनों व सांसदों के अधिकार, विशेषाधिकार, छूट और दोनों सदनों की कमेटियों के अधिकार आदि 
का निर्धारण समय-समय पर संसद्‌ के सदनों द्वारा ही किया जाएगा। 
पत्रकार तो विशेषाधिकारों के सूत्रीकरण की माँग कर रहे थे, जिसके अभाव में स्थिति अनिश्चित 
और भ्रमोत्पादक थी। इनमें वजन था। पहले फिर भी हाउस ऑफ कॉमंस के उल्लेख के कारण एक 
पैमाना तो था। इसका एक गुण यह था कि इससे भारतीय विधायिका के बारे में भी उदारता एवं स्वतंत्रता 
और बढ़ती जाती, जो कि आज भी ब्रिटिश विधायिकाओं की दिशा है। 
नए संशोधन से स्थिति बिलकुल अनिश्चित हो जाएगी और इसलिए विशेषाधिकारों के मामलों में 
कार्यपालिका के मनमानी कर सकने के अधिकार और भी बढ़ गए। इसके शिकार केवल पत्रकार ही नहीं 
बल्कि जनता और स्वयं सांसद व विधायक भी होंगे। 
कानून के द्वारा सूचीबद्ध विशेषाधिकार आज नहीं है। लेकिन एक संदर्भ है--ब्रिटिश हाउस ऑफ 
कॉमंस का, जिसको परिपाटियों के अनुसार कुछ निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है। यह संसद्‌ और 
विधायिकाओं--दोनों के लिए है। लेकिन 44वें संशोधन विधेयक के पास होने के बाद कोई पत्रकार या 
व्यक्ति विशेषाधिकार भंग करने का अपराधी है या नहीं, यह किसी समय विशेष पर बहुमत दल की 
इच्छा यानी व्यवहारत: कार्यपालिका के मत पर निर्भर करेगा। एक ही तरह के मामलों में अलग-अलग 
राज्यों के विशेषाधिकारों में फर्क हो सकेगा, राज्य और केंद्र की विशेषाधिकार परिपाटियों में अंतर होगा 
और यहाँ तक कि संसद्‌ के ही दोनों सदनों की राय में भी फर्क होगा; लेकिन संसद्‌ अब तक के 
अधिकारों का इस्तेमाल करने में भी बिलकुल विफल रही है और कार्यपालिका के इशारों पर समर्पण 
करती रही है। सभी सक्रिय सांसदों की गिरफ्तारी अपने आपमें इसी का प्रमाण है। इस संशोधन से ये 
अधिकार भी छीने जा रहे हैं। 
संशोधन विधेयक की अंतिम धारा से संसद्‌ के अधिकार क्षेत्र में सबंसे व्यापक घुसपैठ की गई 
है। इस 59वीं धारा से कार्यपालिका दो वर्ष के लिए संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के अधिकार से 
लैस होना चाहती है। तर्क वही है कि वह कठिनाइयाँ दूर करना चाहती है। 
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इस तरह के प्रावधान के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना। यह अत्याचारी प्रावधान है। अगर संसदू 
इसपर मुहर लगाती है तो वह अपने अवमूल्यन और अपमान पर मुहर लगाएगी। कानून मंत्री ने कठिनाइयों 
को दूर करने का जो कारण विश्लेषण दिया है वह बेतुका और असंगत है। यह कोई सामान्य संवैधानिक 
प्रावधान नहीं है। यह एक ऐसा संशोधन है, जिसे संसद्‌ पूरे विचार-विमर्श के बाद पास करेगी, ऐसा माना 
जाता है । 

अगर इस प्रावधान के क्रियान्वयन में कोई बाधा आती है तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक 
परिवर्तन करने का विचार संसद्‌ को करना होगा। अन्य संविधान संशोधनों की तरह इन संशोधनों के लिए 
भी दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। 

यह बिलकुल मूर्खतापूर्ण है कि जो. परिवर्तन संसद्‌ स्वयं दो-तिहाई बहुमत के बिना नहीं कर 
सकती, वही उसके दिए गए अधिकार से राष्ट्रपति (जिसका अर्थ अब आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री 
होगा) अकेले कर सकेंगे। 

उस दिन विधि राज्य मंत्री डॉ. सैयद मोहम्मद ने इस प्रावधान का औचित्य यह कहकर बताया कि 
सन्‌ 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान था। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वाइसराय.क्रे पास 
सब अधिकार रहें | वे कब विधायिकाओं को असली सत्ता देना चाहते थे! इस विधेयक का भी उद्देश्य 
वही है। डॉ. सैयद मोहम्मद इस तथ्य को बखूबी याद कर सकते हैं कि हिटलर ने भी जर्मन संसद्‌ से 
'इनेन्लिंग wae’ के तहत ऐसा विधेयक पास कराया था। इसके जरिए संसद्‌ ने चार साल के लिए कानून: 
बनाने के अधिकार हिटलर को सौंप दिए थे। डॉ. सैयद मोहम्मद कहते हैं कि हम राष्ट्रपति के लिए ये 
अधिकार सिर्फ दो वर्ष के लिए माँग रहे हैं। 

ag लेख 44वें संविधान संशोधन विधेयक का धारावार विश्लेषण नहीं है। यह एक कोशिश है 
यह बताने की कि कैसे यह संशोधन विधेयक पूरे संविधान के मूल ढाँचे को बदल डालने के उद्देश्य से 
प्रेरित है । इसीलिए हमने संविधान की भूमिका में परिवर्धन करने और इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता 
आदि डालने के बारे में विचार नहीं किया है; क्योंकि उससे हमारे इस विश्लेषण का सीधा संबंध नहीं है। 
सरकार की व्यापक रणनीति में यह सब सजावट मात्र है, छवि सुधारने के लिए बिछाया गया शब्दजाल है 
और कोशिश यह है कि बहस इनपर केंद्रित हो और संशोधनों के स्वतंत्रता-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी 
मुद्दों पर बहस कम हो। उनपर छुटपुट बहस हो जाए और उक्त शब्द जैसे गैर-महत्त्वपूर्ण सजावटी शब्दों 
पर बहस होती रहें । इस विधेयक कें विरोधी इस जाल में नहीं He, यही अच्छा होगा। 

संस्थाएँ उनके अंदर के व्यक्तियों के अनुरूप ही पतनशील होती हैं। यही स्थिति संविधानों को 
होती है। कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता। फिर भी संवैधानिक विशेषज्ञ और न्यायंविदों का यह 
मानना है कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बढ़िया गढ़ा गया है और काफी संतुलित है । 
स्वयं इंदिरा गांधी ने ' भारतीय संविधान' के बारे में यह टिप्पणी की है- 
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हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों में, राज्यों और नागरिकों में एक सुंदर संतुलन 
कायम किया है, अगर परिवर्तन किए जाने हैं तो सिर्फ इसलिए कि इसके ही उद्देश्यों की 
बेहतर प्राप्ति हो सके। 


यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यह टिप्पणी श्रीमती गांधी ने आपातस्थिति लागू करने के ठीक 
एक महीने पहले की थी। 22 मई, 1975 को लोकसभा सचिवालय द्वारा संविधान संस्मृति ग्रंथ के लिए 
भेजे गए संदेश का यह एक भाग है। 

केशवानंद भारती वाले मामले के निर्णय में भी मुख्य न्यायाधीश श्री सीकरी ने लिखा था कि 
भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता है इसके अधिकारों का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 
के बीच संतुलित वितरण। न्यायमूर्ति श्री जगनमोहन रेड्डी ने लिखा था कि तीनों के बीच अधिकारों का 
पारस्परिक संबंधों, राज्यों का संघीय चरित्र और सरकार बनाम व्यक्ति के अधिकार संबंधों के बदलने और 
उनकी जगह के बदले यदि नए संस्थान, नए अधिकार संबंध और नई आधारभूत विशेषताएँ बनाने की 
कोशिश की गई तो उसका अर्थ होगा संविधान का खात्मा। यह नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति शैलेट 
और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने भी अपने-अपने शब्दों में इसपर जोर दिया। 

यह स्पष्ट है कि 44वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1976 कुछ संशोधन मात्र नहीं, बल्कि पूरा नया 
संविधान है। अब तक के SAR संतुलित लोकतांत्रिक संविधान के बदले हमें कार्यपालिका प्रधान और 
अधिनायकवादी संविधान दिया जा रहा है। संसद्‌ और न्यायपालिका होंगी, पर इनके अवमूल्यन के बाद 
ये संतुलनकारी शक्ति के रूप में नहीं होंगी। 

जब सन्‌ 1933 में हिटलर ने संसद्‌ से ' इनेब्लिंग wae’ पास कराया था और विधायी अधिकार 
कार्यपालिका के लिए प्राप्त कर लिया था तो उसकी एक धारा यह थी--' कोई भी ऐसी धारा पास नहीं को 
जाएगी जो संसद्‌ की स्थिति को प्रभावित करे।' चाहे तो हमारी संसद्‌ भी ऐसी कोई पंक्ति जोड़कर भ्रम 
पाल ले, लेकिन जनता में कोई भ्रमग्रस्तता नहीं हो सकती। अगर संसद्‌ इस संशोधन विधेयक को पास 
करती है तो वह संविधान, जिसे 26 जनवरी, 1950 को भारत की जनता ने स्वयं को दिया था, गहरे 
जमींदोज हो जाएगा और एक नया संविधान उसका स्थान ले लेगा। 

Oo 
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संसद्‌ सदस्य कला बंगलौर 
(राज्यसभा) i ; 12 दिसंबर, 1975 


प्रिय श्री भंडारीजी, 

मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सभी सूचनाएँ मिलीं । आगे संपर्क कायम नहीं रखा जा सका। 
कृपया सत्याग्रह की प्रगति के विषय में विस्तृत जानकारी भेजें। इस राज्य में तो प्रतिक्रिया बहुत अच्छी 
रही है। 

चुनाव fag के प्रश्न पर आपने मेरी राय माँगी है। यदि हमारे ऊपर चुनाव थोपे जाते हैं तो गुजरात 
योजना को दोहराया जा सकता है। जनता फ्रंट की सभी इकाइयाँ अपने किसी एक घटक के चुनाव चिह्न 
को अपना सकती हैं। लेकिन मुझे दूर-दूर तक चुनावों की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। 

निजी रूप से मेरा विचार है कि विगत पाँच या छह माह की घटनाओं को देखते हुए हमें एक दल 
का गठन करने में हिचकना नहीं चाहि : 

इस पत्र के साथ राजमाताजी को संबोधित किया हुआ पत्र भी भेज रहा EI कृपया इसे उनके पास 
भिजवाने की व्यवस्था करें | कृपया इस पत्र को स्वयं भी पढ़ लें और यदि उचित न समझें तो आप इस पत्र . 
को उनके पास नहीं भेजें। 

अटलजी कैसे हैं ? मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन के बाद अब वे कुछ-कुछ चलने- 
फिरने की स्थिति में हैं। 

` कया इन दिनों कोई जे.पी. जी से मिला है ? स्वामीजी को उनके पास भेजा जा सकता है। यदि संघ 

की ओर से एकनाथजी उनसे मिल सकें तो अच्छा होगा। 

पत्र के साथ में एक पैंफलेट भी भेज रहा हूँ। इसे कांग्रेस के चंडीगढ़ सत्र को ध्यान में रखकर तैयार 
किया गया है। यदि इसको समय पर मुद्रित करा लिया जाए तो पवनार में सर्वोदय सभा में इसे भेजा जा 


` सकता है। यदि हम ऐसा कर सके तो अच्छा होगा। श्री कृष्णकांतजी या श्री धारियाजी को चंडीगढ़ सत्र प 


भाग लेनेवाले कुछ प्रतिनिधियों को लिखने के लिए कहा जा सकता है | 
संसद्‌ के अगले सत्र में हमें सदन के भीतर एक जनता फ्रंट का गठन करने में समर्थ हो जाना 
चाहिए। हमें डी.एम.के. को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उस समय तक | 
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रिहाइयाँ होती हैं तो श्री मोरारजी भाई और श्री नाना गोरे क्रमश: लोकसभा और राज्यसभा में फ्रंट के नेता 
हो सकते हैं | यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो श्री मोहन धारिया और श्री गोरे दोनों सदनों में नेता हो 
सकते हैं । कृपया इस सुझाव पर विचार कोजिएगा। 

जैसा कि भय था, प्रेस को भी गतिहीन तथा अपंग बनाने के कदम उठाए जा रहे हें । हमारी भावी 
योजनाओं के लिए यह सबसे बडा अवरोध होगा । प्रेस में हमें अपने मित्रों से मंत्रणा करनी चाहिए और 
तदनुसार कोई योजना रची जानी चाहिए। हमारे अपने लोगों के अतिरिक्त अबु अब्राहम, नयनतारा सहगल 
और मानकेकरजी से भी मंत्रणा की जा सकती है। 

यहाँ सभी अच्छी तरह से हैं। 

आदर एवं सम्मान सहित, 


लाल 
पैंफलेट में पृष्ठ 11 पर पं. नेहरू के अध्यक्षीय भाषण से एक उद्धरण दिया गया है। इस उद्धरण को 
पोस्टर की शक्ल में अलग से छपवाकर पवनार और चंडीगढ़ में उपयोग किया जा सकता है। 
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गणतंत्र दिवस 
26 जनवरी, 1976 
केंद्रीय कारागार, बंगलौर 


प्रिय दादा, 

प्रणाम । 

अभी-अभी यहाँ पर हमने 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे आपके आलेख 'चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री' का 
श्रद्धापूर्वक वाचन किया। इतना तीक्ष्ण और सारगर्भित मूल्यांकन केवल आप ही कर सकते थे। आपके 
द्वारा रचा गया समांतर प्रतिरूप काफी सटीक है। और "जहन्नुम में जाओ' उल्लेख अंदर के लोगों को 
मन:स्थिति को बिलकुल सही प्रतिबिंबित करता है। 

श्री श्यामनंदन मिश्र, श्री मधु दंडवते और अन्य अनेक लोगों के साथ मैं भी गत कई माह से बंगलौर 
के रमणीय मौसम का आनंद ले रहा हूँ। 25 जून को हम तीनों यहाँ पर संसदीय समिति की बैठक में भाग 
लेने आए थे और हमारी यहाँ पर दो दिनों के लिए ठहरने को योजना थी; किंतु ये दो दिन महीनों में खिंच 
गए। यह अवधि वर्षों में भी बदल सकती है। हम इस संभावना के लिए भी तैयार हैं। आखिरकार, एक 
छोटी जेल को छोड़कर बड़ी जेल में जाने की संभावना लुभावनी नहीं हो सकती है। 

श्याम बाबू और मधुजी भी आपके प्रति अपना आदर एवं सम्मान प्रकट कर रहे हैं । भगवान्‌ से यही 
प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें तथा राष्ट्र को सेवा करते रहें | 

सद्भावनापूर्वक आपका 
लाल 


प्रति, 

श्री जीवटराम बी. कृपलानी, 
सर्वोदय Waa, महरौली रोड 
नई दिल्ली 
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संसद्‌ सदस्य बंगलौर 
(राज्यसभा) 27 फरवरी, 1976 
प्रिय श्री वीरेंद्रजी, = 


में समझता हूँ कि कल श्री देवे गौड़ाजी ने आपको सुझाव दिया होगा कि राज्यसभा के उन सदस्यों, 
जिनको सदस्यता इस अप्रैल में समाप्त होनेवाली है और जो अभी नजरबंद हैं, की रिहाई की माँग की 
जानी चाहिए। 

यह पत्र आपको सूचित करने के लिए है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी प्रस्ताब से सहमत नहीं 
हूँ। आपको ही निर्णय करना है कि क्या किया जाए। लेकिन यदि यह नहीं किया गया तो कम-से-कम मैं 
अति प्रसन्न एवं आभारी रहूँगा। 

वस्तुतः विपक्ष को तरफ से किसी को भी नजरबंद संसद्‌ सदस्यों को चयनात्मक रिहाई का प्रस्ताव 
नहीं रखना चाहिए। इस मामले में यह मेरे लिए विशेष रूप से लज्जाजनक होगा। मेरा विचार है कि 
राज्यसभा के एक-दो नजरबंद सदस्य, जिनकी सदस्यता समाप्त होनेवाली है, भी इस प्रकार रिहा होने में 
लज्जा का अनुभव करेंगे। 


सम्मान सहित, 
एल.के. आडवाणी 
श्री वीरेंद्र पाटिल 
बंगलौर 
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एल.के. आडवाणी केंद्रीय कारागार 
संसद्‌ सदस्य बंगलौर 
राज्यसभा 19 अप्रैल, 1976 


प्रति, 
चेयरमैन 
राज्यसभा 
नई दिल्ली 


आदरणीय श्रीमान, 

राज्यसभा के लिए दुबारा निर्वाचित होने के पश्चात्‌ मुझे 3 अप्रैल, 1976 को शपथ ग्रहण करनी थी, 
किंतु नजरबंदी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। संविधान को धारा 99 के अनुसार मेरा शपथ ग्रहण 
करना अनिवार्य है, अतः मैं अतिशीघ्र शपथ ग्रहण करना चाहुँगा। किंतु इस दौरान मुझे आशा है कि शपथ 
ग्रहण करने में थोपी गई असमर्थता के कारण मुझे सभी संसदीय कागज-पत्र प्राप्त करने तथा संसदीय 
पुस्तकालय से पुस्तकें लेने, अनुसंधान एवं संदर्भ अनुभाग को सहायता प्राप्त करने और वे सभी सुविधाएँ 
प्राप्त करने, जो मेरी नजरबंदी के दौरान भी मुझे उपलब्ध हैं, के मेरे अधिकार से बंचित नहीं रखा जाएगा। 

मुझे यह आशा भी है कि शपथ ग्रहण करने में मेरी असमर्थता के कारण आवास, टेलीफोन, 
चिकित्सा व अन्य सुविधाओं के मामले में मेरे परिवार को दंडित नहीं किया जाएगा और मेरे परिजनों को 
वे सभी सुविधाएँ मेरी नजरबंदी के बावजूद उपलब्ध कराई जाती रहेंगी, जिनके लिए मैं एक और 
कार्यकाल के लिए हकदार हूँ। 

महामहिम, आप सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के रक्षक हैं। इसीलिए दो वैकल्पिक 
आग्रहों के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 

सर्वप्रथम तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार के साथ आप अपने पद का उपयोग कर 
यह सुनिश्चित करें कि राज्यसभा के सभी पुनर्निर्वाचित अथवा नवनिर्वाचित सदस्य, जो नजरबंदी के 
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कारण 3 अप्रैल को शपथ ग्रहण नहीं कर सके, 10 मई, 1976 को सदन का सत्र आरंभ होने पर 
विधिपूर्वक शपथ ग्रहण कर सकें। 
संयोगवश, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि श्री डी.पी. मिश्रा की जीवनी 'लिविंग एन इरा' पढ़ते समय 
मुझे किन्ही श्री एस.सी. मिश्र के मामले से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ | सन्‌ 1927 में सुदूर मांडले 
में रोधात्मक नज़रबंदी के बावजूद श्री एस.सी. मिश्र सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए निर्विरोध 
निर्वाचित हुए थे। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र आरंभ हुआ था तो सदन में विपक्ष के नेता पं. 
मोतीलाल नेहरू ने श्री मिश्र की नजरबंदी का प्रबल विरोध करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की माँग की थी। 
ब्रिटिश सरकार ने इस माँग का तीव्र विरोध किया था; परंतु स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने विपक्ष की माँग 
का समर्थन किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और श्री मिश्र को रिहा कर दिया गया। 
मैंने इस घटना का उल्लेख मात्र इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि जहाँ तक संसद्‌ सदस्यों 
के विरुद्ध कार्यकारिणी की कार्यवाहियों का संबंध है, अधिष्ठाता अधिकारीगण कभी भी असंबद्ध या 
तटस्थ नहीं रहे हैं। श्री मिश्र के मामले में भी निर्वाचन के पश्चात्‌ नज़रबंद सदस्य की रिहाई का मसला 
था। परंतु मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह अपेक्षाकृत सरल है--निर्वाचित नज़रबंदियों को शपथ ग्रहण करने 
की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 
यदि आप स्वयं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता अनुभव करें अथवा यदि सरकार 
आपकी सलाह पर ध्यान देने की अनिच्छुक हो तो मेरा वैकल्पिक निवेदन है कि नज़रबंद संसद्‌ सदस्यों 
के परिवारों को आवास आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएँ। जिनके 
वे परिजन अधिकारी हैं और जिनसे सदस्यों को कारावास के पश्चात्‌ भी शपथ ग्रहण को औपचारिकता 
पूरी नहीं होने के बाबजूद वंचित नहीं रखा गया है। 
पत्र के साथ मैं राज्यसभा की आवास समिति के चेयरमैन को अपने आवास के संदर्भ में लिखे पत्र 
की प्रतिलिपि भी संलग्न कर रहा हूँ। 
आदर सहित, | 
धन्यवाद, 
सद्भावनापूर्वक आपका, 
ह. 
(एल.के. आडवाणी) 
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बंगलोर 
13 मई, 1976 


प्रिय श्री त्यागीजी, * 

मुझे सूचित किया गया है कि जनसंघ कार्य समिति के जो सदस्य गिरफ्तार नहीं किए गए हैं वे इस 
हफ्ते दिल्ली में मिलेंगे। इस पत्र के माध्यम से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और उनके साथ अपने 
विचारों को बाँटना चाहता हूँ। 

संभवत: यह सम्मेलन दल के एकीकरण के विषय पर विचार करने के लिए बुलाया गया है। मुझे 
अब तक जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार जनसंघ परिमंडलों/मंडलों में सभी सहमत दिखते हैं कि एक 
दल का गठन किया जाना चाहिए। मेरे विचार से भी ऐसा ही होना चाहिए। 

मार्च 1974 में बिहार में आंदोलन शुरू किया गया था। श्री जे.पी. ने आंदोलन का नेतृत्व किया था 
और सभी विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया था। तभी से जनसंघ विपक्षी एकता की ओर निरंतर 
अग्रसर है। इस विषय पर हमारे द्वारा हैदराबाद (सितंबर 1974), जम्मू ( नवंबर 1974), अहमदाबाद 
(जनवरी 1975), दिल्ली (मार्च 1975) और आबू (जून 1975) में स्वीकृत संकल्पों को इस दिशा में 
उठाए गए दृढ़ और निश्‍चित कदमों के रूप में माना जा सकता है। 

मार्च 1975 में अपने वार्षिक सम्मेलन में हमने राष्ट्रीय विकल्प की वांछनीयता पर जोर दिया था। 
हम इस विश्वास पर भी कायम थे कि एक एकीकृत विपक्षी दल शिखर वार्त्ताओं से नहीं, बल्कि कैडर 
स्तर पर स्थापित एकता से निकलकर आना चाहिए। हमारा विश्वास था कि इस संयुक्त कार्यवाही से, 
चुनावों में संयुक्त रूप से यह कार्यकर्ता स्तर की एकता हासिल होगी। 

श्री मोरारजी भाई के अनशन के संदर्भ में शुरू संयुक्त आंदोलन, गुजरात में जनता मोरचा का गठन, 
उस राज्य में संयुक्त रूप से किए गए चुनाव प्रचार और राज्य में जनता फ्रंट सरकार का गठन--वे विकास 
कार्य थे जो इस दिशा में हुई प्रगति की ओर संकेत करते हैं। 

जून 1975 में आपातकाल को घोषणा के साथ ही एक नया अध्याय आरंभ हो गया है । लोकतंत्र पर 
ग्रहण लग गया है। लोकतंत्र में विश्वास रखनेवाले सभी लोगों को नाना प्रकार के कष्ट उठाने होंगे और 
बलिदान देने होंगे। इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र के प्रति समर्पित दलों और व्यक्तियों के बीच गत एक 
वर्ष के दौरान सहदयता, निकटता और परस्पर विश्वास की जो भावना पनपी है वह सामान्य परिस्थितियों 
में एक दशक में भी नहीं पनप सकती थी। लोकतंत्र के प्रति समर्पित एक सशक्त एकीकृत विपक्षी दल 


E E य ee ्सन् 
* संसद्‌ सदस्य ओम प्रकाश त्यागी आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष थ। 
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का उदय इन घटनाओं की श्रृंखला की प्राकृतिक पराकाष्ठा माना जाना चाहिए। 
मेरा विश्‍वास है कि कार्य समिति को बंबई सम्मेलन (जिसका जे.पी. द्वारा संचालन किया गया था) 
में स्वीकृत वक्तव्य का समर्थन करना चाहिए। 
मुझे ज्ञात हुआ है कि 19 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कुछ निश्‍चित व्यावहारिक 
कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया था। शायद कुछ संभावित समाधानों का भी उल्लेख किया गया 
था, इनपर आज भी चर्चा जारी है। यदि इन कठिनाइयों के कारण एकीकरण को सभी औपचारिकताएँ पूरी 
नहीं की जा सकती हों, तो इन चार दलों द्वारा इतना तो किया जा सकता है कि पहले तो वे स्वयं को 
एकीकरण के पक्ष में घोषित करें और जब तक औपचारिक एकीकरण को प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, 
वे अपनी सभी राजनीतिक गतिविधियों को समान मंच, जिसे “जनता फ्रंट' कहा जा सकता है, से चलाएँ। 
आजकल यह कहना फैशन बन गया है कि लोकतंत्र विभिन्न प्रकार का हो सकता है और कि 
पश्चिमी शैली का लोकतंत्र भारत के लिए अनुकूल नहीं है । वर्तमान सरकार एक नए प्रकार के लोकतंत्र 
के विकास की बात कर रही है। 
किसी भी प्रकार के लोकतंत्र पर कोई विचार क्यों न करे, ऐसी कोई भी राजनीतिक प्रणाली, जिसमें 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गुंजाइश न हो, निश्चित रूप से लोकतंत्र नहीं है! 
भारत में आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही दमन नहीं किया गया है, सूचना की स्वतंत्रता का भी 
गला घोंट दिया गया है। कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल को प्रतिबंधित नहीं किया गया है; 
लेकिन यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज भारत में वस्तुत: एकल-दल व्यवस्था रह गई है। 
हम स्वयं को वर्तमान राजनीतिक घुटन के अनुकूल नहीं बना सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं 
पड़ता कि हमें कितने समय तक कारावास में रहना पड़ेगा, और हमें इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता 
है। कारावास भुगत रहे लोगों का तो कम-से-कम यही मूड है। मुझे विश्वास है कि जेल के बाहर भी 
हमारे मित्रों का भी यही संकल्प होगा। हमें इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाना चाहिए कि जिस राह पर हमें 
चलना है वह कठिन ही नहीं, लंबी भी हो सकती है। 
हैबियस कॉर्पस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के अगले दिन मुझे यहाँ मीसा के 
अंतर्गत बंद अपने मित्रों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त वार्ता का सारांश आपकी सूचना 
के लिए संलग्न किया जा रहा है। आप श्री अटलजी से मिल रहे होंगे। इस सम्मेलन के लिए उनका 
मार्गदर्शन आपको उपलब्ध रहेगा। यदि वे सम्मेलन के लिए वक्तव्य इत्यादि तैयार कर सकें तो अच्छा 
होगा। आशा है कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। क्या उन्हें अब भी संस्थान जाना पड़ता है ? मेरा आदर 
एवं सम्मान उन तक पहुँचा दें। 
सद्भावनापूर्वक आपका, 
ह्‌. 
लाल 
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बंगलौर 
28 जून, 1976 
प्रिय अशोकजी, 
आपके उत्साहपूर्ण पत्र के लिए अनेकों धन्यवाद । बीरेंद्रजी (पाटिल) ने कार्यसमिति के विचार- 
विमर्श की पूरी रिपोर्ट हमें भेजी है। 


हम सभी ने कार्यसमिति में आपके उद्घाटन भाषण की काफी सराहना की; परंतु दुःख भी हुआ कि 
आपके लाख समझाने के बावजूद समिति ने जे.पी. के एक-दल प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। 

हम सभी जानने को उत्सुक हैं कि जहाँ तक एक-दल प्रस्ताव का संबंध है हम यहाँ से कहाँ जाते 
हं । वीरेंद्रजी ने हमें सूचित किया है कि आपने चरणसिंहजी से वार्ता का उत्तरदायित्व लिया है और जे.पी. 
जी को चरणसिंह के पत्र का तब तक उत्तर नहीं देने की सलाह दी है जब तक कि वार्त्ता संपन्न नहीं हो 
जाती । कया आप उनसे मिलने में और इस मसले पर चर्चा करने में समर्थ हो सके हैं ? 

आंपको इस मसले पर अब तक हुई प्रगति के विषय में अटलजी और नाना साहब गोरे से चर्चा करने 
का अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। वे इस परिस्थिति को किस प्रकार देखते हैं ? 

यहाँ पर हम सभी का मानना है कि जे.पी. की घोषणा को झुठलाया नहीं जाना चाहिए। इसे मूर्त रूप 
देने में असफलता से न केवल जे.पी. की व्यक्तिगत विश्वसनीयता को हानि होगी, बल्कि समूचे आंदोलन 
की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा। जुलाई में तय कॉन्फ्रेंस को 9 या 15 अगस्त तक टाला जा 
सकता है, लेकिन कोई भी स्थगन अनिश्चित काल के लिए नहीं होना चाहिए। 

हमें प्रतीत होता है कि एक-दल के गठन को सामान्य स्थिति की बहाली से जोड़ना इस मुद्दे को 
अनिश्चित काल तक ताक पर रखने के समान होगा। नीतिगत रूप से भी ऐसा वांछनीय नहीं है, क्योंकि 
सरकार के दृष्टिकोण से तब यह सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक अतिरिक्त, अवरोधात्मक 
कारक बन जाएगा। 

इस मुद्दे पर जे.पी. जी के विचारों से हम लोग पूरी तरह अनभिज्ञ हँ । आपको इस प्रश्न पर उनके 
साथ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, अतः आप हमें इस मुद्दे पर सूचित कर सकते हैं। वीरेंद्रजी 


ने हमें अपने मूल्यांकन से कुछ इस प्रकारं अवगत कराया है : 
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कांग्रेस (ओ) कार्यसमिति और भालोद के नेता श्री चरणसिंह द्वारा इस मुद्दे पर 
अपनाए गए रवैए से जे.पी. प्रसन्न नहीं थे। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि 
गिरते स्वास्थ्य के कारण वह अधिक श्रम करने की स्थिति में नहीं हैं। वह महसूस करते हैं 
कि जहाँ तक उनका संबंध है राष्ट्रीय विकल्प के लिए वह सर्वोत्तम प्रयास कर चुके हैं। 
अब यह सभी दलों के नेताओं पर निर्भर है कि वे इस मुद्दे पर अगली कार्यवाही F| 


स्पष्ट है कि इस मुददे पर जे.पी. और अधिक कुछ भी करने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं। यदि नए 
सिरे से शुरुआत करनी हो तो यह आपके द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से की जा सकती हे। यदि इस शुरुआत 
का तात्पर्य कांग्रेस (ओ) कार्यकारिणी की एक और बैठक बुलाना है तो हम महसूस करते हैं कि ऐसा 
किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को यों ही ढीले-ढाले लटकते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे पूरी 
तरह निबटा लेना चाहिए। 

हमें लिखे आपके पत्र और कार्यसमिति के प्रति आपके उद्घाटन वक्तव्य दोनों ही दरशाते हैं कि 
आपके अंदर स्वतंत्रता पर लागू दमघोंटू नियंत्रणों के प्रति समर्पण करने की बजाय सलाखों के पीछे हम में 
शामिल होने की कितनी प्रबल लालसा है। लेकिन हमारा विचार है कि एकीकरण के मुददे के संदर्भ में 
आपकी उपस्थिति बाहर कहीं अधिक उपयोगी होगी। अत: हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप स्वेच्छा 
से अपनी गिरफ्तारी न करवाएँ। 

हार्दिक सम्मान सहित, 


सद्भावनापूर्वक आपका 
ह./- एल.के. अडवाणी 
ह./- मधु दंडवते 


श्री अशोक मेहता 
नई दिल्ली 
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केंद्रीय कारागार 
बंगलौर-9 
18 अगस्त, 1976 


प्रिय अटलजी, 
नमस्कार | 

6 अगस्त को लिखा आपका पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ । लंबे समय बाद आपसे संवाद प्राप्त होना 
सचमुच सुखद अनुभव है। कमला मुझे आपका पहला पत्र देना भूल गई थी। मुझे संदेह है कि आपको 
पहले न लिख पाने से हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी न उत्पन्न हो गई हो। 

मैं आपके मुख्य विवादों से पूरी तरह सहमत हूँ। सर्वप्रथम तो यह कि जनवरी के बाद से हम सभी 
जो संघर्ष जारी रखे हुए हैं वह संघर्ष नहीं बल्कि संघर्ष को मुद्रा है, और यह कि ऐसी किसी भी मुद्रा के 
अनुत्पादक होने की अधिक संभवना है। दूसरे यह कि संघर्ष के एक दौर और दूसरे के बीच कुछ अंतर 
होना चाहिए। और अंतत: यह कि यदि वर्तमान सत्तावादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो संघर्ष के 
प्रारूप में कुछ परिवर्तन पर विचार करना होगा। 

परंतु वर्तमान प्रकृति वाली किसी परिस्थिति में मेरा विचार है कि जेल के बाहर उपस्थित नेतृत्व ही 
रणनीति विषयक सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है । कारागार के अंदर उपस्थित लोगों के विचारों में व्यक्तिपरक 
होने की अधिक संभावना है। ] 

नज़रबंदियों में लंबे समय तक कारावास के कारण दो परस्पर विरोधी मानसिक प्रवृत्तियाँ जन्म ले 
लेती हैं। कुछ लोगों में कारावास के कारण निराशा उत्पन्न होती है और वे किसी भी कीमत पर बाहर आने 
के लिए बेचैन हो उठते हैं, जबकि अन्य लोगों में कारावास एक कठोर और हठीली प्रवृत्ति उत्पन्न करता 
है--एक ऐसी प्रवृत्ति, जो अधिकारियों को यह बताती प्रतीत होती है : यदि रख सकते हो तो सारी जिंदगी 
यहाँ रख लो, किंतु हम अपने रवैए से टस-से-मस नहीं होंगे। 

खुरानाजी सरीखे अन्य नेताओं से प्राप्त पत्र भी इसी दूसरी मानसिकता को उजागर करते हैं। उन्होंने 
फरवरी में जे.पी. द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र, जिसमें उन्होंने कुछ 'नजरबंद नेताओं की रिहाई का सुझाव 
दिया था, ताकि वे उनसे मंत्रणा कर सकें, पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यहाँ पर भी श्याम बाबू 
पत्र को लेकर अप्रसन्न थे। मधुजी और स्वयं मुझे इस अप्रसन्नता में कुछ भी गलत नहीं दिखाई पड़ा। 
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इन घटनाओं का उल्लेख मैंने अपने तर्क को चित्रित करने के लिए किया हे । मैंने हमेशा महसूस 
किया है कि आपातस्थिति में ढील के तीन प्रमुख पक्षों--प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों की 
स्वतंत्रता और नजरबंदियों की रिहाई, जिनसे हमें संबद्ध होना चाहिए--में से रिहाई सबसे कम महत्त्वपूर्ण 
है। सरकार के दृष्टिकोण से भी नजरबंदी सबसे कम महत्त्वपूर्ण है। अत: मेरा मानना है कि केवल बंदियों 
की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए झुकना वांछित नहीं होगा। किंतु यदि झुकने से अन्य दोनों क्षेत्रों में 
ढील दिए जाने की कोई संभावना हो तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अवश्य ही आपके सुझाव के अनुसार 
जनवरी-फरवरी में आंदोलन का औपचारिक समापन भी झुकना नहीं होगा। यह एक सामान्य कार्य ही 
होगा। अब इसमें पीछे हटने का पुट शामिल हो सकता है। 

जे.पी. की रिहाई और मंत्रणा हेतु आपकी उपलब्धता के कारण कारागार में बंद हम सभी निश्चित थे 
कि जो भी निर्णय लिये जाएँगे वे आप सभी के मिले-जुले विचार-विमर्श का परिणाम होंगे। मुझे यही 
आभास था कि बाहर उपस्थित नेतृत्व आपके साथ बेहतर और व्यापक संपर्क में होगा। मेरे या कारावास 
भोग रहे अन्य लोगों से बाहर के नेतृत्व के संपर्क की संभावना क्षीण है। 

किंतु जहाँ तक जनसंघ का संबंध है, व्यापक रणनीति और एक दल के मुद्दे पर आप कृपया 
यथायोग्य पहल करने में स्वतंत्र अनुभव करें। मुझे विश्वास है कि माधवरावजी और ठेंगड़ीजी तथा जेल 
के बाहर अन्य साथीगण भी आपसे यही चाहते हैं। मैं उन्हें भी इस विषय पर अपने विचारों से अवगत 


करा रहा हूँ। केवल एक बात पर जोर दूँगा कि जो भी कदम उठाया जाए उसमें जे.पी. जी को अवश्य 
शामिल किया जाए। 


मुझे ज्ञात नहीं कि जे.जे. सिंह की अंत्येष्टि पर दिल्ली आने पर जे.पी. आपसे भेंट करने में समर्थ हो 


सके थे या नहीं। 
श्री मधुजी इससे सहमत हैं। आपके पत्र के अंश मैंने उन्हें पढ़कर सुनाए थे तथा संघर्ष के मुद्दे पर 


आपके विचारों से उन्हें अवगत कराया था। उन्होंने इस बारे में श्री सुरेंद्र मोहनजी को लिखा है। श्री हेगड़े 
ने भी श्री अशोक मेहताजी को लिखा है। 


श्री दंडवते द्वारा अभी प्राप्त संसदीय बुलेटिन में कहा गया है कि 12 अगस्त को श्री पीलू मोदी को 
पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। क्या वह आपकी भाँति घर पर ही नजरबंद हैं? आशा है, उनका 
स्वास्थ्य ठीक होगा। यदि वे आपसे मिलने आते हैं तो उन्हें हमारी ओर से हार्दिक सम्मान प्रकट करिएगा। 
सर्वदा आपका 
लाल 
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बंगलौर-9 
8 जनवरी, 1977 


प्रिय श्री माधवरावजी, 
26 दिसंबर, 1976 को आपका पत्र प्राप्त हुआ । मैंने इसकी विषयवस्तु को नोट कर लिया है। 
अपनी तरफ से हमें हमेशा वार्त्ताओं के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस दिशा में प्रयास भी जारी रह 
सकते हैं। परंतु हमें जो कुछ सूचना उपलब्ध है उससे नहीं लगता है कि सरकार कोई सार्थक वार्त्ता करने 
की इच्छुक है। इस विषय में सरकार के ये उद्देश्य प्रतीत होते हैं-- 


(क) विगत डेढ़ वर्षों के दौरान किए गए राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनों का समर्थन करने 
के लिए विपक्षी दलों को मजबूर करना 

(ख) विपक्ष से कोई ऐसा वक्‍तव्य उगलवाना, जो यह प्रमाणित कर दे कि आपातकाल को घोषणा 
न्यायोचित थी; 

(ग) नेताओं, संसद्‌ सदस्यों इत्यादि को थोड़ी-थोड़ी संख्या में रिहा करना, जिससे यह प्रभाव 
उत्पन्न हो सके कि अधिकांश बंदियों को रिहा कर दिया गया है और सरकार ईमानदारी से 
सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में अग्रसर है। 


विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की गत माह आयोजित बैठक में स्वीकृत संकल्प अच्छे हैं। हम 


आंदोलन की वापसी की घोषणा के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इस घोषणा को जे.पी. बक्तव्य से | 


जोड़ा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 जून को शुरू किए गए आंदोलन का सीमित उद्देश्य 
था और यह सीमित समयावधि का था-जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं 
लेता है। 


परंतु हमें ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाना चाहिए. जिससे यह प्रभाव उत्पन्न हो कि हमने स्वयं को | 


राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल ढाल लिया है या जो आपातकाल के औचित्य को सिद्ध करता प्रतीत 


हो। । 
आज के 'एक्सप्रेस” ने प्रधानमंत्री एवं श्री अशोक मेहता के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों को 
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प्रकाशित किया है । प्रधानमंत्री के पत्र की भाषा कोमल है, किंतु इसकी विषयवस्तु को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है। इस मुद्दे पर श्री अशोक मेहता प्रधानमंत्री के साथ शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने तो केवल 
संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह बिलकुल सही है । किंतु मुझे संदेह है कि प्रधानमंत्री वार्ता 
करेंगी भी या नहीं | श्री ओम मेहता एवं अन्य नेताओं के माध्यम से वह केवल हमें टटोलने का प्रयास कर 
रही हैं कि सरकार की नीयत के प्रति समायोजन करने के लिए हम कहाँ तक इच्छुक हैं। | 
परंतु यदि सरकार के साथ वार्त्ता का अवसर आता है और रिहाई के प्रश्‍न पर चर्चा होती है तो हमारा 
जोर नेताओं और विधायकों की रिहाई की बजाय साधारण कार्यकर्ताओं की रिहाई पर अधिक होना 
चाहिए। मुझे संदेह है कि सरकार अपनी तरफ से नेताओं, विधायकों इत्यादि की रिहाई का इरादा कर रही 
है और इस प्रकार शिथिलता के भ्रामक वातावरण को उत्पन्न कर उसकी आड़ में वह कद्दावर नेताओं 
को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रख सके | यदि सचमुच उनका यही इरादा है तो मैं सोचता 
हूँ कि प्रमुख हस्तियों के कारागार में रहने में ही हमारा हित है। 
कुछ माह पूर्व मैंने सुझाव दिया था कि मीसा के अंतर्गत नज़रबंद कैदियों की राज्यवार सूचियाँ बनाई 
जाएँ। हो सकता है कि ये सूचियाँ तैयार हो गई हों। अब जब हम हर दिन समाचार-पत्रों में यह खबर 
देखते हैं कि फलाँ-फला लोग रिहा हो गए हैं तो इन सूचियों का उचित उपयोग हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
कर्नाटक में वीरेंद्र पाटिल को यह सुझाव दिया गया है कि वह श्री ओम मेहता को पत्र भेजकर उनका 
ध्यान प्रधानमंत्री के उस वक्‍तव्य को ओर दिला सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों को नज़रबंदियों की रिहाई हेतु 
निर्देश दिए जा चुके हैं और तदनुसार रिहाइयाँ हो रही हैं। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि राज्य में 
नज़रबंद तीन सौ पच्चीस से भी अधिक नेताओं में से आज तक मात्र पंद्रह को ही रिहा किया गया है। 
इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में हमारे संसद्‌ सदस्य, जिन्हें नज़रबंद नहीं किया गया है, सरकार को पत्र 
लिख सकते हैं। समूचे राष्ट्र में राजनीतिक बंदियों की संख्या का पता लगाया जा सकता है और इस विषय 
में अटलजी प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं। इस प्रकार रिहाइयों का जहाँ तक संबंध है, रिहा किए गए 
व्यक्तियों के नामों कौ बजाय रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। 
इन पत्रों, संख्याओं, सूचियों आदि को प्रेस को भी दिया जा सकता है। प्रेस इन्हें प्रकाशित करने में समर्थ 
नहीं हो सकता है, किंतु उन्हें तथ्यों का पता चल जाएगा और वे उचित परिप्रेक्ष्य में लिख सकेंगे | आज ही 
मैंने श्री कुलदीप नैयर की रिपोर्ट को देखा। इसमें भी यही आभास मिलता है जैसे कि भारी संख्या में 
नज़रबंदियों को रिहा कर दिया गया हो। 
क्या दिसंबर में आयोजित विपक्ष की बैठक में विधायिकाओं से इस्तीफों के प्रश्‍न पर विचार किया 
गया था? मैंने श्री रामबाबू को इस मुद्दे पर जनसंघ कार्यसमिति की बैठक में चर्चा करने के लिए लिखा 


है। मुझे बताया गया है कि एकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए कार्यसमिति की बैठक इस माह 
आयोजित की जाएगी। 
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हमें उस अल्पांश शिथिलता का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए जो प्रेस में दृष्टिगोचर होती है । 
विभिन्न प्रेस केंद्रों में संगठित लोगों की टीमें गठित की जा सकती हैं जो प्रेस को पत्र लिख सकें | विभिन्न 
समाचार-पत्रों के ' संपादक को पत्र' कॉलम हमारे विचारों को सकारात्मक रूप से व्यक्त करनेवाले पत्रों 
से भर जाने चाहिए। कल के “इंडियन एक्सप्रेस' में मैंने गुजरात आंदोलन और विपक्ष' विषय पर सुश्री 
अमिया राओ (राव) का तार्किक पत्र देखा। यदि यह पत्र-लेखन व्यापक पैमाने पर हो सके तो काफी 
'फलदायक होगा। 

श्री स्वामी का क्या समाचार है? हम सभी यहाँ पर अच्छी तरह से हैं। यदि आपका श्री मधु दंडवते 
से मिलना हो तो आपको हम सभी के बारे में पूरी सूचना मिल सकती है। 

श्री भंडारीजी से प्राप्त पहले के एक पत्र में उल्लेख था कि नए दल के लिए मेरा नाम महासचिव पद 
हेतु प्रस्तावित किया गया है। मैंने उन्हें लिखा है कि यदि यह उत्तरदायित्व हममें से किसी एक को सौंपा 
जाना है तो अटलजी इसके लिए सर्वाधिक योग्य होंगे। अटलजी स्वयं मेरे नाम का अनुमोदन कर सकते 
हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि वह आपका मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे। 

आपका 
ह. 
एल.के. अडवाणी 

श्री माधवराव मूले 
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विचार के लिए टिप्पणी 

1. स्पष्ट है कि इंदिरा गांधी का स्थिति को आपातकाल-पूर्व की परिस्थिति में लौटने देने का कोई 
इरादा नहीं हे । 

2. इसका यह अर्थ नहीं कि आपातकाल कभी हटाया नहीं जाएगा | आपातकालं हटाया जाएगा, परंतु 
आपातकाल के सभी मौलिक गुणों और चरित्रों के भारतीय राजनीति के अंग बन जाने के बाद | संवैधानिक 
मोर्चे पर इंदिरा गांधी की वर्तमान चालें इस उद्देश्य की पूर्ति करने में लक्षित प्रतीत होती हैं। 

3. सामान्यतः प्रेस पर नियंत्रण आपातकाल के बाद जारी नहीं रह सकते थे। किंतु अब इन नियंत्रणों 
को 'प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर wae’ की शक्ल में संवैधानिक बना दिया गया है। इस स्वरूप में यह 
अधिनियम आपातकाल को अवैध घोषित किए जाने के क्षण से ही संविधान की धारा 19 का उल्लंघन 
करता है। इसलिए इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है और न्यायिक जाँच-पड़ताल से 
निरापद कर दिया गया है। ४ 

4. स्वर्णसिंह समिति का अद्यतन प्रस्ताव कि संविधान में मूलभूत कर्तव्यों पर एक अध्याय जोड़ा 
जाए--इस दिशा में एक और बड़ा कदम प्रतीत होता है। आठ ईश्वरीय आदेशों का एक अध्याय तैयार 
कर लिया गया है। इनमें से किसी एक कर्तव्य का पालन करने में विफलता कानून द्वारा दंडनीय अपराध 
मानी जाएगी, और ऐसे कानून को मौलिक अधिकारों का हनन होने के बावजूद न्यायालयों से संरक्षण 
प्राप्त होगा। अब समूचे विधान में इन्हीं आठ कर्तव्यों का ही स्वर सुनाई देगा | संसद्‌ या राज्य विधानसभाओं 
द्वारा रचित प्रत्येक नया कानून एक या दूसरे कर्तव्य से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार प्रत्येक कानून गैर- 
बाद योग्य बन जाएगा। इस प्रकार मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएँगे। 

5, वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर डी.आई.आर. के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया है। 
नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से सांप्रदायिकता से परहेज करने हेतु कर्तव्य का पालन कराने के लिए 
एक पृथक्‌ कानून लागू किया जा सकता है और इसके अधीन प्रतिबंध थोपा जा सकता है। यदि स्वर्णसिंह . 
समिति की अनुशंसाओं को संविधान में शामिल कर लिया जाता है तो ऐसा कानून गैर-वाद योग्य हो 
जाएगा। 

6. अवश्य ही SEDATE, की,गोजा E के निर्णय के विरुद्ध 
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जाती प्रतीत होती है । किंतु बढ़ती हुई न्यायिक कातरता को दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं 
किया जा सकता है। तब भी इस प्रश्‍न पर अग्रिम रूप से कानूनी राय ले लेनी चाहिए | 

7. गोरक्षा मुद्दे पर विनोबा के अनशन शुरू करने के निर्णय से नई दिल्ली में कुछ चिंता हो सकती 

है। आरंभ में तो नई दिल्ली ने निश्चितता का स्वाँग किया। वास्तव में पवनार में मैत्री प्रेस को सील कर 
और पत्रिका की कॉपियाँ जब्त कर लगता है, उन्होंने विनोबाजी भावे को नोटिस भेज दिया हे कि हमें 
आपके निर्णय की परवाह नहीं। बाद में शायद इस मुद्दे पर पुनर्विचार हुआ और सरकार टकराव से 
बचना चाहती है। प्रेस को दुबारा खोल दिया गया और जब्त प्रतियों को भी छोड़ दिया गया। सरकार 
शायद महसूस करने लगी है कि यदि वह अड़ियल रवैया अपनाती है, और विनोबाजी इस मुद्दे पर अपने 
जीवन का बलिदान कर दें तो इसके चुनावों--यदि कभी चुनाव कराए गए तो-पर गंभीर नतीजे हो 
सकते हैं। संभव है कि अनशन आरंभ करने के कुछ पहले ही अपना दूत भेज दें या स्वयं पवनार जाएँ 
और इस आग्रह के साथ कि मुख्यमंत्रियों, अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों आदि से मंत्रणा आवश्यक है, कुछ 
समय प्राप्त करने का प्रयास करें। 

8. यह स्पष्ट नहीं है कि विनोबाजी ने इस मुद्दे को क्‍यों चुना? उनका इस मुद्दे की चुनावी 
संभावना से कुछ लेना-देना नहीं हो सकता है। उनके तर्क, कि आपातकाल एक क्षणिक या अस्थायी 
मुद्दा है, में विश्वास का अभाव है | आखिरकार, वह आचार्य सम्मेलन के लिए उत्तरदायी थे। यह घोषणा 
करनेवाले भी वही थे। यदि सरकार ने आचार्यों के अनुशासन को स्वीकार नहों किया तो सत्याग्रह 
न्यायोचित होगा। निजी वार्त्तालाप में उन्होंने बारंबार कहा था कि यदि सरकार ने आपातकाल, बंदियों 
इत्यादि के विषय में अक्तूबर तक कुछ नहीं किया तो वह स्वयं सत्याग्रह करेंगे। मेरे विचार से यदि किसी 
प्रकार उन्हें आचार्य सम्मेलन के निर्णयों को गोरक्षा मुद्दे के साथ संबद्ध करने के लिए मना लिया जाए तो 
अच्छा होगा। 

9. मुझे कोई सूचना नहीं है कि इस समय एक-दल का मुद्दा किस अवस्था में है। कांग्रेस (ओ) 
कार्यसमिति की बैठक के बाद इस मुद्दे पर अंतिम बार कुछ सुनाई पड़ा था। किंतु उसके बाद लगता है 
कि इस मुद्दे को कालीन के नीचे दबा दिया गया। श्री मधु दंडवते और मैंने संयुक्त रूप से एक पत्र श्री 
अशोक मेहताजी को लिखा है। इस प्रकार के पत्र में एक कारक, जो मैं समझता: हँ कि लिखना अभद्र 
होगा, मेरी बेचैनी है कि विलय को यह प्रक्रिया जे.पी. जी के स्वस्थ और सक्रिय रहते ही पूरी हो जाए, 
ताकि वे इसमें शरीक हो सकें। जे.पी. के स्वास्थ्य के विषय में अनिश्‍चितता से इस प्रश्‍न पर जल्दी विचार 
करने को आवश्यकता है अन्यथा इसे इसकी गति पर चलने के लिए छोड़ा जा सकता था। मैं सोचता हूँ 
कि इस दिशा में नए सिरे से प्रयास करने चाहिए और श्री अशोक मेहताजी को इस मुद्दे को आगे बढ़ाने 
के लिए मनाया जाना चाहिए। 


10. यहाँ पर प्रा अनरुसे हेते हैं.वक हाम SADE R फिर स्थापित करने 
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में समर्थ हो गए हैं । यह अत्यधिक संतोषजनक बात है। स्पष्ट रूप से संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और 
केवल इस प्रकार की कोई सहनशील क्रियाविधि ही इस बोझ को वहन कर सकती है। 

मुझे विश्वास है कि हमारे नियमित कार्यो में छात्रों और युवा वर्गो को अधिकाधिक संख्या में शामिल 
करने के लिए चैतन्य प्रयास अवश्य किए गए होंगे। इन सम्मेलनों में जो बौद्धिक खाद्य परोसा जाता है 
उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सचेतन रूप से प्रतिबद्धता का निर्माण किया जाना चाहिए। आपातकाल 
के पहले के दिनों में हमारा जोर विशेष और सही रूप से राष्ट्रीयता पर रहा है; परंतु अब यह दोहरा हो 
गया है-राष्ट्रीयता और लोकतंत्र पर। 

11. अपने पिछले नोट में मैंने संचार का जो कुछ मुक्‍त माध्यम उपलब्ध है उसे पुनर्जीवित और 
प्रचलित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। हमारे गुजराती और मराठी पत्र 'साधना' ने स्वयं 
को अच्छी तरह मुक्‍त कर लिया है। अंग्रेजी पत्र 'जनता' भी मुक्त है। ये दोनों पत्र सोशलिस्ट पार्टी से 
संबद्ध हैं । गोरवाला का 'ओपिनियन' (जो साइक्लोस्टाइल रूप में हमें भेजा जाता है) और भी अच्छा 
कार्य कर रहा È इस वर्ग में शामिल सभी समाचार-पत्रों--इनमें से कुछ जिला स्तर के हैं-को उनकी 
वैचारिक संबद्धताओं के बावजूद हमारे द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 

बंबई क्षेत्र के एक साइक्लोस्टाइल बुलेटिन “सत्य समाचार' का अवलोकन किया। इसे नियमित 
किया जा सकता है। 

पिछले अवसर पर मैंने सुझाव दिया था कि जेल के बाहर विपक्षी कार्यकर्ताओं के सामान्य नियमित 
कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास करने चाहिए। इन कार्यकर्ताओं से उन लोगों का तात्पर्य है जो 
भूमिगत नहीं हैं-जैसे सर्वश्री जे.पी., गोरे, त्यागी, शांतिभूषण, यू.एल. पाटिल, पंडित इत्यादि। आशा है 
कि हमारे पत्रों ने यह कार्य शुरू कर दिया है। एल. एस.एस. बुलेटिनों में भी इन गतिविधियों का प्रचार 
करना चाहिए। 

12. 10 अगस्त को जब संसद्‌ का सत्र आरंभ होगा, आपातकाल लागू हुए एक वर्ष से अधिक हो 
जाएगा | संविधान में महत्त्वपूर्ण संशोधन संसद्‌ की कार्यसूची में होंगे प्रमुख विपक्षी सदस्य बहस में भाग 
लेने की स्थिति में नहीं होंगे। जनता फ्रंट के शेष सदस्यों के लिए यह अच्छा होगा कि वे स्वयं विचार करें 
कि क्या बहस में भाग लेना उचित होगा या (आपातकाल के बाद प्रथम सत्र की भाँति) बहिष्कार करना 


अधिक उचित होगा ? 
एल.के. आडवाणी 
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7 नवंबर, 1976 


विचार के लिए टिप्पणी 

1. एक पार्टी मुद्दे पर मेरे विचार उन पत्रों में शामिल हैं जो मैंने गत सप्ताह श्री अटलजी को भेजे थे 
(प्रतियाँ पहले भेजी जा चुकी हैं) । 

2. लोकसभा के चुनाव एक वर्ष के लिए और स्थगित कर दिए गए हैं। इसकी घोषणा से दो अर्थ 
लगाए जा सकते हैं : 

(क) श्रीमती गांधी का चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है--न तो अभी और न ही कभी। 

(ख) श्रीमती गांधी को भय है कि अभी चुनाव उनके पक्ष में नहीं होंगे और इसलिए उन्होंने अधिक 

अनुकूल समय तक प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है। 

मैं दूसरी व्याख्या से सहमत हूँ। यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि श्रीमती गांधी ने कभी भी 
चुनाव न कराने का निश्चय किया है। अवश्य ही यह सही है कि जो रास्ता उन्होंने चुना है उससे उनके 
बारे में यही राय बनती है कि--कभी भी कोई चुनाव नहीं। 

3. आज को तारीख में, मैं महसूस करता हूँ कि श्रीमती गांधी चुनाव कराकर विपक्ष पर भारी जीत 
हासिल करना चाहेंगी और अपनी जीत को अपने विदेशी आलोचकों को प्रदर्शित करना चाहेंगी। लेकिन 
इस इच्छा के विपरीत वह कोई चुनाव तभी कराना चाहेंगी जब उन्हें पक्का विश्वास हो जाएगा कि चुनाव 
में उनके हारने का खतरा नहीं है। 

% स्पष्टतया वर्तमान समय में जनमत के विषय में उनकी स्वयं की रिपोर्ट उनके लिए कोई 

. आश्वासन नहीं देती है। हमारे लिए यह अपने आप में बड़े संतोष का विषय है। वस्तुत: 
आपातकाल के बाद पहले तीन या चार महीनों के दौरान सरकारी प्रबक्ता आज की अपेक्षा कहीं 
अधिक समाश्वस्त दिखाई पड़ते थे, हालाँकि सत्रह महीनों तक अभूतपूर्व दमन और सघन 
एकतरफा प्रचार का सिलसिला जारी रहा है। 

* समय व्यतीत होने के साथ-साथ जनमत का सरकार से दूर होने की संभावना कम होने के स्थान 
पर बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि सरकार अनैतिक रूप से संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य से, 
जे.पी. का भौतिक रूप से विदा होने अथवा विपक्ष के मनोबल के गिरने का इंतजार कर रही है। 
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& फिर भी, यदि हम ध्यान में रखें कि सरकार हमेशा चुनावी विरासत हासिल करने की इच्छुक 
रहती है तो सरकार द्वारा अचानक चुनाव घोषित कर दिए जाने पर हम उनींदे नहीं रहेंगे। 
इसलिए राजनीतिक एकता के लिए हमारे प्रयत्न चुनावों के स्थगन के बावजूद प्रासंगिक बने 
रहने चाहिए। 

4. मुझे ज्ञात नहीं कि हाल ही में पवनार से कोई संपर्क हो पाया है। इस दिशा में भी छानबीन करना 
लाभप्रद होगा। आचार्य कॉन्फ्रेंस को दोबारा शुरू करने के लिए विनोबा भावे को मनाने के प्रयास किए जा 
सकते हैं। मेरा विश्वास है कि गत फरवरी में श्रीमती गांधी से भेंट करने के पश्चात्‌ उन्होंने श्री एन.जी. 
गोरे और अन्य नेताओं को बताया.है कि उन्होंने (श्रीमती गांधी ने) फरवरी 1977 में चुनाव कराने और 
इस वर्ष अक्तूबर तक सभी नज़रबंदियों को रिहा करने का वचन दिया है। 

5. अब हमें संघर्ष की अगली अवस्था के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके लिए अगले वर्ष 26 
जून तक का समय निर्धारित किया जा सकता है। वह आपातकाल की दूसरी बरसी के साथ-साथ स्कूलों 
और कॉलेजों के खुलने का भी समय है। 

6. इस राज्य में नज़रबंदियों और रिहाइयों की संख्या से अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं भी भारी 
संख्या में रिहाइयाँ नहीं की गई हैं और हमारे अधिकतर कार्यकर्ता अभी भी जेलों में बंद हैं। 

x परंतु यदि नज़रबंदियों की रिहाई की शक्ल में किसी अन्य भाग में शिथिलता या हमारी प्रत्याशा 
के पूरे संकेत हैं तो संघर्ष के लिए खुल्लमखुल्ला लामबंदी आरंभ करने से पूर्व कुछ महीने हम 
प्रतीक्षा कर सकते हैं। 

% उन लोगों के विपरीत, जिन्होंने सत्याग्रह किया और स्वेच्छा से हिरासत को स्वीकार किया, 
मीसा में नजरबंद हमारे अनेक मित्रों ने तो हिरासत को मोल नहीं लिया था, और इसलिए वे 
अब थके हुए महसूस कर रहे हैं। यदि कुछ शिथिलता दी जाती है और ऐसे नजरबंदियों को 
रिहा किया जाता है तो हमारी स्थिति सुदृढ़ ही होगी। 

x संघ और जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक जेल में बंद रहने के लिए मानसिक 
रूप से तैयार रहना चाहिए। 

7. आगामी महीनों के दौरान नवगठित फोरम “पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' को समूचे 

राष्ट्र में हमारे लोगों द्वारा सक्रिय और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यदि सभागारों में बैठकों की अनुमति न 
हो तो नियमित आधार पर छोटे-छोटे समूहों में बैठक आयोजित की जानी चाहिए और युवाओं तथा छात्रों 
को इन चर्चाओं में शामिल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 


+ श्री तारकुंडेजी को सुझाव दिया जा सकता है कि संघ की तरफ से एक पाक्षिक बुलेटिन प्रकाशित 
किया जाए। , 
एल.के. आडवाणी 


CC-0. Nanaji Deshmukh 
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बंगलोर में 
कर्नाटक उच्च न्यायालय में 


अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामनंदन मिश्र, 
मधु दंडवते, लाल कृष्ण आडवाणी 
को लिखित याचिकाओं के संदर्भ में 
न्यायालय प्रक्रियाओं का सारांश 


मामले के तथ्य 
संक्षिप्त विवरण 


सर्वश्री ए.बी. वाजपेयी, एस.एन. मिश्र तथा एल.के. आडवाणी दल-बदल विरोधी विधेयक पर 
विचार करने के लिए-संसद्‌ की संयुक्‍त प्रवर समिति की एक बैठक में शरीक होने के लिए बंगलौर आए 
थे। श्री वाजपेयी 23 जून को बंगलौर आए थे और श्री मिश्र एवं श्री आडवाणी 25 जून को पहुँचे थे। 
स्टीमेट्स समिति के भ्रमण के दौरान श्री मधु दंडवते बंगलौर आए थे। वह भी 25 जून को यहाँ पहुंचे थे। 

आपातकाल की घोषणा के पश्चात्‌ इन चारों संसद्‌ सदस्यों को 26 जून को बंगलौर के पुलिस 
आयुक्‍त के आदेश पर मीसा के अधीन बंदी बना लिया गया। 

इन चारों नज़रबंदियों ने हैबियस कॉर्पस याचिकाएँ दायर कीं, जिनमें उन्होंने आपातकाल की सद्भावना 
और अपनी नज़रबंदी की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने दोषारोपण किया कि बंगलौर के पुलिस 
आयुक्त ने उन्हें भारत सरकार के निर्देश पर गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंकर भट्ट 
की अध्यक्षता में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने इन याचिकाओं को स्वीकार 
कर लिया और 17 जुलाई को इनपर सुनवाई निश्चित की। 

17 जुलाई की सुबह केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन चारों नज़रबंदियों को रिहा कर दिया गया। 
परंतु उनके जेल के बाहर कदम रखते ही उन्हें केंद्र सरकार के नए आदेशों के अधीन दोबारा गिरफ्तार कर 
लिया गया। उस दिन एटॉर्नी जनरल नीरेन डे यह वक्तव्य देने के लिए स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए 
कि क्योंकि गिरफ्तारी के पहले के आदेश केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, और नए आदेश जारी 
किए गए हैं, अत: पूर्व याचिका निष्फल हो गई है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसलिए प्रार्थियों को नई 
याचिकाएँ दायर करने की सलाह दी। | 

जब प्रार्थियों ने कानूनी सहायता इत्यादि प्राप्त करने के संदर्भ में अनुभव को जा रही कठिनाइयों को 
ओर ध्यान दिलाया तो न्यायालय ने नजरबंदियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश 
दिया, ताकि वे नए सिरे से याचिकाएँ दायर कर सकें | एटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि 


इस दिशा में इसके निर्देशों का पालन किया जाएगा। 
परंतु उसी दिन (17 जुलाई को) दोपहर बाद श्री मिश्रजी, श्री आडवाणीजी और श्री दंडवतेजी को 
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शीघ्रता से रोहतक स्थानांतरित कर दिया गया । वायु सेना का एक विशेष विमान उन्हें लेकर दिल्ली गया, 
जहाँ से उन्हें रोहतक ले जाया गया। श्री वाजपेयीजी, जिनका 12 जुलाई को अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन 
हुआ था, को स्थानांतरित नहीं किया गया, क्‍योंकि डॉक्टरों ने इसको अनुमति नहीं दी थी। 
इसलिए 18 जुलाई को श्री वाजपेयी, जो उस समय बंगलौर के अस्पताल में थे, की तरफ से उच्च 
न्यायालय में एक आवेदन किया गया, जिसमें कहा गया था कि स्थानांतरण आदेश एक दुर्भावनापूर्ण 
कार्यवाही है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह नजरबंदियों को न्यायालय पहुँचने से रोका 
जाए। उच्च न्यायालय ने आवेदन को गंभीरता से लिया और अतिशीघ्र आदेश जारी कर भारत सरकार को 
श्री वाजपेयी को स्थानांतरित करने से रोक दिया। बाद में, स्वयं अपने संकल्प से श्री वाजपेयी ने संकेत 
दिया कि वे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार कराना चाहेंगे। तदनुसार श्री 
वाजपेयी को 6 अगस्त को नई दिल्ली रवाना कर दिया गया। 
चार नजरबंदियों की तरफ से दायर नई याचिकाओं को 10 सितंबर को स्वीकार कर लिया और 
उनपर 29 सितंबर को सुनवाई निश्चित की गई। सर्वश्री मिश्रजी, आडवाणीजी और दंडवतेजी को 22 
सितंबर को रोहतक से बंगलौर लाया गया। उन्हें बंगलौर केंद्रीय कारागार में रखा गया है । श्री वाजपेयी को 
उनके खराब स्वास्थ्य के कारण कारागार में नहीं रखा गया। 
29 सितंबर को सुनवाई प्रारंभ हुई। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर एवं न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी की दो सदस्यीय 
पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। 
इस मामले में श्री एम.सी. छागला श्री वाजपेयी के वकील हैं, श्री वेणुगोपाल श्री दंडवते के, श्री एन. a 
संतोष हेगडे श्री मिश्र के तथा श्री एम. रामा जोइस श्री आडवाणी के वकील हें । a 
मद्रास के वकील श्री वी.पी. रामन, जिन्हें हाल में श्री नरीमन के स्थान पर अतिरिक्त सॉलिसीटर i 
जनरल नियुक्‍त किया गया है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और महाधिवक्ता श्री बाइरा 
रेड्डी कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 
` शुरू में प्रार्थियों ने न्यायालय को अपने मामलों की स्वयं पैरवी करने की अपनी इच्छा से अवगत 
कराया था। 
जब उन्होंने यह निर्णय लिया तो कर्नाटक के महाधिवक्ता श्री बाइरा रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 
न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त करने का आग्रह किया। उनका 
तर्क था कि न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति से सुरक्षा एवं परिवहन के भारी बंदोबस्त करने 
पड़ेंगे। इस कार्य के लिए सैकड़ों पुलिसवालों को तैनात करना पड़ेगा। 
न्यायमूर्ति चंद्रशेखर इस तर्क से अप्रभावित थे। उनका कहना था, “मैं इस अतिसंवेदनशीलता को 
समझने में असमर्थ हूँ। अवश्य ही वे (याचिकाकर्ता) भाग या फरार तो नहीं हो जाएँगे । हो सकता है कि 
वे अपने वकीलों को निर्देश देना चाहें।' इस प्रकार सरकार की अप्रसन्नता के बावजूद जेल अधिकारियों 
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को जारी आदेश, कि नजरबंदियों को प्रतिदिन सुनवाई के लिए न्यायालय लाया जाए, अपरिवर्तित रहा। 

एक और अधिक महत्त्वपूर्ण feat तब आई जब न्यायालय ने भारत सरकार के वकील की 
प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। श्री रामन का तर्क था कि संविधान में किए गए नवीनतम 
संशोधनों और आंतरिक सुरक्षा आनुरक्षण कानून (मीसा) और संविधान की धारा 359 के अधीन राष्ट्रपति 
द्वारा विभिन्न धाराओं के निलंबन के अनुसार याचिकाकर्ताओं को न्यायालय से राहत प्राप्त करने का कोई 
अधिकार नहीं है, और न ही इन याचिकाओं पर विचार करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। 

इस प्रारंभिक बिंदु पर वाद-विवाद डेढ़ दिन तक चलता रहा; और अंत में उच्च न्यायालय ने इस 
आपत्ति को रद्द करनेवाला आदेश जारी कर दिया। 

भारत सरकार ने तब इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए समय की 
माँग करते हुए आवेदन किया; किंतु उच्च न्यायालय ने समय देने से इनकार कर दिया। 

अगले दिन (1 अक्तूबर को) भारत सरकार के वकील ने सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित 
करने की माँग की, ताकि एटॉरनी जनरल श्री नीरेन डे काररवाइयों में भाग ले सकें। न्यायालय का प्रेक्षण था 
कि वे एटॉनीं जनरल के विचारों से अवश्य लाभान्वित होना चाहेंगे, क्योंकि यह हैबियस कॉर्पस याचिका 
है, अत: वे इसपर सुनवाई को स्थगित करना नहीं चाहेंगे। | 

सुनवाई 8 अक्तूबर तक चलती रही; किंतु इस दिन एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी की 
अस्वस्थता के कारण सुनवाई को दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया गया। 

सरकार को ओर से दायर शपथ-पत्रों के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने इन चार 
विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। 
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अगले छह माह के दौरान घटनाओं का संभावित क्रम 
(31 अक्तूबर, 1975 के अनुमानानुसार) 


संभावना 'क' 
1. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला श्रीमती गांधी के पक्ष में होगा। 
2. उसके बाद नज़रबंदियों की रिहाई शुरू। 
3. चुनावों के करीब, मात्र एक माह पूर्व प्रेस एवं सार्वजनिक गतिविधियों पर नियंत्रणों में शिथिलता । 
4. फरवरी या मार्च 1976 में चुनाव। 


संभावना 'ख' 
1. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में हो। 
2. उसके तुरंत बाद नज़रबंदियों की रिहाई शुरू हो जाए, किंतु रिहाइयों को चरणबद्ध रूप से चुनावों 
के एक माह पूर्व तक जारी रखा जाए। 
3. चुनावों के आस-पास मात्र एक माह पूर्व प्रेस एवं सार्वजनिक गतिविधियों पर नियंत्रणों में 
शिथिलता। 
4. फरवरी या मार्च में चुनाव। 
इन दोनों संभावनाओं में नवंबर सत्याग्रह के संभावित असर को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि 
सत्याग्रह को भी ध्यान में रखें तो संभावनाएँ कुछ इस प्रकार हो जाएँगी : 


संभावना 'ग' 
1. श्रीमती गांधी के पक्ष में फैसला । 
2. सरकार द्वारा सत्याग्रह के आह्वान की प्रतिक्रिया के मूल्यांकन तक कोई रिहाई नहीं | 
3. यदि सत्याग्रह अच्छी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हे तो 
--कोई रिहाई नहीं। 
--कोई चुनाव नहीं। 


संभावना 'घ' 
1. श्रीमती गांधी के पक्ष में फेसला। 
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2. सरकार द्वारा सत्याग्रह की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने तक कोई रिहाई नहीं । 
3. यदि सत्याग्रह क्षीण प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तो संसद्‌ के अगले सत्र में फरवरी-मार्च में 
चुनावों की घोषणा और साथ ही रिहाइयाँ शुरू हो सकती हैं। 
4. चुनावों के करीब, मात्र एक माह पूर्व तक प्रेस और सार्वजनिक गतिविधियों पर नियंत्रण जारी 
रहेंगे | 
5. फरवरी या मार्च में चुनाव | 
उपर्युक्त सभी संभावनाएँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी के पक्ष में निर्णय दिए जाने पर निर्भर 
हैं, जिसकी सर्वाधिक संभावना है । परंतु यदि अनहोनी घटित होती है और फैसला प्रधानमंत्री के विरुद्ध 
जाता है तो संभावनाएँ इस प्रकार होंगी : 


संभावना ' ड? 
1. फैसला श्रीमती गांधी के विरुद्ध जाए। 
2. कोई रिहाई नहीं, नियंत्रणों में कोई शिथिलता नहीं | 
3. चुनाव आयोग की अयोग्यताओं को हटाया जाना | 
4. श्रीमती गांधी राज्यसभा में निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बनी रहें। 


5. चुनावों को टाल दिया जाए। 


आगामी छह माह के लिए अपरिवर्तनीयताएँ 
1. आपातकाल को हटाया नहीं जाएगा। 
2. राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध हटाए नहीं जाएँगे | 
3. प्रेस की स्वतंत्रता को आपातकाल-पूर्व की स्थिति तक बहाल नहीं किया जाएगा | प्रेस के दमन 
के लिए संवैधानिक शिकंजों को कसा जाएगा। 
4. भूमिगत कार्यकर्ताओं के विरुद्ध वारंटों को वापस नहीं लिया जाएगा। उनके विरुद्ध दंडात्मक 
कार्यवाहियाँ जारी रहेंगी। 
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क्रमांक 11/15014/4/75-S & P (9-11) 
भारत सरकार 
गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली-110001, 8 नवंबर, 1976 


अनुज्ञापन 


संशोधित अधिनियम मेंटिनेंस ऑफ इंटर्नल सिक्‍योरिटी एक्ट (मीसा), 1971 (1971 का 26) की 
धारा 164 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार ने पुनर्विचार किया है कि क्या श्री 
लालकृष्ण आडवाणी पुत्र श्री किशनचंद डी. आडवाणी, जिनके संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 164 
की उपधारा (3) के अधीन 16 जुलाई, 1975 को एक उद्घोषणा की गई थी कि नज़रबंदी आपातकाल 
को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अभी भी आवश्यक है। तथ्यों, सूचनाओं और अन्य उपलब्ध 
सामग्रियों के आधार पर केंद्र सरकार का निष्कर्ष है कि आपातकाल को प्रभावी रूप से लागू करने के 
लिए श्री लालकृष्ण आडवाणी की नज़रबंदी अभी भी आवश्यक है। 

(महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पर और उनके नाम से) 


प्रति, 
श्री लाल के. आडवाणी 
पुत्र श्री किशनचंद डी. आडवाणी 


(आर.एल. मिश्र) 
संयुक्त सचिव, भारत सरकार 


अनुज्ञापन की एक प्रति प्राप्त की। इस अनुज्ञापन की तिथि 8 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है। अत 
मैं इसे अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में स्वीकार करता हू। धन्यवाद। 


एल.के. आडवाणी 


17.11.76 
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भा रत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सत्तर के दशक 
E | से देश के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनेताओं में से एक रहे हैं। 
* लगभग चालीस वर्षों से अपने निकट सहयोगी, पूर्व प्रधानमंत्री, 
श्री अटलबिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य में 
महत्त्वपूर्ण और निर्णायक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 
सन्‌ 1980 में ' भारतीय जनता पार्टी” की स्थापना की, जो आज देश की 
' सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। 
इस परिवर्तन-यात्रा में अस्सी के दशक के अंत और नब्बे के दशक के 
आरंभ में अभूतपूर्व गति आई, जब श्री आडवाणी ने अयोध्या में हिंदुओं के 
आराध्य श्रीराम के जन्मस्थान पर मंदिर के पुननिर्माण के लिए एक विशाल जन 
आंदोलन का नेतृत्व किया।इस आंदोलन के द्वारा श्री आडवाणी ने हिंदुत्व और 
“सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर एक राष्ट्रव्यापी गंभीर बहस की शुरुआत की, 
जिसने धर्मनिरपेक्षता और भारतीय राष्ट्रवाद को बेहतर ढंग से तथा सही अर्थों 
में समझने में मदद की। 

l आडवाणीजी के लिए दो कारणों से इस राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व 
करना स्वाभाविक था। पहला कारण यह था कि वह स्वयं विभाजन की त्रासदी 
के शिकार थे, जब सन्‌ 1947 में ' द्विराष्ट्रवाद' के सिद्धांत के अनुसार 

` पाकिस्तान ने खुद को एक अलग 'मुसलिम राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया | 
श्री आडवाणी सन्‌ 1927 में कराची में पैदा हुए, जहाँ उन्होंने आरंभिक शिक्षा 
प्राप्त की विभाजन के बाद उनके परिवार को अपना घर छोड़कर खंडित 
भारत में आकर बसना पड़ा | दूसरा कारण था कि वह बचपन से भारतीय 
राष्ट्रबाद और चरित्र निर्माण के आदर्शों पर चलनेवाले संगठन “राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ' से जुड़े हुए थे। 
सन्‌ 1951 में जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ' भारतीय जनसंघ' की 
स्थापना की तब श्री आडवाणी सक्रिय राजनीति में आए | इसी जनसंघ से बाद 
में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ । वह सन्‌ 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष 
चुने गए और लगातार तीन कार्यकाल तक इस पद पर रहे | सन्‌ 1977 में 
जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, जिसमें उन्हें महासचिव चुना गया | 
सन्‌ 1986से 1991 और फिर सन्‌ 1993 से 1998 तक श्री आडवाणी भारतीय 
जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे । 


चुनावी राजनीति में श्री आडवाणी का लंबा और विस्तृत अनुभव है । सन्‌ 
1970 में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। सन्‌ 1976 में आपातकाल के 
दौरान नजरबंद होते हुए भी पुन: राज्यसभा के लिए चुने गए। सन्‌ 1982 और 
सन्‌ 1988 में वे फिर संसद्‌ के उच्च सदन में लौटे । वे लोकसभा के लिए चार 
बार सन्‌ 1989, 1991, 1998 और 1999 में चुने गए। भाजपा ने सन्‌ 1996 
और सन्‌ 1998में कांग्रेस को पटखनी दी, जब वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक 
गठबंधन को मिली-जुली सरकार बनाने में सफल रही । इस गठबंधन को सन्‌ 
1999 के मध्यावधि चुनावों में भी बहुमत प्राप्त हुआ। राजग की स्थापना और 

` उसकी विजय में श्री आडवाणी की अहम भूमिका रही है । 


ओजस्वी वक्ता और अनुभवी सांसद श्री आडवाणी संवैधानिक कानून 
और चुनाव सुधारों के विषयों में गहरी रुचि रखते हैं । सक्रिय राजनीति में आने 
से पहले एक पत्रकार रहे श्री आडवाणी पुस्तकों, थिएटर और सिनेमा के सूक्ष्म 


` पारखी हैं । वर्तमान में वे अपनी पत्नी कमला, पुत्र जयंत और पुत्री प्रतिभा के 
में ee. = 


त सट... 


साथ दिल्ली मे रह रहे, 
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गपातकाल स्वातंत्र्योत्तर भारत का सबसे अंधकारमय अध्याय था तो 
3T उसके विरुद्ध संघर्ष, जो लोकतंत्र की सफल पुन:स्थापना से समाप्त 
हुआ, अब तक का सबसे उज्ज्वल अध्याय रहा है | श्री आडवाणी उस 
संघर्ष के नायकों में एक थे। आपातकाल आज एक भूली-बिसरी बात हो सकती है 
जिसे कोई याद नहीं करना चाहेगा; परंतु प्रत्येक नई पीढ़ी को ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त 
करने के लिए पुस्तकों और कला-संस्कृति के माध्यम से देश के इतिहास के 
अंधकारमय व उज्ज्वल, दोनों पक्षों की जानकारी प्राप्तकरनी चाहिए | 
यह पुस्तक नई पीढ़ी, और साथ ही आपातकाल को भुगतनेवाली पीढ़ी को 
'बंदी' जीवन और उन अलोकतांत्रिक विचारों एवं मदहोश सत्ता को समझने में 
सहायक सिद्ध होगी-जिन्होंने भारत को उन्नीस वेदनापूर्ण महीनों के दौरान 
PRIE में बदल दिया था। .. 
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